प्रकाशक; 
भगवानदास केला 
। व्रयवस्थाप्क 
भारतीय अन्यमाला 
दारागंज ( इलाहाबाद ) 
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मुद्रक४-- 
सरयू प्रसाद पाण्डेय गबशारद्‌ 
नागरी प्रेष, दारागंज 
प्रयाग. 
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कै । 
समपेण 





बिआ 82222 अं 
श्रीमन्‌ पंढित शंररप्रसाद बार्यद 


एम, ९, रद की. 
भूतपूर वििपस्, तनातन धर्म कसेज, कानपुर 
ठया राजआर्स काहैय, अलवर | 
गुर्देव | 
१रये चर्म हूँ; कह पृष्ठा शमको था 6फतो है, किस मैं हो इस 
पुस्तक ज्र परीद्ठा रुख में खेडर 3परिषत हुआ हूँ । आड़ है कि ऋष 
एसे स्वीकार कर बुके कतार करेंगे । 
मुकर 
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निवेदन 


“भारतीय सहकारिता श्रन्दोलन” के चदुर्थ संस्करण पाठकों की 
सेवा में उपस्थित करते हुये हृदय को श्रत्यन्त हर्ष हो रहा हे सभ्भवतः 
में इस विषय पर पुस्तक लिखने का प्रयास भी न करता. यदि श्रीभुत 
भगवानदात जी केला भुझे पुस्तक लिखने पर वाध्य न कर देते। श्री' 
केला जी साहित्यिक तपरवी हैं, मारतीय ग्रन्यमाला के द्वारा श्रथ शार्र 
तथा राजनीति साहित्य उतन्न करके, उन्होंने हिन्दी छी महान सेवा की 
है। कोई भी उनके सम्पर्क में आकर मातृभाषा को पुष्पाजलि चढ़ाये 
बिना नहीं रह सकता । यही मेरे साथ हुआ | केला जी को हिन्दी में 
सहकारिता? पर एक भो पुस्तक न होना खठक रहा था। स्वयं अन्य 
पृत्तकों के लिखने में व्यस्त होने के कारण उन्होंने मुके पकड़ा, और 
मुझे यह पुस्तक लिखनी पड़ी | 


तहकारिता आन्दोलन के बिना भारतवर्ष के आमों का उद्धार नहीं 
हो उकता | रूप, आवयलेंड, चीन तथा इटली में तो इस आनन्‍्दो- 
लगन की बदौलत किसानों की काया पलट गई। भारतवर्ष में जहाँ 
किसानों के धीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित है, बिना हस श्रान्दोलन 
के गति ही नहीं है। अ्रग्नेजी में इस विषय पर हनारों सुन्दर अन्यों की 
रचना हो चुकी है, किन्तु अंग्रेजी न पढ़े हुए देशवासी इन पुस्तकों से 
कोई लाभ नही उठा सकते | हिन्दी भाषी इस आन्दोलन की अद्भुत 
शक्ति को जान सके, इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई | 

इस पुस्तक के पिछुले संस्करणों का आशा से श्रधिक स्वागत हुश्रा | 
सयुत्तप्रान्त, ग्वालियर, इंदौर तथा अन्य राज्यों के सहकारिता विभागों 
ने इस पुस्तक का यथेष्ट प्रचार किया । कई स्थानों पर यह सहकारिता 
विभाग के कर्मचारियों के लिये पाठ्य पुस्तक बना दी गई । कुछ आम- 
सुघार रुस्थाओ्रों ने इसको प्रोत्ताइन दिया--काशी विद्यापीठ और आम 


(// ३६० ८) 


विद्यालय, सेगांव, में यह पाठ्य पुत्तक बनाई गई। इससे यह सिद्ध 
होता हैं कि हिन्दी जगत को इस प्रकार की पुस्तक की बहुत 
आवश्यकता थी | 

पिछले पन्‍दरह वर्षों में 'सहकारिता-आआन्दोलन की गति-विधि में” 
बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए. हैं। उदाहरण के लिये कुकर एक 
उद्दे श्य वालो सहकारी समितियों के स्थान पर एक गाँव में एक ही 
बहु-उद्द श्य सहकारी समितियों को स्थापना, प्राग्य सहकारी साख 
सउप्तिति के दायित्व को परिमित कर देने का प्रस्ताव, रिजबे बैक का 
सहकारी साख ब्रान्दोलन श्रादि से सम्बन्ध, इत्यादि) भारत में सन्‌ 
१९३४ के शाउन विधान के अनुषार प्रात्तों में उत्तरदायी म॑त्रिमएडल्ों 
की स्थापना हुई, और उन्होंने सहकारिता आन्दोलन का उपयोग 
ग्राम-सुधार गर-उद्योग-धंधों की उन्नति तथा गांवों के ल्वास्थ्य-सुधार 
और कृषि मुधार के लिये किया, श्रोर उसे खूब प्रोत्साहन दिया । 

इसी समय में बिह्र, मध्यप्रान्त, बरार, सिंध, बज्ञाल तथा कई 
प्रन्य प्रान्तों में सहकारिता आन्दोलन के नवीन संगठन की योजनाएँ 
बनाई गयीं। इसके उपरांत महायुद्ध आरम्प हुआ श्रौर उसका भी 
इस आन्दोलन पर गदरा प्रभाव पड़ा । श्रस्तु, इन सभी बातों को ध्यान 
में रखकर पुस्तक का संशोधन किया गया है | लेखक ने इस बात की 
भरतक चेष्टा की है कि आन्दोलन का स्पष्ट और सम्पूर्ण रूप 
पाठकों के सामने रख दिया जावे | 

शताव्दियाँ बाद अब भारत खतन्‍्त्र हुआ है। केस तथा 
तथा प्रान्तों में राष्ट्रीय तरकार त्थापित हो गईं है। यह।स्वाभाविक है 
कि राष्ट्रीय सरकार कोटि कोटि ग्रामवासियों के आ्राथिक निर्माण की 
बात सोचे | इमारे गांवों का आर्थिक निर्माण, बिना सहकारिता के 
अपनाये, हो ही नहीं सकता | इृधी उद्देश्य से भारत सरकार ने श्री” 
सरिया महोदय की भ्रध्यक्षता में सहकारी योजना समिति (कोभ्रापरेटिव 
प्लेनिंग कमेटी) बिठाई थी जिसकी रिपोर्ट अभी हाल 'में प्रकाशित हुई 


( हे) 


है। उमिति ने सहकारिता श्रान्दोलन का मार्ग निर्देश किया है। 
समिति के प्रध्तावों का विशेष महत्व है, इस कारण “सहकारी योजना 
समिति की रिपोर्ट! एक पृथक परिच्छेद ही लिख दिया गया है। 
गैडगिल्न कमेटी ने बिस कृषि साख कारपोरेशन की स्थापना की 
सलाह दी थी भारत सरकार ने उसको मान लिया है। उस कारण 


उसपर भी एक परिच्छेद जोड़ा है | 
भविष्य में मारताय राष्ट्र निर्माण योजना में हमें सहकारिता आऑंदो- 
खन का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ेगा | उसकी सहायता के बिना 
'सारतीय आर्थिक सम्स्याश्रों में से बहुतों का हल निकाल सकना 
श्रसम्भव होगा । इस दृष्टि से विच.रवान व्यक्ति को विशेषकर उन 
रचनात्मक क य॑ करनेवालों को, जो देश के सामाजिक तथा आर्थिक 
जीवन का नव निर्माण फरना चाहते हैं, यह पुस्तक सहकारिता आहदो- 
लन का यथेष्ट परिचय करादे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है | 
क्रमशः मारतीय विश्वविद्यालय हिन्दी वो शिक्षा का म ध्यम बना 
रहे है । एक के बाद दूसरा विश्व विद्यालय अग्रेजी के मोह को छोड़ 
रहा हैं ऐसी दशा में सहकारिता विषय पर विश्वविद्यालय के उपयोग 
के लिए एक प्रमाणिक पुस्तक हिन्दी को दी जा उके इसका लेखक ने 
पूरा प्रयत्न किया है | । 
जहॉ-जहाँ लेखक को ऐसा अनुभव हुआ है कि विदेशों भें सह- 
कारिता के द्वार उन समस्याओं को तफलता-पूर्वक हल किया गया हे, 
जो आज दमारे देश के सामने उपस्यित हैं, वहाँ वहाँ विदेश को उन 
सहकारी सध्याश्रों का भी वितरण दे दिया गया है । 
मुझे विश्वास है कि पुस्तक भारत के श्रस्ंख्य निर्धन मजदूरों और 
'आमवातियों की सेवा करनेवाली गैर-सरकारों धंस्थाओं, उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले सरकारी विमाग के कार्यकर्ताश्रों, तथा इस बिषय का 
-अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों के लिए. विशेष उपयोगी होगी। 
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समाज में रहकर मनुष्य बिना एक दूसरे से साथ सहयोग किये, 
एक दिन मी अपना काम नहीं चला सकता। सभ्यता के आरम्भिक 
काल में भी मलुष्य-्समाज सहकारिता के पिद्धान्तों को पता था 
श्रौर ब्यवह् रिक जीवन में उसका उपयोग भी करता था। यदि मनुष्य- 
सम“ज सहकारिता को न अपनाता तो मनुष्य-जाति आज इतनी उन्नत 
तथा सभ्य कदापि न होती | श्राज से हजारो वर्ष पहले हो अनुभव से 
यह ज्ञात हो गया था कि मनुष्य-जीवन, बिना एक दूसरे से सहयोग 
किये, असम्भव होजायगा | 
आज-कल का युग प्रतिस्पधों का युग कहा जाता है | साधारणतया 
यह समझ जाता है कि जो प्रतिस्पर्धा में नही ठहर सकता, उसके लिये 
सार में कोई स्थान नहीं है | इस कारण लोगों की यह घारण बन 
गई है कि मनुष्य-जीवन का मूल मन्त्र प्रतिस्पर्धा है; किन्तु देखने से 
जात होता है कि मनुष्य-जीवन का मूल-मन्त्र सहकारिता है, न कि 
प्रतिस्पर्धा | मनुष्य एक दूधरे पर अपनी साधारण आवश्यकताओं के 
लिये इतना अधिक निर्भर है कि यदि एक दिन के लिये भी उमको 
दूसरों का सहयोग न मिल्ले तो उसका जीवन ही कश्टकमय हो जावे। 
समाज में अत्येक मनुष्य की कार्य-शक्ति एकसी नहीं है । 

सहकारिता तथा श्रम-विभाग के बिना मनुष्य, समाज में रह कर अपनी 

ऋवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता | मनुष्य-तमाज की उन्नति तथा 

सभ्यता के विक्रास हे लिये यह आवश्यक है कि पूर्ण श्रम-विभाग का 


२ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


दिद्धान्त काम में लाया जावे | यदि श्रधिक ज्ञमता वाले मनुष्य ऐसे 
साधारण कार्यों में श्रपनी शक्ति फा दुरुपयोग करें, जिनको साधारण 
चमता वाले मनुष्य भी कर सकते हैं, तो समाज तथा मनुष्य की 
उन्नति में भारी बाघा पड़ेगी। मनुष्य-जाति तब ही उन्नति कर सकती 
है, जब मनुष्य को अपनी कार्य-शक्ति के श्रनुतार किसी एक कार्य में 
विशेष योग्यता प्राप्त करने का श्रवसर दिया जावे | 

किसी मी व्छु के तैयार कराने में हमें सेकड़ों मनुष्यों का 
सहयोग प्राप्त करना पड़ता है| मध्यप्रान्त अथवा बम्बई आन्त का 
किसान कपास उत्पन्न करता है । कणस उत्पन्न करने में उसे बहुत 
से मनुष्यों का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। महाजन, 
जमीदार, बढ़ई, लुह्दर तथा मजदूर सभी उसे कपास उत्पन्न करने में 
सहायता देते हैं | दलाल, आ्राढुतिया तथा व्यापारी उस कपास को मोल 
लेकर श्रथवा व्यवसायियों के लिये खरीद कर जिनिद्ध फ्रेक्टरी में ले 
नाते हैं ! लिनिज्ञ फेक्टरियों में सैकड़ों मजदूरों के द्वारा कपास शटी 
जाती है और गॉठों में बॉष कर अहमदबाद, बम्पई अ्रथवा जापान के 
फ्रौद्योगिक केन्द्रों को मेज दी जाती है | इस कार्य में भी बैलगाड़ी. 
मोटर, रेल और जहाज्ञों पर कार्य करनेवाले, तथा व्यापारियों का 
सहयोग होता है। इसके उपरान्त कारखाने में हजारों मजदूरों, मिल्नियों 
तथा श्रन्य कार्यकर्ताश्ों की सहायता से कपड़ा तैयार किया जाता है । 
अन्त में वह कपड़ा रेल्ों, जहाजों, तथा बेलगाड़ियों और मोटरों के द्वारा 
दृकानदारों के पा आता है | आहक उसको खरीद कर दर्जी से कोट, 
की इत्यादि चनवाता है, तब्र कहीं वह चच्ध पहिंन सकता है। जत्र 
तक इतने लोग एक दूसरे के साथ सहयोग न करेंगे, बस्र॒ तैयार नहीं 
हो सकते । 

इसी प्रकार किसान गॉवों में रहकर गेहूँ तथा अन्य श्रनाज उत्पन्न 
करता है। अनाज उत्पन्न करने में तथा उसे शहरों तकलाने में सैकड़ों 
मनुद्ों की सहायता की आवश्यकता होती है | कोई भी काम ले लिया 
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जावे, बिना तह््योग के वह सरलता-पूर्वक नहीं हो सकता | आज हम 
लोगों का जीवन एक दूसरे के सहयोग पर इतना अधिक निभर है कि 
यदि सहकारिता के सिद्धान्त को त्याग दिया जावे तो यह ध्यान से भी 
नहीं आ सकता कि सप्तार का कार्य कैसे चल उकेगा। मनुष्य को शक्ति 
सहकारिता मे छिपी हुई है, ओर सहकारिता के द्वारा ही उसकी उन्नति 
हो सकती है | 

सहकारिता आन्दोलन कण है, यह एक उदाइरणु से स्पष्ट हो 
जावेगा। कल्पना कीजिए कि एक अधा मिखारी एक अ्रनजान स्थान 
पर पहुँच जाता है और अंधा होने के कारण भीख मांगने का कार्य 
नहीं कर सकता | साथ ही वहाँ एक्क लूला व्यक्ति भी है. जिसको दोनों 
टागें वेकार हो गई हैं, इस कारण वह भी भीख मांगने से मजबू: है। 
अन्न यदि वे दोनों तहकारिता के सिद्धान्त को श्रपनावं.ं और अ्रंधा 
लूले को अपने के पर बिठा ले तो लूले की झ्रॉखें और अंधे की 
टगे एक दूसरे से सहयोग करके एक सम्पूर्ण व्यक्ति का निर्माण कर 
सकती हैं और वे दोनों श्रासानी से भोख मांग कर शअ्रपना उद्र पालन 
कर सकते हैं। संक्षेप में इम कह सकते हैं कि किसी उद्येश्य की प्राप्ति 
के लिए हम जत्र भाईचारे के आधार पर संगठित प्रयत्न करें और 
प्रतिस्पर्द्धा और शोषण को दूर करद तो उसे हम सहकारिता कहेंगे । 

मनुष्य-जाति अब सहकारिता के सिद्धान्त को भली भाँति समझ 
गई और इसको मनुष्य-जीवन के लिये आवश्यक समझती हैं। 
समाज में निबल और सबल, बुद्धिमान और मन्दबुद्धि, साहसी और 
कायर, चतुर और मूख, शीघ्र कार्य करनेवाले तथा आालतां--पम। 
प्रकार के मनुष्य हैं| यदि समाज को उन्नति की श्रोर॑ अ्ग्नसर होना है 
तो इन सब्र को एक साथ काम करना होगा | यदि तमाज प्रतिस्पर्धा के 
दिद्वान्त को अपना ले तो उम्राज की उच्नति ही रुक जावेगी। कुछ 
लोगों का कहना है कि मनुष्य-जोवन एक भयद्डूर संग्राम है और इस 
सत्राम में वही जोवित रहकर तफल हो सकता है, जो इसमे ठहर 
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हैं..जो जीवन संग्राम में ठहर नहीं सकते, उनके लिये 
यहाँ कोई स्थान नहीं है | उनका कहना है कि यदि इस संग्राम में सबलों 
को निर्बला री सहायता के लिये जाना पड़ा या अपनी गति को मन्द्‌ 
करना बढ़ा तो उनकी व्यक्तिगत उन्नति में बाबा पड़ेगी; व्यक्तिगत 
उन्नति तथा यशापार्जन के लिये सहकारिता नहीं, प्रतिस्पर्धा की 
आवश्यक्ता है. सहकारिता इसके लिए घातक सिद्ध होगी। उहकारिता- 
वादी शक्तातिजोवन के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते | यह सिद्धान्त 
मनुष्य को समाज के ऊपर बिठा देता है, व्यक्तिगत इच्छाश्रों की पृति 
के लिये मामूहिक स्वाथ को ठुकरा कर अपने पथ पर अग्रसर होना ही 
इस सिद्धान्त के साननेवालों का उद्देश्य होता है। यह दिद्धान्त 
व्यक्तिगत त्ञाम के लिये सामूहिक लाभ को नष्ट करने की शि्नां देता 
है और समाज में घोर अतमानता उत्पन्न करता हैं। आधुनिक ग्रुग में 
पूर्जीपतिया और श्रमजीवियों में जो मयड्भर सम्राम छिंड़ा हुआ्रा है, 
#पुंजीप तियों को नष्ट करदो” की जो आवाज चारों ओर से सुनाई 
दे रही है, बह इस सिद्धान्त के द्वारा उत्पन्न हुई श्रार्थिक अतमानता के 
कारण ही उठाई गई हैं | 

शक्ता तिजावन के तिद्वान्त को अपनाने का परिणाम हुआ व्यक्तिवाद 
का उदय, और उसने प्‌ जीवाठ को जन्म दिया | प जीवादी थग में 
प्रतिस्पर्धा उद्योग-धन्धों का जीवन-प्राण समझता जाता है। लोगों का 
कहना है कि बिना प्रतिस्पर्धा किये एक फेक्टरी दूसरी फैक्टरी को बाजार 
में किस प्रकार हरा सकती हे, ओर चत्रतक एक कारखाना दूसरे कारखाना 
से प्रतिस्पर्धा न करे तब तक वह आगे केसे चह सकता है| इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि आज के ओद्योगिक सद्भठन में प्रतिस्पर्धा का बहुत 
महत्व हे परन्तु यदि ध्यान पृथक टेखा जावे तो प्रतिस्पर्धा तभी प्रारम्म 
होती है न्त्र मइयोग का पृण उपयोग कर लिया जाता है नहीं तो 
ब् रखानों का कच्चा माल तक न मिलते | साथ हू प्रतिस्पर्धा के 
उपरान्त वे हो कारणाने फिर सहयोग भी करते हैं। उदाहरण के लिए 
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बैड और रेलवे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते है. परन्तु क्लियरिद्वह्वाउस 
(निपदारा घर) स्थापित करके सहयोग के द्वारा बहुत से व्यर्थ के परिश्रम 
को बचा लेते हैं | इसी प्रकार बड़े-बड़े कारखाने यद्यपि प्रतिस्पर्धा करते हूं 
पर साथ ही मिल-मालिक-सच्ठ इत्यादि स्थापित करके 'प्रपने सामूहिक 
त्वार्थों की रक्षा करते हैं | इससे यह सिद्ध होता ह कि श्रांज के 
पू जीवादी युग में भी उद्योग पन्धों का मूल श्राधार प्रतिस्पर्धा न हकर 
सहकारिता ही है. परन्तु एक स्थिति में प्रतिस्पर्धा मी अ्प्नायी जाती 
है | इतका परिणाम यह होता है कि तमाज में कुछ थोड़े से 
व्यक्ति सम्पत्तिवान श्रौर धनवान होते हैं उनके पाय इतनी अधिक 
सम्पत्ति इचद्टी हो जाती है कि वे राज्य को भी अपने संकेतों पर चलाते 
हैं, श्रौर अधिकाश जनतमूद निन्‍्द्रा और निर्धनता का जीवन बिताता 
है। समाजवादी इत भयज्ञर आर्थिक श्रसमानता को दूर करने के लिये 
ही पूंजीवाद को समाप्त कर देना चाहते हैं | 

आधुनिक शार्थिक सद्ठन में एक छोटी मात्रा में माल उत्पन्न 
करनेवाला कारीगर--जुलाह्व --सूती कपड़े की मिल की प्रतिस्पर्धा में 
टिक नहीं सकता | उसे विवश होकर श्रण्नी आधिक स्वतम्धता से 
हाथ धोना पड़ता है; वह उसी कपड़े के मिल में काम करता है, जहाँ 
पू जीपति उसका शोषण करने में फल होता है। छोटा दृकानदार 
बड़े बड़े व्यवस्थित स्टोरों की प्रतिस्पर्धा में घफल नहीं होता। यही 
नहीं, यदि एक निधन व्यक्ति खेती अथवा अन्य किसी उत्पादन कार्य 
के लिये ऋण लेता है तो उसे ७५ प्रतिशद तक सूद देना पड़ता है, 
और एक बढ़ा मिल-मालिक ६ प्रतिशत में ही लाखों की पूंजी पा 
जाता है। कहाँ तक कट्दा नावे, यदि एक निधन व्यक्ति श्राथ दाल 
इत्यादि आवश्यक वस्तुएं थोड़े थोड़े पैसों को ख़रीदता है तो उसको 
रद्दा खाद्य वत्ठु ऊँचे भाव में मिलती है, और यदि कोई धनी व्यक्ति 
इकट्ठी सामग्री लेता है तो उसे बढ़िया वस्तु उचित मूल्य पर मिल 
जाती है। इतसे यह सिद्ध होता है कि थाज के तद्भठन में जो निर्बल 
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हैँ, निधन है, और बिनमें उदल और धनिकों की प्रतिस्पर्धा में खड़े 
होने की क्षमता नहीं है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है | तो क्या हमें 
इन श्रसख्य निधन और निवल्ल व्यक्तियों को नष्ठ हो जाने देना 
चाहिये ! समाज के सामने यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका निपटारा 
होना आवश्यक है| 
समाज अपने नित्रेल सदस्यों को ठीक उसी प्रकार नष्ठ होते नहीं 
देख सकता, बिस प्रकार माता-पिता अपने लेगड़े अथवा लूले पुत्र को 
मरते नहीं देख सकते | तमाब का मूल मन्त्र शक्तातिजीवन न होकर 
' नर्वलों की रक्षा” शेना चाहिये | यदि हम चाहते हैं कि समाछ में 
उत्तन्न हुईं घोर आर्थिक विषमता के कारण हमें मयड्ुर क्रांतियों का 
उामना न करना पड़े तो इमें तहकारिता को अपनाना होगा | सहकारिता 
निर्वलों की रक्षा करती है, वह उनको निरबल नहीं रहने देती, बरन्‌ 
उनको उंगठित करके शक्तिवान बनाने का प्रयत्न करती हैं । सहकारिता 
श्रानयोलन उन लोगों की उन्नति में बाधक नहीं होता जो शक्ति- 
वान ई और प्रतिस्पर्धा में अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सकते हैं। 
सहकारिता का ऐसे लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं | वह तो केवल निर्घधन 
तथा निवलों का आन्दोलन है, पारस्परिक सहायता और सहानुभूति 
इसके मुझुय सिद्धान्त है. और सेवा इसका लक्ष्य है | 
यह तो पहले ही कहा जा चुका हे कि मनुष्य का कोई भी कारये 
बिना दूसरों के सहयोग के नहीं हो 8कता, किन्तु आधुनिक श्रौद्योगिक 
उल्ठन में घन-वितरण की प्रणाली इतनी दप्षित है कि जो लोग उत्पा- 
देन काय में सहयोग देते हैं, उन्हें उचित हिस्सा नहीं मिल्नता | कुछ 
लोग तो उचित से अधिक पा जाते हैं और अ्रधिक्र संख्या वालों को, 
लो निन्रल हैं, अपना हिस्सा मी नहीं मिलता | मित्र में काम करने 
वाला मरडूर, जो मित्र को सफलतापूवंक चलाने के लिए उतना ही 
श्रावश्वक हे जितना क्नि पूंलोपति अथवा मिल्न-मैनेजर बहुत थोड़ी 
मनदूरी पाता है. और मैनेबर और पृ जीपति अनुचित रूप से सम्पत्ति 
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का अधिक भाग हड़प कर जाते हैं। किसान गेहूँ उत्पन्न करता हे) 
दलाल, थोक व्यापारी तया दूकानदार साधारण ग्रहस्थ को गेहूँ पहुँचाने 
में सहयोग करते हैं; किन्तु गेहूँ का जो मूल्य ग्राइक देता हे उसका 
ययेष्ट अंश किसान को नहीं मिलता; श्रौर दलाल, योक ब्यापारी, तथा 
दूकानदार उसका बहुत सा अंश खा जाते हैं | किसान को खेत की पैदा- 
बार का इतना कम मूल्य मिलता है कि खेत का खर्चा निकालने पर 
उसके लिये बहुत कम बचता है, वद उसके परिभ्रम को देखते हुए कुछ 
मी नहीं होता । रेलवे लाइन को डालने का ठेका बड़े-बड़े ठेकेदार खषेते 
हैं, वे हजारों मजदूरों तथा कारीगरों क्रो रख कर काम कराते हैं। 
काम करानेवाले मजदूरों और कारीगरों को बहुत कम 
मजदूरी देकर, ठेकेदार सारा लाम डकार जाता है। सहकारिता घन- 
वितरण की अन्यायपूर्ण प्रणाली को स्वीकार नहीं करती और इनको 
नष्ट कर देना|चाहतो है | सहकारिता आन्दोलन वर्तमान दूषित प्रणाली 
का विरोध करता है और प्रत्येक मनुष्य को, जिसने सम्पत्ति के उत्पादन 
कार्य में सहयोग दिया हे, उसके परिश्रम के अनुपात में सम्पत्ति देने का 
समर्थन करता है। 

सम्पत्ति का उत्पादन केवल पूजी के द्वी द्वारा नहीं होता, उसके 
लिए भम की मी आवश्यकता होती है। पूजीपति को श्रपनी पूजी पर 
सूद तो मिलना ही चाहिए, साथ ही वह जोखिम मी उठाता है उसके 
लिए भी उसे कुछ लाभ मिलना चाहिए। बेचारे मजदूर को तो 
पूंजीपति पूरी मन्दूरी मी नहीं देते | श्रस्तु, यह सब तथा श्रन्य खर्चे 
निकालकर भी कुछ अतिरिक्त लाभ चचता है। प्रश्न होता है कि वह 
झतिरिक्त लाभ किसको दिया जावे १ आधुनिक औद्योगिक संगठन में 
तो यह सारा का सारा पूंजीपतियों को मिलता है। भमजीवी समुदाय 
इस कारण छुब्घ हो उठा है। जब मजदूर लोग देखते हैं कि उन्हें 
कठिन परिश्रम करने पर भी भर पेट भोजन नहीं मिलता और पूलीपति 
अनन्त घन राशि प्रति वर्ष हृड़प जाते हैं तो स्वमावतः थे लोग 
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असन्तुष्ट होते हैं| क्रमशः औद्योगिक देशों में श्रमजीगी समुदाय श्राज 
संगठित हो गया है श्र इस अत्याचार को सहन नहीं करना चाहता ! 
ट्रेडयूनियन आन्दोलन इसी प्रयत्न का फल है | उमाजवाद तो पूँली- 
पतियों के श्रस्तित्व को द्वी नष्ठ कर देना चहता है । वह तथा श्रमजीबी 
आन्दोलन लाभ को केवल मजदूरों के ही लिए सुरक्षित रखना 
चाहते हैं | सहकारिता अतिरिक्त लाभ का न्यायपूर्ण विभाजन करना 
चाहती है और कसी एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर अत्याचार नही करने 
देती । 

सहकारिता आन्दोलन एक आ्रथिक आन्दोलन है। श्राज आर्थिक 
संगठन इस प्रकार का बन गया है कि पू जीपति भ्रमजीवी वर्ग का 
शोषण कर रहे हैं। फल-स्वरूप श्रमजीवी समुदाय पूजीपतियों के 
अस्तित्व को नष्ट कर देना चाहता है। दोनों वर्गों में भयड्डर युद्ध छिड़ा 
हुआ है, दोनों एक दूसरे को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सहकारिता 
श्रान्दोलन एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जिसमें इत 
प्रकार युद्ध न होगा. जह्दोँ भिन्न-भिन्न वर्ग एक दूसरे का साथ देंगे, और 
आर्थिक विषमता का यह भयकर रूप नष्ट हो जायगा । “जब समाज 
के निर्वेल सदस्य किसी भी आर्थिक कार्य अर्थात्‌ उत्पत्ति उपभोग, 
विनिमय तथा वितरण में उम्मिलित प्रयत्न से उत्पन्न हुए लाभ को 
आपस मे न्यायपूर्ण प्रणाली से बॉठ लें तो ऐसे संगठव को सहकारी * 
समिति कहेंगे ।” कुछ लोग सहकारी समितियों की तुलना ट्रेड यूनियन 
से करते हैं, किन्तु सहकारी समितियोँ इससे भिन्न हैं। ट्रेड यूनियन 
अ्रधुनिक आर्थिक सद्भठन को स्वीकार करती है और केवल श्रमजीवी 
समुदाय की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है; यदि पूंजीपति 
मजदूरों की मॉग को स्वीकार नहीं करते तो ट्रेड-यूनियन इडतालों के 
द्वारा उनको विवश कर देती है | सहकारी समितियों के कार्य का दक्ष 
दूसरा ही है, ट्रेड-यूनियन विधातक कार्य करतो है, और सहकारों 
सम्रितियों रचनात्मक कार्य करती हैं । 


है 
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प्र्येके आथिक हलचल में सहकारिता के सिद्धान्तों का 
उपयोग किया जा सकता है | सहकारिता के ठिद्धान्त को पूर्णतया 
सम्भने के लिये यह आवश्यक हैं कि हम सहकारी समितियों तथा 
आधुनिक श्रौद्योगिक सस्थाओ्रों का मेद समझ लें। मान लो कि कुछ 
मोची श्रपनी आर्थिक स्थिति का सुधारने की दृष्टि से, अ्रपनी थोड़ी- 
थोड़ी पूजी को लेकर एक सझ्डुठन में सम्मिलित द्वोते हैं और निश्चय 
करते हैं कि वे सम्मिलित रूप में जूते का व्यवसाय करेंगे; समिति 
के कार्य का सचालन करने मे प्रत्येक सदस्य करा समान अधिकार हो, 
श्रौर वाषिक लाभ सदस्यों की पू जो के अनुपात में न बांदा जाकर, 
सदस्यों की जूतों की उत्पत्ति के अनुषात में बॉगा जावे, तो समिति 
को सहकारी उत्पादक समिति कहेगे। 

सहकारी उत्पादक समितियों तथा मिश्रित पू जी वाली कम्पनियों 
में यही भेद हे कि एक तो मनुष्यों का सघ है और दूसरा पूंजी का। 
मिश्रित पूंजो वाली कम्पनियों में कार्य.सचालन का अधिकार 
तथा लाभ, हिस्सेदारों को पूंजी के अनुपात में शी मिलता है। उत्पादक 
सहकारी समितियों के सगठन में मजदूर पूंजी को किराये पर लेकर, धन्धे 
की जोखिम उठाते हैं, ऊिंठ पूंजी वाली कम्पनियों मे हिस्सेदार स्वयं 
कार्य न करके मजदूरों को नौकर रखते हैँ और घन्घे की जोखिम उठाते 
है | उत्पादक समितिया पूंजी के लिये उचित सूद देती हैं औरलाम आपस 
में बाद लेती हैं; किन्तु मिश्रित पूंजी वाली कम्पनियों मे निश्चि मजदूरी 
देकर मज़दूर रखे जाते हैं ओर लाभ हिस्सेदारो में पू जी के अनुपात में 
धाट दिया जाता है | सहकारी समितियों में पूंजी को ग्रधिक महत्व नहीं 
दिया जाता । उसको सम्पत्ति उत्पन्न करने के लिये, एक साधन मात्र 
समझा जाता हे । यही कारण है कि समिति के प्रत्येक सदस्य को केवल 
एक वोट (मत) मित्रता है, उसका समिति के कार्य-सश्बालन में उत्तना 
ही श्रधिकार होता है, जितना कि किसी दूसरे सदस्य का | परन्तु मिश्रित 
पूजी वाली कंपनियों में पूं जी का हो सर्वोच्च स्थान होता है, धम्धे का 
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लाभ तथा कार्य-सज्ालन-अधिकार हिस्सेदारों में पू जी के अनुपात 
में दिया जाता है | 
सहकारी समितियों और मिश्रित पूजी वाली कंपनियों में एक 
और मौलिक भेद है| स्थापित हो जाने के उपरान्त कपनीनये हिस्सेढारों 
को नहीं लेठी | अ्तएव जब कंपनी सफलता-पूर्टक चलने लगती 
और बहुत अ्ध्कि लाभ देने लगती है तो उसका सो रुपये का 
हिस्ता हज़ारों मे विकता है | लेकिन सहकारी समिति का द्वारसदेवखुला 
रहताहे। जब भी कोई व्वक्तिचाहे, उसका सदस्य वन सकता है| अ्रतएव 
उसके हिस्तोंका मूल्यकरी बढ़ता नहीं।यहीं नहीं, कंपनियों में एक व्यक्ति 
चाहे जितने हिस्से खरीद सकता है श्रौर उसीके अनुपात में उसे कंपनी 
के प्रबन्ध में हित्ता मिलता है किस्तु सहकारी उमरिति में प्रत्येक व्यक्ति 
जितने हिस्से चाहे उतने नहीं लें सकता और यदि हिल्‍्से कम या 
अधिक हों तो मी प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट का अधिकार 
होता हँ | 
इन दोनों में एक भेद और भी है, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण €। 
मिश्रित पूल्ी वाली कम्पनियों की सफलता, अन्य कम्पनियों की 
प्रतिदवन्दिता में सफ़लता-पूर्वक खड़े रहने पर निर्भर है | भत्येक 
कंपनी का अरना व्यक्तित्व होता है. और वह दूमरी कम्पनियों को 
कुचल कर आगे बढ़ने का प्रवत्त करती है। सहकारिता आन्दोलन 
इस व्यक्तिबाद के सिद्धान्त को नहीं मानता । सहकारी समितिया एक 
दूपरे की प्रतिद्वन्द्रता में नहीं खड़ी होतीं | वें मिल कर एक उध की 
स्थापना करती द और उठके संरक्षण में काय करतो हैं। यह ठंघतहकारी 
उमितियों को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। खद्यपि 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि व्यवद्वार में प्रतिस्पर्धा भिलकुल नष्ट नहीं 
हो गई दै--और यहां तक सहकारिता आन्दोलन को अपने ध्येय में 
दामफल ही कहनाचाहिए-- किन्तु इससे वह न लममना चाहिएकि यह 
सिद्धान्त ही गलत है। बात यह दे कि समाज्ञ का उगठन दूषित है, 


सहकारिता के छिद्धान्त ११ 


और जब तक पहवारिता के ठिद्धान्तों के अनुसार समाज सगठित 
नहीं हो जाता, तत्र तक प्रतिश्पर्धा जड़ से नष्ट नही हो सकती । यदि 
उपभोक्ता भी अपने को सहकारी समितियों में संगठित करनलें, 
और फिर संगठित उत्पादक सहकारी समितियों से अपनी आवश्यक 
चस्तुओं को खरीदें तो प्रतिस्पर्धा को नष्ट किया जा सकता है। 
सहकारिता आन्दोलन का यही लक्ष्य है ।अस्त, सहकारिता तथा श्रन्य 
प्रणालियों में यही मुख्य सेद है कि एक प्रतिस्पर्धा का समूल नाश 
करना चाहती है; दूसरी प्रतिस्पर्धा को ध्वीकार करती है | यह तो ण्हल्े 
ही कहा जा चुका है कि श्रमी तक यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से काय 
में परिणत नही हो सका है | 

सहकारिता आन्दोलन केवल सम्पत्ति उत्पन्न करनेवालों को ही 
रक्षा नहीं करता, वह उच वर्गो' को सहायता पहुँचाता है। आधुनिक 
ओद्योगिक संगठन में उपभोक्ता का वस्तुश्रों के मूल्य-निर्धारण में कोई 
हाथ नही होता, और न धन्षों के संचालन में ही उसकी आगन छुनी 
जाती है ।उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच में श्रगणित दलाल काम 
करते हैं; जो उपभोक्ता तथा उत्पत्ति करनेवालों को लूटते हैं । उपभोक्ता 
वस्तु का जो मूल्य देता है, उसका बहुत थोड़ा अंश उत्पत्ति करनेवाले 
को मिलता है, श्रघिक अंश तो दलालों की जेब में ज्ञाता है। 
सदकारिता श्रादोलन जहां यह प्रयत्न करता है कि उत्पादकों 
को श्रधिक से अधिक लाभ हो, वहाँ उसका यह भी प्रवत्न होता है कि 
उपभोक्ताश्रों को सस्ते दामों पर बख्ुएँ प्रिलों, जिससे उनका बोझ 
हलका हो | यदि देखा जावे तो लाभ उपभोक्ताश्रों से मिलतव। है; यदि 
उपभोक्ता तेयार माल को न ले तो केवल उत्पत्ति से लाभ नही मिल 
सकता । अस्तु, सहकारिता आन्दोलन केवल अ्रमज्ीवी तथा पू जोपति 
को ही लाभ का अधिकारी नही मानता, वरज्‌ उपभोक्ताश्ों को भी 
लाभ के कुछ अश का हकदार समझता है। सहकारिता के सिद्धान्ता- 
जुसार, समाज में केवल दो वर्ग होने चाहिए उत्पाद ह और उपभोक्ता । 
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किन्तु इस पूँजीवाद के युग में उपभोक्ता-तथा उत्पादक के बीच में 


अगणित दलाल हैं, जो दोनों वर्गों को लूट रहे हैं | सहकारिता दलालों 
के द्वारा इन दोनों वर्गों के शोषण का धोर प्रतिवाद करती है ओर 
दोनों वर्गों' को संगठित करके इतना समीप लाना चाहती है कि फिंए 
दलाल्ों की आवश्यकता ही न पड़े । दलालों को श्रपने व्थान से हटा 
देना सहकारिता आन्दोलन का ग्रुख्य उद्देश्य है| 

अब एक प्रश्न यह उठता है कि धन्धों का नियन्त्रण क्रित वर्ग के 
हाथ में होना चाहिये, धन्धों का सचालन उपभोक्ता करें, अथवा 
उत्पादक | इस विषय में सहकारिता आन्दोलन सें कार्य करनेवालों के 
दो मत है। एक मत के लोग कहते हैं कि उपभोक्ता वर्ग को धन्धों 
का सचालन करना चाहिये, दूसरे मत के लोग यह अधिकार उत्पादक 
वर्ग को देना चाहते है | सहकारिता आन्दोलन में कार्य करनेवालों का 
बहुमत इस पक्ष में हेकि खेती-बारी को छोड़कर श्रन्य धरन्धों के 
सचालन का अधिकार उपभोक्ता को होना चाहिए। इन धन्धों में 
काम करनेवालों की स्थिति मजदूरी पानेवालों से अच्छी नहीं होती । 
जहाँ-जहाँ उपभोक्ता सहकारी सम्रितियों का सज्जठन हुआहै श्रौर उनके 
उम्मित्नित सघ ने स्वव आवश्यक वस्तुओं को तैयार करने के लिये 
मिल और कारखाने खोले हैं, उनमें काम करनेवाले मजदूरों को उस 
कारखाने के सचालन में कोई अधिकार नही है। यद्यपि इन कारखानों 
में मजदूरों की श्थिति साधारणत: कारखानों से बहुत अच्छी होती है, 
किन्तु उनका कोई श्रधिकार नहीं होता। हाँ, यदि वे भी उन' उपभोक्ता 
समितियों के सदस्य होते हैं, जिनके सम्मिलित संघ ने उस कारखाने 
को चलाया है, तो वे उस रूप में उसकारखाने की व्यवस्था में माग लेते 
है। मजदूरों को व्यवस्था में भाग न लेने देने का कारण यह भी हें 
कि उससे व्यवस्था के शिथिल होजाने का भय रहता है | जिन समि- 
वियों में उत्पादक ही सदस्य होते हैं और वे ही मजदूर होते हैं, वर्ड 
ब्यवस्य। उन्हीं के हाथ में रहतो है। किन्तु कहो कहीं ऐका देखने में 
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आता है कि ऐसी समितियों में मी उन सहकारी छाख समितियों 
झथवः सहकारी उपभोक्ता समितियों का व्यवस्था में श्रघिक श्रधिकार 
रहता है जो उत्पादक सम्रितियों को पूंजी देती हे। ऐसी दशा में 
उत्पादक समिति के सदस्य भ्र्थात्‌ मबदूरों का व्यवस्था में नाम-मात्र 
का अधिकार होता है। जहाँ तक सहकारिता आन्दोलन उत्पादकों को 
उस धंधे की व्यवस्था का अधिकार नहीं दिला सका है, वहाँ तक उ0को 
अपने लक्ष्य में असफल हैं| समझना चाहिए | 
इजलेंड में इस प्रश्न को लेकर सहकारिता आन्दोलन में काम करने 
वालों में गहरा मतमेद है। जब इज्लेंड के उपभोक्ता स्टोरों की होल 
सेल सोतायटो ने अपने सम्बंधित स्टोरों की आवश्यकताओं को पूरा 
' करने के लिए अपने कारखाने स्थापित करना आरम्म किए और गेहूँ, 
चाय सब्जी. फल तथा भक्खन और दूध के लिए क्रमशः बड़े बड़े खेत 
चाय ओर फलों के बाग तथा मक्खन के कारखाने स्पा पित+ रना आरम्भ 
कर दिया तो यह प्रश्न अधिक गम्भीर हो गया । जो लोग कि उत्पादक 
सहकारिता के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं उनका कहना था कि यदि 
उपमोक्ता स्टोरों ने उत्पादन को भी अपने हाथ में ले लिया तो उनमें 
काम करने वाले मजदूरों का उसमें हाथ क्या रदेगा। वेपूंजीबदी व्यव- 
स्‍्था में जिम प्रकार उपेक्षित और पीड़ित हैं। उसी प्रकार सहकारी 
व्यवस्था में भो उपेक्षित और पोड़ित रहेंगे। अतएव उनका कहना यह 
'है कि उत्पादन का संगठन तो उनमें काम करने वाले मजदूरों के 
अधिकार में हो होना चाहिए। 
व्यवह्र में श्राज सहकारिता आन्दोलन में काम करने वालों ने यह 
स्वीकार कर लिया है कि जह्मां तक खेती तथा उससे सम्बन्धित छोटे 
धधों का प्रश्न है उनका संगठन सहकारी उत्तादक समितियों के द्वारा 
होना चाहिए और जहां तक बड़े कारखानों इत्यादि को ह्यपित करने 
का प्रश्न हे वहाँ उपभोक्ता सोसायटियों को उनको स्थापित करने की 
“कट रहना चाहिए | इसका मुख्य कारण यह हे कि व्यवहार में बड़े-सढ़े 
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कारखानों दो उत्पादक सहकारी समितियों के श्राधार पर सगठित करने 
में अमी तक सफलता नही मिली है। श्रस्तु उनको होल-सेल्ल सोतायली 
एक पूंजपिति के अनुसार ही चलाती है । 


सच तो यह है कि सहकारिता-के आ्राधार पर यदि हमें समान के 
आशिक जीवन को संगठित करना है तो हमे यह सिद्धान्त स्वीकार कर 
लेना चाहिए कि उत्गदव का संगठन तो उत्पादक समितियां ही करें 
आर उपभोग का संगठन उपभोक्ता स्टोरों और उनकी होल-सेल सोसा- 
यी द्वारा हो। परन्ठु प्रश्त यह हो सकता है कि यदि उत्पादन का 
घगठन उत्पादक समितियां करेगी तो वे कपने सदस्य श्रर्थात्‌ उत्पादन 
कर्ता के लिए वस्तु का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करने की चेष्टा 
करेंगी और यदि उपभोग का संगठन उपभोक्ता स्टोरों और उनकी 
होल सेल सोसायटी द्वारा हो तो वे अपने सदस्यों के लिए! उसी वस्तु. 
को कम से कम मूल्य पर प्राप्त करने की चेष्ठा करेगी । हस विरेधीः 
दृष्टिकोण तथा स्वार्थ का समन्वय किस प्रक्नार हो सकेगा । 


यदि हम समाज में एक सहकारी आदर्श की कल्पना करना चाहते 
हैँ और वास्तव मे एक सहकारी ठमाज का निर्माण करना चाहते हैं तो 
यह आवश्यक होगा कि हम एक केन्द्रोय संगठन करें जिसमें उपभोक्ता 
स्‍्टोरों तथा उत्पादक समितियों के प्रतिनिधि हों जो उत्पादन ब्यय- 
इत्यादि को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर का मूल्य निर्धारित करदें श्रौर 
उप्ती मूल्य पर उत्पादन समितिया अपनी बल्तुओं को उपभोक्ता रुठोरों 
की होल सेल सोसयी को दे दे । इृ। प्रकार उत्पादक तथा उपभोक्ता 
दोनों ही व्यापारियों तथा दलालो के शोषण से बच जावेंगे और 
उपभोक्ता अ्रयनी वस्तु को उचित मूल्य पर पाजावेगा तथा उत्पादन 
करने वाला अपने तैयार किए हुए माल का अथवा पैदावार का उचित 
मूल्य पाजावेगा | जत्र तक इस प्रकार का कोई संगठन नदी होता व 
तक उहकारिता आन्दोलन अ्रपूर्ण रहेगा | परन्तु श्राज तो अधिकांश 
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देशों में वह स्थिति आई द्वी नहीं है श्रतएव व्यवहार में अभी इसका 
विशेष महत्व नही है । 

यद्यपि सहकारिता श्रान्दोलन विशेषकर आशिक आन्दोलन है 
किन्तु इसकी नीव ऊँचे आदर्श पर जमाई गई है। यह आन्दोलन समाज 
में एक नवीन भावना को जागत करता है | रवावलम्बन तथा भ्रातृभाव 
ही बह भावना है, जिसके बल पर यह आन्दोलन खड़ा किया गया है ! 
सहकारिता श्रान्दोलन समाज में किसी एक वर्ग का श्रत्याचार सहन नहीं 
करता, वह तो समाज के सदस्यों में आत्मनिर्भरता तथा भाईचारे का 
भाव उत्पन्न करता है। सब मिलकर एक उद्देश्य के लिए प्रथत्ञ करें, 
यही सहकारिता का अ्रर्थ है। व्यक्तिवाद को हटाकर सहकारिता आन्डो- 
लन सामूहिक स्वाथ को प्रधानता देता है। पू जीवाद के युग मे व्यक्ति- 
भत स्वार्थ की प्रधानता है । किन्तु सहकारिता समूह को व्यक्ति के 
ऊपर रखती है | 

पूंजीवाद के युग में आर्थिक असमानता तथा श्रन्य दोषों के 
कारण समाज घबरा उठा है | कोई-कोई तो पूं जीवाद को समूल रष्ट 
कर देना चाहते हैं। समाजवाद इसी श्रसमानता को नष्ट करने का 
एक प्रयोग है । किन्तु सहकारिता आन्दोलन समाजवाद के सिद्धान्तों: 
को स्वीकार नहीं करता । बीसवीं शताब्दी में सहकारिता आन्दोलन ने 
यथेष्ट उन्नति की है; और श्राशा है भविष्य में, समाज के निर्बल सदस्यों 
की ज्ाथिक स्थिति के सुधारने में, इसका अधिक उपयोग किया 
जावेगा | 

सहकारिता के सिद्धान्त को मोटे रूप में समझने के लिए एक 
उदाहरण लीजिए | एक गाँव के तीस निवासी समीपवर्ती नगर में 
श्रपना दूध बेचने जाते हैं। पाठकों ने प्रातः काल देखा होगा कि 
शहरों में प्रत्येक ओर से ग्रामवासी अपनी छोटी-छोटी मठकी में योड़ा- 
थोड़ा दूध लाकर शहर में इलवाइयों को बेच जाते हैं | इसका परिमाण 
यह होता है कि प्रत्येक किसान का प्रतिदिन तीन-चार घंटा तमय ब्यर्थ 
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नष्ट होता है। यदि वे सत्र मिलकर एक समित्ति स्थापित करलें 
और गाँव के सभी सदस्यों का दूध बारी-बारी से शहर में श्राकर बेच 
जावे तो प्रत्येक किसान को महीने में केवल एक बार ही शहर जाना 
होगा | इससे केवल यही लाभ न होगा कि प्रत्येक किसान का र६दिन 
का परिश्रम बच जावेगा, वरन्‌ यह भी लाभ होगा कि जन्न ३० व्यक्तियों 
का दूध इकट्ठू वेंत्रा जावेगा तो उसके अच्छे दाम मिल सकेंगे। इन 
३० दूध वेचनेवाले किसानों के संगठन को सहकारिता कहेंगे । 
जहाँ सहकारिता आन्दोलन जनता की आथिक स्थिति में 
सुधार करना चाहता है वहाँ वह उसका नेतिक घरातल भी ऊँचा उठाना 
चाहता है | सामू हिक रूप में काये करने की भावना, भ्रातुमाव, सच्चाई 
और ईमानदारी, स्वावज्षम्बन की भावना, इत्यादि आधारभूत नेतिक 
सिद्धान्तों को अपनाने के कारण, जिन पर सहकारिता आआनन्‍्ठोलन का 
भवन खड़ा किया गया है. वह व्यापार और व्यवसाय में नेतिक पुट 
देने में सफल हुआ है | जो लोग पट्टकारिता आन्दोलन में कार्य करते 
हैं उन्हें इस आन्दोलन के इस नैतिक पक्त को न भूल जाना चाहिए | 
यदि सहकारी समितियों में नैतिकता की ओर ध्यान न दिया गया तो 
वे महाजनी की अच्छी दुकानें हो सकती हैं किल्तु सहकारी समितियों 
नहीं हां सकती । 
आज संसार में समान के आर्थिक संगठन के तीन आदर्श हमारे 

सामने उपस्थित ईं---पूजीवाद, समाजवाद श्रौर रहकारिता । पूँजीवाद 
में उत्पादकों अर्थात्‌ मजदूरों श्र उपभोक्ताश्रों का व्यवसायियों तथा 
बीच के दलालों दाग खूब ही आर्थिक शोषण होता है । पूजीपति 
मजदूरों को कम मजदूरी देकर शेष तब अपनी तिजोरी में रख लेता है 
यू जीवादी व्यवस्था में लाखों का शोषण होता है और उसका लाभ 
एक का मिलता है। धनी अधिक घनी होता जाता है ओर निर्धन 
श्रधक्षाघिक निर्धन होता जाता है | पूं जीवादी व्यवस्था का आदर्श है 
“सब एक के लाभ के लिए [” 
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पू जीवादी व्यवश्या द्वारा उतप्न भयंकर आयि के विषमता को 
प्रतिक्रिया समाजवादी व्यवस्था में हुई है।इस व्यवत्था में धनोत्पादन 
के साथनों पर व्यक्ति को अपना अधिकार नहों करते दिया 
लाता । उन पर राष्ट्र का श्वामित्व स्मापित कर दिया जाता है, और 
उत्पन्न हुए घन का वितरण भी राष्ट्र के अधिकार में होता है। राष्ट्र 
प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसे देता हे। ठयक्ति की 
झा्थिक स्वतत्रता पर राष्ट्र का नियंत्रण हो धाता है। संछेप में 
हम यह कह सकते हैं कि समालवादी व्यवस्था में “प्रत्येक व्यक्ति 
राज्य अथवा राष्ट्र के लिए होता है”! | समाजवादी व्यवस्था में राज्य 
जो समाज का प्रतीक है, सवोपरि होत है; उसमें व्यक्ति का कोई 
महत्व नहीं होता । 

सहकारी व्यवस्था इन दोनों से ही मिन्न है। उसमें न तो व्यक्ति 
की स्वतंत्रता का ही अपहरण होता है भौर न व्यक्ति द्वारा समाज के 
अधिकाश जनों के शोषण की छूट हो होती हे | सहकारी संगठन स्वतंत्र 
व्यक्तियों के सामूहिक संगठन को कहते हैं | सहकारी व्यवस्था में 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की मनाही नहीं होती । व्यक्तिगत लाभ से आर्थिक 
प्रयत्न में जो प्रेरणा मिलती है, सहकारी व्यवस्था में रहती है, 
किन्तु व्यक्तियों का एक पूं बीपति द्वारा आर्थिक शोषण नहीं हो पाता । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सहकारिता का आदर्श है--“सब 
के लिए. और एक सारे समाज के लिए।” 

मनुष्य-समाज श्राज एक बढ़ो उलभान में फंता हुआा है 
ओर पू जीवाद की श्रान्तरिक बुराइयों के कारण पूंजीवाद 
साधारण धृणा से देखते हैं | जिन देशों में पूंजीबादी पद्धति 
बाला है वहाँ भनन्त घनराशि कुछ थोड़े से पूंजीपतियों 
इकट्टी हो जाती है। वे क्मशः उस देश के समाचार 
कार कर लेते हैं और राजनेतिक दलों को 
अपने प्रभाव में कर लेते हैं। भ्रस्तु उन देशों 
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ही रह जाता है, वद्दों को राजनीति उन बड़े धन कुबेरों के संकेत पर 
चलती है| सर्वगाधारण के छविंत के ग्यिद्ध एक वर्ग का वर्हाँ प्रधान्य 
हो जाता है | दूसरी ओर कम्यूनिस्ट रूस में जहाँ उत्पादन के साधनों 
का श्रधिकतर राष्ट्रीयकरण हो गया है वह्दों व्यक्तिगत स्वामित्व के 
श्रभाव में उत्पादन की कठिनाइयां बढ़ जाती हैँ और वहाँ व्यक्ति की 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिलकुल लोप हो जाती है। वह समाज रूपी यंत्र 
का एकमात्र पुर्जा भर रह जाता है| यहीं नहीं कि व्यक्ति 'की व्यक्ति- 
गत स्वतंत्रता कम्यूनिस्ट रूस में समास्त हो गई हे वरन वहाँ एक खतरा 
खड़ा हो रहा है | राज्य के भीमकाय कारखानों का प्रबन्ध करने की 
क्षमता केवल कुछ अत्यन्त कुशल प्रबन्धकों में ही होती है उनको 
राज्य आसानी से हटा नहीं सकता । अस्त क्रमशः प्रतनन्धक वर्ग का 
प्रभाव देश में बढ़ रहा है और आगे चत्न कर यह खतरा पैदा हो 
सकता है कि एक शोषक वर वहाँ मी उत्पन्न हो जावे | 


सहकारिता के द्वारा समान का आशिक संगठन करने का एक 
तीसरा तरोका है जो कि इन दोषों से मुक्त हे। सहकारिता धन के 
समान वितरण को रोकती है, साथ ही समाज में शोषण तथा 
प्रतिस्पर्दा का विनाश करती है । सहकारिता के आधार पर संगठित 
समाज में व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना को ब्रिलकुल नाश नहीं कर 
' दिया जाता | व्यक्ति अपने परिश्रम के फल को प्राप्त करता है, परन्ठ 
साथ ही व्यक्ति को इतना प्रतल नही होने दिया जाता कि वह समाज 
के हितों के विरुद्ध अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को बढ़ाने में सफल हो 
सके । अस्तु आज के शत प्रतिशत समाज को सहकारिता का अधिका- 
घिक सद्दारा लेना होगा तभी वह शान्ति लाभ कर सकेगा। 


सहकारिता की विशेषताएंँ;--अब हम संक्षेप में 
सहकारिता की उन विशेषताश्रों का वर्णन करेंगे लिनके कारण सहका- 
रिता मानव जाति के लिए एक विशेष महत्व रखता है।-- 
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सहकारिता आन्दोलन में लोग स्वेच्छा से आंते है;-- 
सहकारिता आन्दोलन में काम करने वाले इस बात में एकमत 
हैं कि सहकारी संगठन में आने के लिए. किसी पर कोई दबाव न 
डालना चाहिये, वह नितान्त स्वेच्छा से ही होना चाहिए, | जो व्यक्ति 
उसकी उपयोगिता को समझे वह उसका सदस्य बने। सहकारिता 
आन्दोलन में कार्य करने वाले दबाव डालकर श्रथवा किसी प्रकार 
का प्रलोभन देकर किसी को सहकारी संगठन में लाने की कल्पना भी 
नहीं करते । ह; 
पारस्परिक सहायता के द्वारा निजर की सहायता --उहका- 
रिता आन्दोलन की दूसरी विशेषता यह है कि वह पारस्प- 
रिंक सहायता के 67 निज की सहायता' के पिद्धान्त पर श्रांधारित 
है। केवल स्वेच्छा से संगठन में झ्ाने की सुविधा प्रदान फर देने 
से ही वह सहकारी संगठन नहीं बन सकता। अन्य संस्थायें जैसे 
भिश्नित पूंजीवाली कंपनियों में भी लोग स्वेच्छा से ही हिस्सेदार , बनते 
हैं, परन्तु वे सहकारी संस्था नहीं होतीं। सहकारिता का तिद्धान्त है 
पारस्परिक सहायता के द्वारा निज की सहायता की जावे । सहकारी 
संगठन व्यक्तियों का संगठन नहीं होता, जो दसरों का शोषण करके 
अपने सदस्यों को लाभ पहुँचाता है। यह उन लोगों का ।संगठन होता 
है जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है और जो बाहरी व्यक्तियों 
की सहायता पर निर्भर नहीं रहते । वे अपने धाधनों को इकट्ठा करने 
के लिए, लहयोग करते हैं श्रोर एक दूसरे की मदद करके वे अपनी 
मदद करते हैं| वे श्रपनी निरबेत्रता को दूर करके शक्ति प्राप्त करने 
के लिए प्रत्येक ( व्यक्ति ) सं के लिए और सत्र ( समूह ) एक 
के लिए! छिद्धान्त को अपनाते हैं | जो मदद करते हैं और छकिन्‍्हें 
मदद की जरूरत होती है उनके स्वार्थों में _ कोई 'संघर्ष तहीं होता, 
4जोंकि मदद देने वाले और मदद छने वाले एक ही होते हैं। बात 
यह है कि सहकारिता में वे लोग ही 'सम्मित्रित रोते हैँ' जिनकी 
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आवश्यकताएं एक सी होती हैं और वे ही समितियों के हिस्से इत्यादि 
खरीदते हैं | अस्तु जिनको श्रावश्यकता पड़ती है वे सहकारी समिति से 
सहायता तैते हैं। जो किसी समय सहायता नही लेते वे यह मली-माँति 
जानते हैं कि जब उन्हें श्रावश्यकता होगी तो वह उन्हें अवश्य प्रात 
शेगी और वे लोग ही उनकी सह्षयता करेंगे जिन्हें आज उन्होंने सहा- 
यता दी है । अतएव सहकारिता में स्वार्थो' का संघर्ष नहीं होता । 

पारस्परिक सहायता के द्वारा स्वयं अपनी सहायता” का सिद्धान्त 
उन व्यक्तियों के दृष्टिकीण में, जो उसे स्वीकार करते हैं, मूलभूत परि- 
वतन कर देता है। 'प्रत्येक स्वयं अपने लिए? को छोड़कर व्यक्ति की 
सहानुभूति समूह के लिए जाशति होती है। सहकारिता में केवल 
व्यक्तिगत स्वाथपरता के लिए कोई स्थान नहीं है। 

सहकारिता में व्यक्तिवाद का स्थान नहीं होता--परख- 
रिक सहायता के द्वारा स्वयं श्रपनो सहायता करने के सिद्धान्त 
को अपनाने के फलस्वरूप व्यक्तियाद को सहकारिता आन्दो- 
लन में कोई जगह नहीं रहती । व्यक्तिवाद प्रतिस्पद्दों को जन्म देता 
है और सहकारिता उत्को समाज से निकाल देना चाहती है । यही 
पूंजीवाद ओर सहकारिता में मौज्िक भेद है, पू'जीवाद व्यक्तिवाद और 
प्रतिस्पर्दधा के आधार पर खड़ा रहता है जब कि सहकारिता व्यक्तिवाद 
और उससे उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा को समाज से मिकाल बाहर 
करना चाहता है। 

सहकारिता का आधार जततंत्र है--..तहकारिता का एक 
प्रमुख सिद्धान्त अनतंत्र है | सहकारी संगठन जनतंत्रीय आधार पर 
खड़े किए जाते हैं। सहकारी धगठन में सभी व्यक्ति बराबर हैं सबके 
समान श्रधिकार होते हैं । सहकारिता में ऊँच-नीच, धनी, निर्धन 
ति इत्यादि का कोई मेद-भाव नहीं होता | सदस्य चाहे जिस जाति 

धमम, के हों, चाहे बितने धनी या निर्धन हों परन्तु उनके भ्रचिकार 
एक समान होते हैं। इसी छिद्धान्त के आधार पर सहकारी संगठन के 
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द्वार किसी व्यक्ति के लिए सदेव खुते रहते हैं। सदस्य केवल 
मानवता के झाघार पर एक दूसरे से मिलते हैं और स्वों का सहकारी 
संगठन से एक समान सलाम होता है। यदि किसी सहकारी समिति 
में कुछ उपक्ति प्रमाव बमालै' भौर उस गुट्ट का ही वहाँ बोलचांला हो 
जावे और थे अपने हितों को प्रधानता देमे लगें तो वह सहकारी संगठन 
नहीं रहेगा । 

सहकारिता का चरित्र पर विशेष बल होता है--व्यापार 
संगठन के अन्य तरोक़ों के विरुद्ध सहकारी संगठन में मानवी- 
यता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अन्य व्यापारिक संगठन 
अपने तदस्थों के चरित्र पर इतना बल नहीं देते | वे तो केवल उस 
उद्दे श्य की पूर्ती पर द्वी बल देते हैं बिसके लिए पे खड़े किए गए 
हैं। सहकारिता केवल उस' उद्दे श्य की प्राप्ति पर ही बल नहीं देता 
लिसके लिए वह खड़ा कियः गया है वरन्‌ सदस्यों के चरित्र -निर्माण 
पर विशेष बल देता है और उनमें मितव्ययिता तथा आझात्मनिर्भरता 
तथा स्वामिमान की सावना जाशत करता है। सहकारिता अपने 
सदस्यों में से स्वाथंपरता ढ़्ो भावना को दूर करता है भ्रस्तु उसमें 
आशिक उद्दे श्य के साथ-साथ नैतिक उद्दे श्यः भी होता है । 

ऊपर के ठिद्धाग्तों को पढ़ने से यह तो श्यष्ट हो थाता है कि 
सहकारिता पू थीवादी संगठनों, समाजवादों संगठन, ट्रेड धूनियन 
शाथवा दान देने वाली संल्या से लयंवा भिन्न है। 

ट्रेड यूनियन वर्तमान पूंजीवादी आशिक पद्धति को स्वीकार 
करती है तथा मालिक पर दबाव डालकर मजदूरों की रिक्ति 
को सुप्रारना चाहती है | सहकारितः पूलीवादी ' पद्धति करो 
अस्वीकार करता है और पारस्परिक सहायता द्वारा अपनी संहागता के 
ठिद्धान्त के आधार पर अपने सदस्यों की रियति दो स्वर्थ उनके अपने 
प्रवत्न से सुधारने में शहागता देता है। * 

समावद्द व्यक्तिगत आवदाद को स्वीकार महीें करता 'फिन्सु 
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सहकारिता ऐसा नहीं करता। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार 
करता है और उठी स्थिति को “पारस्परिक सहायता” के द्वारा 
उहलने छा प्रवत्त ऋरता है । 

द्ोई कोई लोग उहकारो सप्तिति को एक दान देने वाल्ली उंत्या 
धमभते है, परन्ठु यह भूच है। यदि दोनों ही नि्धनों की उहायता 
करती हू परन्तु उनमें एक मौलिक अन्तर है। दान बाहर से मिलता 
है श्रत्ध लेने वाते के आत्मचम्मान को घक्क पहुँदवा है परन्तु 5झकारी 
उगठन में उहायता स्वयं अपने में से आती है और श्रात्म उस्पान को 
भावना जादति करती है। 

पृ'बोवादी उगठन तथा सहकारी संगठन में भी मोलिक सेद हैं । 
पू लीदादी उंवठन पूडी का तंगठन होता है, व्यक्ति का उसमें कोई 
महत्व नहों होता | सहझ्ारो उंगठन ज्यक्तिणें हक्ञ ठंगठन होता है। 
पू दी का स्थान उसमें यौण होता है। 

पूजोवादी उंगठन छा आधार निज का स्वाय होता है। सहकारो 
ठंगठन में व्यक्तिवाद को कोई स्थान नहीं होता निबर का स्वाथ 
मूहिक स्वाय के द्वारा पूरा होता है | उड्द्य॒रे संगठन में अतिस्पर्द्धा 
को कोई स्थान नहीं होता, एक दूसरे के त्वायों को घक्छ नहीं पहुँचादा। 

सहकारी छंगठन से होने वाले लाभ या सुविधय उदबों को एक 
समान प्राप्त होती हैं | पूछोदादी संगठन में घितनी पूजी दितो 
सदत्व ने लगाई है उसके अश्रनुचार ही लाभ प्राप्त होता है 

पू लीवादी उंगठन का आधार ही लाभ ग्रात्त॒ करना होता है अस्त 
उठने दया दिनसे पूलीदादी ठंगठन व्यवद्यार करता है उनमें संघर्ष 
होना अनिवाय है! सहकारी उंवठव जिनको सहायता को आवश्यकता 
होत. है वे और जो उहायता देते हैं वे एक ही होने हैं अस्तु उनमें 
स्वार्थ का संबर्ष नहीं होता | 

अत्तु इम एक वाक्य में ऋइ उम्ते हैं कि सहकारिता नैति 
आंघार पर शाश्नित व्यापार का एक तरीका है! 


सहकारिता के शिद्धान्त ररे 


मारतरर्द के लिये रहकारिता का दिद्धाना नद्ा नहीं है। भारतीय 
समाज झत्कत प्राशीन कास से उहकारिता झा ठत्तोग करता भा 
रहा है। गद्पि वर्तमान रूप में शहकारिय उपरितियाँ इस देश के लिए 
नई बसु हैं, किन्तु दिद्धान्त रूप से तो शाकारिता हिन्दू स्माथ के 
जोगन में श्रोतप्रोत है।ठम्मिलित पुद्धम्म, थो हिल्दुश्नों की एक 
अत्यग्त प्राचीन सामालिक 6ंस्था है, सहकारी संस्था ही तो है! 
आज मी बहुत से कार्य गाँगों में किखान होग लमूरिक रुप में करते हैं। 
उत्तर प्रदेश के इस उत्पन्ष करमेवालें किठानों में कह बात बहुत से 
गाँगों में प्रदलित है कि वे एक या दो क्रोल्टू मिलफर मोल से लेते 
अथवा किराये पर ले झाते हैं तथा बारी-बारी ते अपनी ईख पेर केते हैं। 

झपने अथंशास्त्र में सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए आदेश 
करते हुए, झ्राचाय ढ्रोटिस्य ने कई बार सहकारिता क्र महत्य 
बतलाया है । प्राचीन काल में कारीगरी के संघ मारतवर्ध में बहुत थे, 
जिनका विवरण वेदों तथा मनुस्मति में मिलता है । 'रस्टिकल, 
लोढ़िटर' नामक पुस्तक में लिखते हुए, भी० एम० एल; डॉर्लित ने 
पंजाब के गाँवों के विषय में लो विवरण दिया है, उनसे छत होता 
है कि वहाँ गाँवों में श्राव सामूहिक रूप से बहुत साकार होता है। 
किसी किश्ी गाँव में दो से दह तढ़ किसान रम्मिलित होकर एक वर्ष 
के लिये भूमि जोतते हैं। फतक् के कटने पर पैदाकर को, पस्येक 
किसान द्वारा खेत पर किये बने काम तगा उसडे वेल्ों के उपयोग 
के ब्रनुपात में, बॉँट दिया लता है। कह बार्बिंक लफेदारी प्मी-सो 
कई वर्षों तक चलती है | बहुत से गाँगों में, बब कहल पड़ने वर 
होती है तो एक रखदाला ज़ेतों को देसमाल के लिए रख दिया बात 
है। फतस आटने ता श्रोने के समद मी कहोसी एज. पूहरे की 
उद्यायता: करते हैं प्रत्येक घर के मनुष्य बाद के कुश्ों को 
मरम्मत के लिये कारोबारी से काम करतें है | जहों-कहीः भव के. 
कोग तढ़क मी मिक्ष कर हनातेहै। मररास आजा में शएखारिखाः 
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श्रान्दोलन के भ्रीगणेश के पूर्व, 'बिधि! स्थापित हो चुकी थीं। 
निधियों एक प्रकार की श्रध-तहकारी रस्था शेती है। 

लेखक को कई बार राजस्थान में यात्रा करने का अवसर मिला है 
ओर उसे यह देखकर आश्रय हुश्रा कि वहों बहुत से गाँवों में 
समाज शुद्ध सहकारिता का उपयोग करता है। राजस्थान के 
दक्षिण में भेवाढ़ का प्रसिद्ध राजपूत राज्य है, जिसकी राजधानी उद्य- 
पुर है | उदयपुर से लगभग ३० मील की दूरी पर मैनार नामक एक 
गाँव है | बहुत तमय हुआ, उदयपुर के मद्दाराणाश्रों ने यह गाँव 
कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया था | आज भी वह गाँव उन्हीं ब्राह्मणों 
को सन्तान के अधिकार में है | दो हजार की आबादी वाले इस गोंव 
में श्रधिकतर ब्राह्मण लोगों की बस्ती है | पचायत ने कुछ निम्न जाति 
के लोग बसा लिए हैं, जो गाव की सेवा करते हैं पश्चायत यहाँ दा 
शासन करती है । गाव के बीच में एक शिवालय है, जो पञ्मायत का 
न्यायाज्ञय है । प्रति दिन पश्च लोग वहीं बैठकर योव की समस्याश्रों 
पर विचार करते हैं और म्ुकदमों को निपटाते हैं। मन्दिर में एक 
पुणारी रहता है, जिसको पश्चायत थोड़ी सी भूमि दे देती है । घर पीछे; 
पश्चायत छुटांक भर घी. सवा सेर तेल, पाव भर रूई प्रति वर्ष मन्दिर 
के खर्च के लिए लेती है। 

मेवाड़ में सिंचाई के लिए तालाबों का बहुत उपयोग होता है। 
मैनार में एक विशाल जलाशय है, जिसका के त्रफल लगभग तौन वर्ग 
मील होग | प्रति वर्ष, वर्षा के पूर्व पद्चायत उसके बांध की भरम्पत 
करवाती है। यह मरम्मत गॉववाले स्वयं कर लेते हैं| नियम यह है 
कि गाव का प्रत्येक पुरुष, स्री तथा लड़का एक घन फुट मिट्टी खोदकर 
गंध पर डाले । गाँव की लड़कियों से यह कार्य नहों लिया जाता, 
क्योंकि हिन्हुओं में लड़कियों को पूज्य समझा जाता है। पश्च लोग 
खुदी हुई भूमि को नाप लेते हैं| यदि गाँव को किसी बाहरी आदमी 
अ्रयवा गाँव से, राजकीय श्रदालतों में मुकदमा लड़ना होता है तो 
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पञ्मायत घर पीछे कर लगा देतो हे। यदि कोई पंडित मिद्ध जाता है तो 
पश्मायत उसे रख क्षेती है और वह गाँव के लड़कों को पढ़ाता है। 
राजस्थान में याँवों में नदी नालों का, किले कि पानी रदा बहता हो, 
श्रभाव है और, गरमियों में जब पशु चरने को जाते हैं दो उनको बल 
म कष्ट होत है; इसलिए कहाँ सवेत्र यह निगम प्रयलित है कि. 
प्रत्येक किसान बारी-बारी से एक कुएँ पर अपने बेल झोर फस्त ेकर 
उपस्थित रहता है और जन गाँव के पशुझों को जल की आवश्यकता 
हो तो उन्हें भल पिलाता है| भारतयर्ष में ऐसे बहुत से स्थान हैं थहों 
के आमीण जीवन में हमें झुद श्रटकारिता का स्वरूप देहाने को मिलता 
हे किन्तु जहाँ जहाँ पश्मिप्ती सभ्यता का प्रमाद अधिक, एढ़॒वना है, 
वहाँ ब्यक्तिवाद के कारुश सामूहिक बीवन नम्ट हो:गया है । 

भारतवर्ष जैसे कृषि-प्रधान देश,में, यहाँ कृषि ही. अनुष्यों की 
जीविका का प्रधान स्राधन है, सहकारिता आदोलन कितना भ्रावश्वक 
है, यह आगे के परिच्छेदों में स्पष्ट हो जावेगा | यदि पुराड़ी संध्ष्यान्नों 
को पुनर्वीवित किया जावे और उन्हें आधुनिक सहकारी हंस्थाओं का 
बा होम आग अजित सफ़लता-पूर्यक हे! 
सकता है। 


द्वितीय परिच्छेद 
मिन्न-मिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ 


पिछुझे परिच्छेद में सहकारिता के रिद्धान्तों की चर्चा की गई है 
उससे स्पष्ट हो जाता है कि सहकारिता आन्दोलन का उपयोग प्रत्येक 
आशिक समस्या के हल करने में किया जा सकता है। वास्तव में सह- 
कारिता आन्दोलन का क्लेत्र इतना विस्तृत है कि किधो भी देश में 
सहकारी समितियों को एकसी उन्नति दिखाई नहीं देती। 
इगलेड में उपभोक्ता-सहकारी-स्टोस को आश्चर्यजनक सफलता 
मिली है, जमनी में सहकारी साख समितियों तथा बैंकों ने आशातीत 
सफलता प्राप्त की है. फ्रांस ने उत्पादक सहकारी समितियों की ओर 
अधिक ध्यान दिया है इटली में श्रमनोवी सहकारी समितियोँ विशेष 
सफल हुई हैं औ्रर डेनमार्क ने सहकारिता का उपयोग खेतीबारी के लिये 
किया है। भारतवर्ष में सहकारी साख सप्तितियों ही अधिक संख्या 
में हैं। बात यह हे कि प्रत्येक देश ने श्रपत्ती आवश्यकता को पुरा 
करने के लिये सहकारिता आंदोलन का उपयोग फ्रिया है। जहाँ 
जिस प्रकार की सहकारी समितियों की श्रधिक श्रावश्यकता थी, वहाँ 
उसी प्रकार की समितियाँ स्थापित की गई' | हमें श्रव देखना यह है 
कि सहकारी समितियाँ कितनी तरह की होती हैं और उनकी विशेषता 
क्या है। 

यदि हम समाज का आर्थिक दृष्टि से विभाजन करें तो वह तोन 
समूहों में बॉँठ जा सकता है--सम्पत्ति को उत्पत्ति करनेवाले. 
सम्पत्ति का उपभोग करनेवाले, तथा दलाल, जो उत्पन्न की हुई सम्पत्ति 
को उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं । उत्पन्न करनेवालों में वे सभी लोग 
आ जाते हैं जो किसी भी रूप में सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं. 


मिश्षममिप्त प्रकर की सहकारी समितियों २७ 


दिसन, उप प्रकार के करौमर थो ए६-उद्योग-घ स्पों में लगे हुए हैं, 
मिल-मालिक शव मिशेन्मबुदूर । दलालों की भेणी के झंतर्गंत वे समी 
लोग आते हैं, थो उतने की हुईं उम्पत्ति को उपमोक्ता के पास पहँ- 
बाते हैं, बैठे बड़े-बड़े व्यापारी, भो विदेशों से व्यापार करते हैं, थोक 
वयापारो, फुटकर बेचमेबाते, वैज्माढी मोटर तया रेलवे लाइनों पर 
आम करनेदाहे, हाय अलानेबाले; तण कर्मीशन-एजेस्ट | तोतरा 
शमूह उपभोग करनेबालों का है। देश की समस्त जन-ठंख्पा ही इस 
समूह में आधाती है; क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें उत्पन्न वो थोड़े 
से हो लोग करते है, किर्हु उपमोग प्रत्येक मनुष्य करता है। भ्रस्तु, 
उपभोक्ता समूह खंबसे बढ़ा,है, उसके बाद उत्पादक समूह आता है, 
झौर उबसे दोटा दशाल शमूह है । 

सहकारिता आम्दोश्म मुझ्यंत+ झार्थिक आन्दोलन है । बिस वगे 
की अधिक स्थिति कमझोर है, ठंस बर्ग को सत्नठित करके सबल 
बनाना ही उसका उद्देश्य है। किसी ने टीक ही कष्ट हे, “तहकारिता ! 
तू निर्धनों का बल है।” थो मिर्घन हैं, वे ही सहकारिता की शरण में 
आते हैं श्रौर अफपता समठन करते हैं क्योंकि ऐसा किये बिना थे 
धनी प्रतिहवन्दौ की प्रतिसर्धा में खड़े नहीं रह सकते | दलाल - 
समूहों के शोगों के, भो शक्तिवान और सम्पन्न होते हें तथा बिन्‍्होंने 
बाजार पर झपना  एकरातिपत्क जमा रखा है, सहकारिता की 
सहायता नहों चाहिए शसालि। उत्त दक समूह को उसके परिभम के 
रिये कम से काम महक बैक इंकसोंग करनेवालों से अधिक से अधिक 
'हम हेते हैं। तहलारित आन्योशन ऐसे उमूह को कोई सेवा नहीं कर 
“00720 088:- 
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श्रामिक अस्कशीर शक्ल है।। लक ५ के 
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होंगी | उदाहरण के लिये बुनकर सहकारी समितियों प्रत्येक स्थान केः 
लिये पुथक्‌.पृथक्‌ होंगी, जैसे बन!|रस सिल्क-वीवर्स सहकारी समिति, 
लुधियाना बुनकर सहकारी समिति | इसी प्रकार उपभोक्ता समितियों भी 
प्रत्येक स्थान के लिये अलहदा होंगी | यही नहीं, उपभोक्ता सहकारी 
समितियों 'एक पेशे में काम करनेवाल़ों के लिये मी अलग-श्रलग 
होती हैं, जेसे इलाशबाद के लिये एक सहकारी उपभोक्ता स्टोस हो 
सकता है, प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये 
विश्वविद्यालय सहकारी स्टोत' हो सकता है, रेलवे कमचारियों 
के लिये स्टोस चलाया जा तकता है। अस्त, सहकारी समितियों 
के दो मुझ़य भेद हैं, उत्पादक समितियों और उपभोक्ता समितियां 
उत्पादक समितियों का उद्देश्य यह होता है कि माल कम ख्च से 
तैयार किया जावे और उसे श्रच्छे दामों पर बेचा नावे, जिससे कि 
उत्तत्ति करनेवालों को अधिक लाभ हो। उपभोक्ता स्टोर्स का ध्य्य 
यह होता है कि तैयार माल को सस्ते दामो पर खरीद और श्रपने 
सदस्यों को सस्ते दामों पर दें | ये दोनों ही तरह की सहकारी समितियों 
दलालों को अ्रपने स्थान से हठा देने का प्रयक्ष करती हैं । 


उपभोक्ता स्टोर्स बीच के दलालों को इठा ही देते हैं; उनका 
लक्ष्य यह होता है कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी वही करे | 
जहाँ उपभोक्ता समितियाँ अधिक संख्या में स्थापित हो गई हैं, वहाँ वे 
उत्पादन कार्य भी करने लगी हैं। दुछरी श्रोर उत्पादक समितियों बीच, 
के सब दलालों को श्रपने स्थान से हटाकर उपभोक्ता से सीधा सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहती हैं | पाठक कह सकते हैं कि ततन्न तो यह दो 
प्रकार की समितियाँ एक दूसरे की विरोधी हुई | किन्तु जब समाज का 
आशिक संगठन छद्कारिता के सिद्धान्तों के अनुवार होगा और समाज 
एक वृहद्‌ सहकारी संगठन का रूप धारण कर लेगा तत्र इन दो प्रकार 
की समितियों का पारस्परिक विरोध मिथ जायगा, उत्पत्ति करनेवालों को 
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अपने माल का उचित यूहेंद मिलेगा: सथां उपमोर्भ? करमेदालों भी 
डथिट मूल्य देना शेंगा'। है ० को लय 
के प्रकार को सम्रितियों के अन्तर्गत बेहुंत परंफरकी समितियाँ 
होती हैं, उदाहरण के लिये साख ठेमितियाँ तथा पैंक। हंग विशरयें 
समितियाँ, उपभोक्ता स्टोर, बुनकर सम्रितियाँ, अथवा उद्योग बन्षों 
का सगठन $रने त्ञाली समरितियाँ इत्यादि | मारतवर्ध में भ्रनिकतर 
सहकारी साख समितियाँ ही स्थापित की सई हैं.। कह देश :कृषि- 
प्रधान है; यहाँ की 'तोन चौथाई जनतरवां खेती/बारों!पर: भरते उक् 
पालन के लिये निमर रहती है | इसके झतिरिक्त इस देश की ७० 
अतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं । मॉँव को भ्रापहयकताएँ 
शहरों से मिन्न होती हैं (गाँव वालों को खेती बारी के लिये 
छाल की अत्यन्त झावश्यकता झेतोी है। उनकी स्थिति इसकी 
खराब होती हे कि उनको कोई व्यापारिक बैंक पूली नहीं देता। 
इस कारण उन्हें महाजन की शरण जाना पढ़ता है। महाजन किसान 
का इस प्रकार दोहन करता है कि वह कमी पनप ही तहीं "सकता श्र 
खवंदा ऋणों रहता हे। सहकारी साख समितियाँ छलकी आषिंक 
स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करती हे। साख समितियों के आंतरिक 
किसानों के लिये अन्य प्रकार की सहकारी समितियों मो स्वादित ढ़ी 
गई हैं, बसे खकबंदी सहकारी सम्रितियाँ, दूध सहकारी समितिफों, 
बचाई सहकारी समितियाँ, विक्रव समितियाँ इत्यादि । मारतवधे हें 
कितानों के अत्यन्त शआ्ुणी होने के कारण तया साख का विशेष महत्व 
होने के कारद, यहाँ सहकारी समितियां दो श्रेणियों में बाँखी बाली $ै।«- 
अल उमितियाँ और गैर-तास-समितियों । 'कझाजो 
अन्दरोष्ट्रीय कृषि इंस्टोट्यूड ने सहकारी समितियों का ईइलिखि 
विभाजन, किया है।-(१) साख, ( २) उत्पादक, (३) ऋकश्रोर९ शे 
रकाव; इक ससिति एक; या एक हे अधिक; कर्ज का शक है। 
5दरारइक के सिने इक है समिति जा लोड: विशेष रोशे: से कार्य 
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करती है | वास्तव में सहकारी समितियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 
यह बताना कठिन है। प्रत्येक आर्थिक समस्या को हल करने के लिए 
सहकारिता का उपयोग किया जा सकता है और किया गया है। श्रच्छा' 
अब हम देखेगें कि मिन्न-मिन्न प्रकार की सम्तितियों का संगठनः 
कैसे होता है ! 

खेती-बारी फे लियेसाख समितियाँ--भारतवर्ष कृषिताधान' 
देश है, इस कारण हम पहले साख समितियों पर विचार करते हैं ।' 
आधुनिक आर्थिक संगठन में साख का अत्यन्त महत्व है, सबसे बडा 
व्यवसायी और छोटे से छोठे कारीमर भी बिना साख के अपना कार्य 
नहीं चला सकता । बड़े-बड़े व्यवसाथी आरम्भ में लाखों रुपये लगाकर 
मिल खड़ी करते हैं, जब मिल चलने लगती है और तैयार माल बिकने 
लगता है तब कहीं मिल-मालिक को रुपया मिलता है | व्यवसायियों' 
को औद्योगिक बैंकों से आरम्भ में पूंजी मिल जाती हे और मजदूरों के 
वेतन के लिये वे व्यापारिक बैंको से पंजी उधार ले लेते हैं । व्या- 

कर ५ 

पारों तथा दलालों को, जो तैयार माल का अ्रथवा खेतो-बारी की' 
पैदावार का व्यापार करते हैं, माल लेते समय तो उसका मूल्य देना 
पड़ता है, परन्तु वह माल बहुत दिनों के वाद बिंकता है। ऐसी 
स्थिति भें यदि उन्हें कहीं से पूंजी न मित्रे तो उनका व्यापार ही 
चौपट हो जावे | श्रस्तु, व्यापारियों को व्यापारिक बैक से रुपया मिल 
जाता हैं.। जो व्यापारी विदेशी व्यापार करते हैँ. उन्हें विनिमय बेंक 
से ताख मिल जातो है। साख के साथ जोखिम भी है।जो बैंक 
अथवा मनुष्य किसी को ऋण देता है, वह पूजी के मारे जमे की 
जोखिम भी उठाता है। श्रस्तु, बिना ज़मानत के कोई भी साख नहीं 
देता | साख ओर जमानत फा साथ है बिना जमानत के साख नहीं 
मिल सकती | एक निर्धन किसान अथवा कारीगर जिसके पास पूंजी 
नही है, इन बैंको से ऋण नहीं पा सकता, क्‍्योके उसझे पास जुमानत' 
कुछ भी नहीं होती | बड़े-बड़े व्यापारी व्यवक्ायियों के पार निजी 
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पू जी ययेष्ट होती है, इस कारण व्यापारिक बेंक उन्हें कर्ज दे देता 
है। जो बैंक जमानत के बिना कर्ज दे देती है उ3का दिवाला निकलके 
में देर नहीं लगती । 

निधन किसानों के पांस इतनी सम्पत्ति नहीं होती कि उससे 
उनकी साख हो | इसके अतिरिक्त एक कठिनाई और भी उपस्थित 
होती है, उनकी पूंजी की मांग इतनी थोढ़ी होती है कि बड़े-बड़े 
व्यापारिक बैड ऐसा काम तेना पसन्द नहीं करते । मान लीजिये कि 
एक हजार किसान जो कि भिन्न-मिन्न गाँवों में रहते हैं बेहु से फसल 
बोने के समय कुल पचास इजार रुपया उधार लेना चाहते हैं, न्रर्यात्‌ 
प्रत्येक किसान केवल पचास रुपये केना चाहता दें । यदि बहु इन 
किसानों को झुग्या देना स्वीकार करे तो उसे चार,या पांच 
कमचारी केवल इसलिये नियुक्त करने होंगे कि वे इस किसानों की 
हैतियत की जाँच करें भौर यह बात बतलावे कि वे ईमानदार हैं 
झथवा नहीं, और उसको रुपया उधार देना चाहिये या नहीं। जो 
बैंक इस विषय में सतकंता से काम नहीं तेता उसको हानि छठानी 
पढ़ती है। वेंक ब्यापारिक केग्द्रों में होते हैं, इस कारण बढ़े-बड़े 
व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की जाँच सरलता से हो सकती है | किन्तु 
मिन्न-मिन्न गाँवों में बिखरे हुए. किसानों की आर्थिक स्थिति की ठीक- 
ठीक जाँच करना कठिन हो नहीं, व्यय-साध्य भी है । इसके अतिरिक्त 
एक हजार किसानों का हिसाव रखना तथा उनसे समय पर वसूल 
करना भी कठिन तथा व्ययत्ाभ््य होता है। यदि एक व्यापारी पचास 
इजार रुपये उधार लेता है तो बेंक उसकी स्थिति की जाँच भी दर 
केता है। उसके हिसाब के रखने तथा उससे रुपया वसूल करने हें 
न तो अधिक कठिनाई और न भ्रधिक व्यय ही करना पढ़ता है। 
इन्हीं कारणों से किसान, ख्ोटे कारीगर तथा भ्रन्य निर्भन लोग इन 
बड़े बेंकों से कर्ज नहीं पा सकते । यही नहीं आधुनिक व्यापारिक मेंक 
का व्यवस्था व्यय इतना भ्रधिक होता है कि जनतक कि ययरेष्ट कार» 


३२ भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन 


बार न हो वे अपनी शाखा वहाँ नहों खोल सकते | छोटे गाँवों में 
इतना कारवार नहीं होता कि व्यापारिक बैंक वहाँ अपनी शाखा 
खोलें | यह तो पहले ही कह् जा चुका हे कि पूबी के बिना उत्पादन 
कार्य चल नहीं सकता, इस कारण किसान और कारीगर को पूजी की 
आवश्यकता होती है। उनको आवश्यकता को महाजन और साहुकार 
पूरी करते हूँ । 

महाजन किस प्रकार कितान और कारीगर का दोहन करते हैं, 
-यह ता अग्र्ते परिच्छेंदों में लिखा जावेगा, यहाँ यह कहना श्रतिश- 
योक्ति न होगी कि महाजनों का कर्जदार होकर किसान चिर-दास बन 
जाता है | वह कठिन परिश्रम करता है, किन्तु उसका लाम मिलता 
है मद्दाजन को | किसान को तो भूखे रहकर महाजन की यैलियों 
भरनो पढ़ती हैँ । किसानों और छारीगरों को इस आर्थिक दासता से 
छुड़ाने के लिये उनको अ्रपने घन्धे के लिए. उचित सूद पर पूल 
देने का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम जर्मनी में सहकारी साख 
उमितियों की स्थापना हुई | जर्मनी में शुल्न और रैफ्रीसन नामक 
दो उज्जनों को निर्धन किसानों और कारीगरों की श्रत्यन्त शोचनीय 
आशिक स्थिति ने आकर्षित किया और दोनों ने लगभग एक ही 
समय देश के दो भिन्न-मिन्न भागों में दो प्रकार की सहकारी साख 
समितियों को स्थापना की | पद 

रफोसन तथा शुल्ज प्रणाली की सहकारी साख समितियाँ- 

रैफ़ोसन तथा शुल्त दोनों ही ने निर्धन किवानों और कारीगरों को 
सामूहिक धाख पर पू जी उधार लेने का अ्रयोजन किया | कुछ लोगों 
का विचार है कि रैफोसन सहकारी साख सम्रितियाँ केवल गाँव वालों 
के लिये, तया शुल्ज सहकारी साख समितियों नगर निवासी कारीगरों 
के लिए उपयुक्त ई | ब्षस्तव में वात ऐसी नहीं है | रैफ़ीउन सहकारी 
साख समितियों उन स्थानों के लिये उपयुक्त हैं, जहाँ अधिक जन- 
“संख्या न हो, निव्राय्रों एक दूसरे से मलोभाति परिचित हों, तथा उस 
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स्थान पर रवायी रूप से रहनेवाते हों, ताथ हो जनता अधिक निर्धन 
हो | गाँवों के निवासियों में ग्रधिकतर ऊपर लिखी हुई बातें मिलती 
हैं, इसलिये गाँवों में रेफोतन सहकारी साख समितियाँ अधिक पाई 
जाती हैं| यही कारण है कि साधारशतः लोग समझते हैं कि रैफीसन 
सहकारी समितियां गाँवों के लिए हैं । 

इसके विपरीत, शुलज सहकारी साख समितियाँ ऐसे स्थानों के लिए 
उपयुक्त होती हैं, जहाँ जनसंख्या अधिक हो ज़िसके कारण उनके 
निवासी एक दूसरे से मलो माँति परिचित न हों, जनता स्थायी रूप 
से निवास न करती हो, अर्थात्‌ वहाँ के निवासी काम की खोज में 
दूसरे स्थानों पर चले जाते हों, तथा वे अत्यन्त निधन न हों। यह 
स्थिति अधिकतर नगरों में होतो है, इस कारण शुल्ज सहकारी साख 
समितियाँ शहरों में कारीगरों तथा अ्रन्य लोगों के लिये खोली 
जाती हैं। 

बात यह है कि रेफोसन सहकारों साख समितियाँ अपरिमित 
दायित्व वाली होती हैं, इस कारण उनके सदस्यों को स्थायी रूप 
से एक स्थान का निवासी होना तथा एक दूसरे से मली भांति परि- 
चित होना आवश्यक है | शुल्ज समितियाँ परिमित दायित्व थाली 
होती हैं इस कारण उतके लिये यह आवश्यक नहीं है । 

रेफीसन सहकारी साख समितियाँ--रैफौयन जल तमि 
तियों के संत्यापक श्री रैफीसन महोदय का बन्म श्दर८ में हेम 
नामक ग्राम में हुआ था | युवा अवस्था में वे सेना में भरतो हे गये 
किंतु शोत्र हो उन्हें सैनिक जीवन छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी झोँखें 
खराब हो गई | सैनिक जीवन से हटकर वे सिविल सर्विस में आये 
और शीघ्र ही बरगोमास्टर नियुक्त किये गये | थे एक जिले के लजिला- 
घीश बनाये गये | बहाँ पर उनक़ो क्रिसानों की दयनीय दशा का करुणा 
जनक दृश्य देखने को मिला । उन्होंने देखा कि वर्ष भर कठिन 
परिश्रम करते रहने पर भी निधन करिलान को भरपेट भोजन नहीं 

। 
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मिलता और वह सदा कर्जदार ही रहता है। यहूदी साहूकार किसान 
को बोंक की माँति चूसता था, और सरकार का उस ओर ध्यान भी 
नदीं था। किसानों की पैदावार को साहुकार बहुत सस्ते दामों पर 
खरीद लेता था, और सूद की दर इतनी श्रधिक थी कि किसान उसके 
चंगुल से कभी भी नहीं निकल सकता था। किसान का मकान भूमि 
तथा इल और बैल सभी साहूकार के यहाँ गिरवी रख दिये जाते थे, 
शोर किसान उसका दास बन जाता था। 

रैफीसन का हृदय इस नग्न निर्धनता को देख कर श्रत्यन्त दुखी 
हुआ | इसके उपरान्त वे उसी प्रदेश में एक दूधरे जिल्ले में भेज 
दिये गये, वहाँ की द्रशा पहले से भी बुरी थी | बस, रैफीसन ने नि्धनता 
तथा भयंकर कजंदारी से युद्ध छेड़ दिया। क्रमशः उसने सहकार 
साख समितियों का देश में एक जाल सा फैला दिया। यह ध्यान 
रखने की बात है कि रैफीसन को कोई सरकारी सहायता अथवा 
सहानुभूति प्राप्त नहीं हुईं, आन्दोलन सफल हो गया तब भी उन्होंने 
सहायता लेना पसंद नहीं किया | सहकारी साख समितियों ने जमेनी 
के गॉवों को कायापलट कर दी। किसान साहूकारों के चेंगुल से 
निकल कर, ऋग-समुक्त हो गये, और उनकी श्रार्थिक स्थिति बहुत 
सुधर गई। 

रैफिसन महोदय ने देखा कि निर्धन किसान को साख मिलने में 
कठिनाई होती है और उसे विवश द्ोकर ग्रामीण महाजन से बहुत 
श्रध्िक सूद पर कर्ज लेना पड़ता है उतका मुख्य कारण यह है कि 
व्यापारिक बैंकों तथा अन्य साख देने वाली सत्थाश्रों के लिए, किसान 
की साख कुछ नहीं होती । साख बिना जमानत के नहीं मिल उकती | 
किसान के पास न तो ऐी बहुमूल्य सर्म्पात्त ही होती है और न॑ कोई 
दूसरी जमानत होती है कि जिसके आधार पर उसे उचित मूल्य पर 
ग्रे साख देना ठीक समझे | ऐसी दशा में रेफिसन ने तोचा कि 
किसान की जमानत उसकी ईमानदारी तथा परिभमी और सचरित्र 
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होना हो हो उकतो है। यही कारण है कि रैफ़ौडन महोदय ने गई 
मारा दिया कि किसान डी ईमानदारी और रुचरित्रता को पू»ी में 
परिणित करो । उन्होंने ठोचा। कि यदि हम किसानों को एक ऐश 
समप्रिति बनायें जिसमें प्रवेश पाने के लिए. कोई हिस्सा खरीदना तो 
आवश्यक न हो परन्तु ईमानदार और सचरित्र होना भ्रत्यन्त आवश्यक 
हो। झ्र्थात्‌ गाँव में जो ईमानदारी और सबरित्रता के लिए प्रतिद्ध 
हो, घुआ न खेलता हो, शराबी श्रौर दुम्यंनी न हो, वह्दी उस समिति 
का सदस्य हो | दूसरे शब्दों में रैफीसन ने सदस्यता के लिए. घन 
की शर्ते न रखकर नैतिकता को शर्त रख दी। रैफोसन ने ठोचा कि 
यदि सौ ईमानदार और सचरित्र तथा परिभ्रमो किसान एक हषिति 
बनावें भौर अ्परिमित दायित्व को स्वीकार करें तो इस प्रकार की 
समिति को कोई भी बैंक झनायास ही ऋण देता स्वीकार करेगा । 
उ8 समिति को जमानत बहुत श्रच्छी होगी | इस प्रकार रेफीसन ने 
निर्धन किसानों को ईमानदारी और पुरुषार्थ को पूजा में परिशित 
करने का तरल तरीक़ा ढूंढ निकाला | 

रैफीसन पद्धति की साख समितियों ढ़ी विशेषताएं ये हैं: 
शैफीसन महोदय एक गाँव में एक ही साख समिति की स्थापना ठोढ़ 
सममते हैं। यदि छोटे हों तो दो या तोन गाँवों के लिये एक समिति 
की स्थापना की जा सकती है। रैफ़रीसन का मत है कि समिति के सदस्य 
बनाने में बहुत छानबीन की आवश्यकता है; अधिक सदस्यों दी इतनी 
आवश्यकता नहीं है जितनी कि चरित्रवान सदस्यों की | सदस्यों में 
चादे कितनो ही झायिंक विषमता हो, किंतु गरीब और श्रपीर को 
समिति के प्रबन्ध में बराबर भ्रभ्िकार है। 

सब सदस्यों की सभा को साधारणष समा कहते हैं। साधारण सभा 
नीति निर्धारित करती है और वही प्र4न्धकारिशी तमिति के उदस्यों 
को चुनती है। साधारण समा प्रवस्षकारिशी समिति को कार्य चलाने 
तथा सभा द्वारा निर्धारित नीति के झनुठार कार्य करने का अधिकार 
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देती है । साधारण तभा अपने में मे है एक निरीक्षण-कॉसिल का 
चुनाव करतो ई।जा प्रबन्धकरारिणी उमिति के सदस्यों के कार्य 
का निरीक्षण करनी है । प्रवन्वकारिणों समिति तथा निरीबण 
कौंसिल के सदस्यों को काई वेतन फोव, श्रथवा कमोशन नहीं दिया 
जाता। केवल केशियर ओ योड़ा वेतन टिया जाता है, किन्तु 
उसे कोड श्रधिकार नहीं होता . वह केवल समिति का नौकर 
होता है | 

रैफीसन के अनुमार साख समितियों के सदस्यों को न तो फीस 
देने की आवश्यकता है और न उन्हें समिति का हिस्सा खरीदने की। 
जब जर्मन सरकार ने एक कानून वना दिया कि सदस्यों को हिस्से 
खरीदने चाहिए तथ्र मी रैफीसन सहकारी समितियों ने श्रपने हिस्से 
का मूल्य नाममात्र रखा इनका उद्दे श्य यह हैँ कि गरीतर किन्तु सन्नत्ित्रि 
किसान, समिति के सदस्य बनने से वंच्चित न रह जायें । 

रैफोसन, समिति के लाभ का बॉटने नहीं देता | उठका कथन हे 
कि यदि लाम सदस्थों में बॉदा जावेगा तो उन में लालच बढ़ जावेगा । 
वार्षिक लाभ रक्षिद कोप में ज्ञमा होना चाहिए | रद्धित कोप को 
क्रमशः बढ़ाते रहने पर रेफीसन ने तरहुत जोर दिया है। वह कहता 
था कि रक्षित फोप हू इस आन्दोलन का स्तम्म है। यदि किसी वर्ष 
समिति को हानि हो तो वह इस कोष से पूरी की जा छकती है। इसके 
श्रतिरिक्त सत्रसे बडा लाभ यह है कि श्रधिक कोप हो ब्यने से समिति 
के पाठ अपनी निन्र की कार्यशील पू जी हो जायगी, और उधार नहीं 
लेनी होगी | इसका फल यह होगा कि रुमिति सूद की दर को घटा 
सकेगी श्रौर सदस्यों को कम दूद पर क्य मिल सकेगा | 

यदि रक्षित कोष श्रधिक हो जावे तो थह रपया गाँव में किसी 

सावंजनिक द्वित के कार्य में व्यय स्या जाना है | यटि कमी समिति 
द्ृव जावे तो सदस्य रक्षित कोप को आपस में नहीं चॉढ उकते, सम्रिति 
के दूट जाने 7२ कोष में जमा किया हुआ रुपया किसी ऐसी सावजनिक 
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संस्था के पास श्रमा कर दिया जाता हे, जो भविष्य में, यदि उस गाँव 
में कोई दूसरी सहकारी तमिति स्थापित हो, तो उसकी देदे | कुछ 
समय व्यतीत हो जाने पर भी कोई दूधरी समिति स्थापित न हो तो 
जह रुपया उसी गाँव के सावंजनिक हित के कार्यों पर व्यय कर दिया 
जावे । रेफोसन ने यह नियम इ५ लिए बनाया कि कहीं ऐसा न हो 
कि भ्रधिक कोष जमा हो जाने पर सदस्य समितियों को तोड़ कर कोष 
का घन बाँट ले | 

कर्ज देने के लिये रेफीसन॑ ने यह सिद्धांत निश्चित किया कि ऋण 
केवल उसी आदमी को दिया ज्ञाना चाहिये, जो सम्रिति क्री प्रबन्ध- 
कमेटी को निश्चय करा सके कि उसे पूजी की आवश्यकता है और 
जिस कार्य को वह करने जा रहा है, उसमें सफल होने की संभावना है। 
समिति उत्पादन कार्यों के लिए रुयया दे | अनुत्पादक तथा व्यथ कार्यों 
के लिए रुपया न देना चाहिये। जब समिति एक बार सदस्य की 
आवश्यकता के विषय में छानबोन करके कज देदे तन्र देखना चाहिए 
कि जिस कार्य के लिये सदस्य ने कर्ज लिया है, उसके श्रतिरिक्त और 
किसी काय में तो व्यय नहीं किया। निरोक्षण-कौंसिल प्रत्येक तौन 
महीने के उपरांत सदस्य और उसको जप्तानत देने वालों क्री आश्थिक 
स्थिति बी, तथा उस रुपये के उपयोग को जाँच करती है| यदि यह 
ज्ञात हो कि सदस्य ने कं का ठोक उपयोग नहों किया तो उठ से 
फौरन ही रुपया वापिस माँगना चाहिये | समिति को मजबूत बनाने: के 
लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। 

सदस्य को कर्ज देते समय ही, उस पर सूद का हिसाव लगाकर, 
किहतें बाँध दी जाती हैं। रैफोसन ने किश्तों को ठोक समय पर वसूल 
करने के लिये बहुत जोर दिया हे | उसका कहना है कि समिति इह 
नियम के पालन ढरने तश सदस्यों से पालन करबाने में बढ़ी कढ़ाई 
से काम ले | सदस्यों को किश्त का रुपया ठीक समय पर हो देना 
चाहिये। इससे सदस्यों को एक बहुत बढ़ा लाभ यह होता है कि वे 
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अ्रपने श्रपने कज को ठोक समग्र पर चुका देने ऊ> लिये वाध्य होते हैं: 
वे लापरवाह नहीं होते | 

रैफीसन का मत था कि सदस्य को कज देने का कार्य ऐसो सरलता 
पूर्वक होना चाहिये कि न तो उधमें सदस्थ को कोई कठिनाई हो, और 
न कर्ण पिलने में देरी हो | कब के विषय में जॉच ऋर चुकने के 
उपरान्त एक या दो जमानत लेकर रुपया दे देना चाहिये। 


रैफ़ीसन का धाख आन्दोलन केवल श्रा्थिक आन्दोलन मात्र नहीं 
था | उतका आन्दोलन एक नैतिक प्रान्दोलन भी था ||वह कहता 
था कि यह एक भाई चारे का संगठन है, जिसमें रहकर प्रत्येक व्यक्ति 
को उस भाई चारे को सहायता पहुँचानी चाहिए । श्रतएवं कोई भी 
सदस्य सम्तिति से कोई विशेष लाभ प्राप्त करे जो कि दूसरों को नहीं 
मिलता हो ऐसा नहीं हो उकता | यही कारण है कि रैफीसन ने इस 
बात पर बहुत जोर दिया कि सम्रिति का नो भी काय कोई सदस्य करेगा 
उसको उस काय के लिए कोई वेतन या मुश्राविजा नहीं मिलेगा । 
वह सदस्य वह कार्य भाई चारे के सेवार्थ करेगा उसे उसको व्यक्तिगत, 
लाभ नहीं हो उकता | यही कारण है कि रैफीसन समिति के मत्री 
श्रध्यक्ष तथा श्रन्य कायकर्ताश्रों को भी वेतन नहीं दिया जाता | सारा 
कार्य अवैतनिक होता है । 


जर्मनी में रेफोसन सहकारी साख समितित्रों ने तो देश की दशा 
ही पलट दी | जम॑नी की ग्रामीण जमता कर्जे के भयंकर बोझ से दवी 
हुई श्राथिक दासता को भोग रही थी, वह्दी निधन रैफीसन सहकारी 
समितियों की सश्ायता से वह स्वावलम्बन का पाठ सीख गई और 
महानतों की दातता से स्वतन्त्र होकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगी | 
सच तो यह है कि रैफीसन ने श्रपने देश के क्रितानों के लिए वह 
कार्य किया जे बड़े से घड़े राजनीतिश भी नहीं कर सकता था । वह 
कारण था कि जब उसका स्वरगवास हुआ्आा तो आधा लेन साम्राज्य 
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शोक-प्रस्त हो गया था। आज मो बनी में पिता रैफ़ोसन का नॉम 
अत्यन्त भड्धा और मक्ति से लिया जाता है । 

जब जर्मनी में रैफोसन सहकारी साख समितियों फैल गई सो 
ठलादक, कय, विक्रय, दूध सहकारों सम्मितियों तथा अन्य सभी प्रकार 
को समितियाँ स्थापित हों गई' | सहकारी समितियों अधिक हो भांने 
के कारण, समितियों के समूहों की यूनियन स्थापित की गई हैं। जर्मनी 
में इस प्रकार की १३ यूनियन दो गई, जो सब रैफीसन सहकारी 
समितियों का संरक्षण करती थीं। इन यूनियनों के मी ऊपर एक 
कौ हल थी, जो रैफीसन सहकारिता श्यान्दोलन की बागड़ोर समालतो 
थी। कॉसिल की देखभाल में एक बैंक भी स्थापित किया गया था. जो 
साख-सम्ितियों को आवश्यकताश्रों को पूरी करता था। 

रैफीसन सहकारी सख समितियों को विशेषता अ्रपरिभित दायित्व 
हे । रैफापन ने अ्रपरिमित दायित्व पर बहुत जोर दिया है। रैफीपन 
के अनुसार वास्तविक /हृकारिता वही है, जहाँ प्रत्येक सदस्य श्रपने 
को स्मिति-रूपी बढ़ कुठुम्ब का सदस्य समके और उन 'एक सब के 
लिये, सब एक के लिये' | इस आदश का वास्तविक रूप सदस्यों को 
समभकाने के लिये अपरिप्रित दापित्व अत्यन्त आवश्यक है । 
इसका अर्थ है कि प्रत्येक सदस्य समिति के समस्त भुण को 
सम्मिलित तथा व्यक्तिगत रूप में देने का जिम्मेदार है। रैफोसन 
सहकारिता श्रान्दोलन का यह आधार-स्तम्म हे, जिवपर इतना बढ़ा 
आन्दोलन खड़ा किया गया है ! 

शुल्ज सहकारी साख समितियॉ--बमनी में रैफीसन के 
झलावा सहकारिता का दूसरा भक्त शुल्ज़ था। दोनों सअन लगभग 
एक ही समय में एक हो देश में स्वतन्त्र रूप से काय कर रहे ये । किन्तु 
आरम्म में वे एक दूसरे को बिलकुल न जानते ये और न॑ उनको एक 
दूसरे के कार्य का परिचय मिला । एक पूर्व जर्मनी के सहकारिता का 
अचार कर रहे ये तो दूसरे सल्जन पश्चिम में । दोनों ही के हंदय में 
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अपने ग्राभ-वासियों क्री दरिद्रता को देखकर सेवा भाव जागृत हुआ, 
और उसके फलस्वरूप उन्होंने सहकारिता आन्दोलन चलाया । श्रस्तु 
शुल्ज ने श्रपने मित्र डाक्टर बनंहा्डी की सहायता से अपने पॉव 
डैलिदज तथा अपने मित्र के गाँव ईलनबर्ग में वहाँ के चमारों तथा 
अन्य कारीगरों के वाल्ते कच्चा माल खरीदने के लिये दो सहकारी 
समितियों खोलीं। तब से क्रमशः क्रय-समितियों का प्रचार बढ़ता 
गया ओर श्रत्र वे जर्मनी में सर्वन्न पाई जाती हैं | क्रम समितियों की 
सफलता से उत्शाहित होकर शुल्ज ने १८६ में पहली खाख बमिति 
स्थापित क्ी। किन्तु वह पूर्णतया धहकारी समिति नहीं थी। इसी 
बीच में शुल्ज को कुछ समय के लिए कार्यवश बाइर जाना पड़ा 
आर उसके मित्र डाक्टर बर्नइडी ने ईलनवर्ग में एक शुद्ध सहकारी 
समिति स्थापित की । जब शुल्ज्‌ डैलिटूज को लौटा तो वह अपने 
मित्र द्वारा स्थापित सम्तिति के शुद्ध सहकारी रूप को देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ और उचने वही सिद्धान्त श्रपना लिया | 

श्रत्र शुल्न ने बड़े उत्ताह से इस सिद्धान्त का प्रचार करना प्रारम्भ 
किया । शुल्जु के व्यक्तित्व, उनकी घारा-प्रवाहिणी माषण-शक्ति, तथा 
उनकी सच्ची लगन का फल यह हुआ कि साख समितियों बहुत बड़ी 
संख्या में स्थापित हो गई'। किन्तु अभाग्यवश जर्मन सरकार उसके 
इस कार्य से श्रप्रसन्न हो गई और शुल्ज को (जो न्यायाधीश था) 
अपने पढ़ से त्याग्रपत्र देना पढ़ा | इसके उपरान्त शुल्ज ने अ्रपना 
समय हस कार्य में लगा दिया | 

शुल्ज सहकारी समितियों का अध्ययन करते समय बात यह ध्यान 
में रखने की है कि शुल्ज ने यह आन्दोलन मध्यम श्रेणी के मनुष्यों 
और विशेष कर कारीगरों के लिये चलाया था। अन्न भी इन 
समितियों से मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को ही!लाभ होता है। शुल्ज ने 
अण्ने श्रान्दोज्ञन को चरित्र -सुघार का साधन नहीं बनाया, उसने केवल 
आशिक समस्या को ही सुलभाने का प्रयत्न किया । इन सहकारी 
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समितियों में निर्धनों के लिये स्थान नहीं है, क्‍योंकि झुल्म समितियों 
में सदस्यों को हिस्सा अवश्य खरोदना पड़ता है, और हिस्से का मूल्य 
अधिक होता है | उसका मत था कि समिति को उभार लौ गई पू थी 
पर नि॑र नहीं रहना चाहिये, सदस्यों को हिस्से खरीदने चाहिये और 
बेंक के पास निजी ययेष्ट पूँथो होनी चाहिये। 

बिस समय शुल्ज ने आन्दोलन चलाया उस समय परिमित्न 
दायित्व का छिद्धान्त जर्मनी में किसो को श्ञात नहों था झर न राजकीय 
कानून ही उसको मानता था। इस कारण प्रारम्म में यह समितियाँ 
अपरिमित दायित्व वाली थों। किन्तु शुल्ज ने रैफीसन की भाँति 
अपरिमित दायित्ग को आवश्यक नहीं माना। इसका फल यह हुआ 
कि उसकी मृत्यु के उपरान्त बत्र जमनी में परिप्ित दायित्व का 
सिद्धान्त मान लगा तो बहुत स्ों समितियों ने ६स सिद्धान्त को 
झपना लिया । रिन्तु इस समय भी ययेध्ट सख्या में शुल्ल समितियाँ 
अपरिमित दायित्व को अपनाये हुये हैं। 

शुल्ज ध्षप्रितियों का विशेषता यह है कि वे श्रपनी ययेष्ट पूंचौ 
इकट्ठी करना चाहतो हैं। इतो कारण सदस्यों के लिये हिस्तों का खरी- 
दना झ्रावश्यक समझा गया | इसके भ्रतिरिक्त शुल्ज ने सुरक्तित कोष 
को जमा करने पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि उसका उद्दे श्य किशी 
प्रकार बैंक की निजी पू जी को बढ़ाना या | किन्तु यद न समझ केना 
चाहिए कि यह सहकारी साख समितियाँ शाम नहीं बॉटती । लाभ का 
कुछ भाग सुरद्धित कंष में जमा करने के उपरान्त, शेष लाभ सदस्थों 
में बाँद दिया जता है। 

शुल्ज ने व्यक्तिगत जमानत पर कज देने के घिद्धान्त को अपनाया 
है, तथा कर्ज को वयूल करने पर बहुत जोर दिया है। इन ध_्मितियों के 
सदस्य अपनी वाषिक बठक में एक कमेटी का निर्वाचन करते हैं और 
वह कमेटी अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन 
करती है| कार्यकारिणी _मिति, समिति का काय॑ चलाती है तथा 
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“कमेटी उसके कार्य का निरीक्षण करती है | शुल्ज, कार्यकारिणों उमिति 
के सदस्यों तथा पदाधिकारियों को वेतन देने के पक्ष में है। 
वास्तव में यह सहकारी साख समितियों विस्तृत ज्षेत्र के लिए 
उपयुक्त हैं। इस कारण वे पूर्ण रूप से व्यापारिक सस्या होती हैं। 
व्यापारिक काय सफलता-पूर्वक करने के लिए. ्रधिक पूंजी की आव- 
श्यकता होती है और वेतन-भोगी कर्मचारी रखने पढ़ते हैं | 
लुज्जती समितियाँ ( पीपल्स बेक )--लुज्जती ने शुल्ज 
प्रणाली का सुधार करके उसे अपनाया। आस्ट्रिया राज्य का कोप- 
भाजन बनकर भागा हुआ ल्ुजती अपनी योग्यता के कारण इटली में 
अर्थशास्र का अध्यापक बन गया और उसने शुल्ज के विचारों का 
अध्ययन करने के उपरान्त मिलन नाम के नगर में बैंक ध्यापित 
किया | किन्तु लुजती जैसा योग्य व्यक्ति यह मली मॉँति समझता था 
“कि जर्मन सस्था इटलो में सफल न होगी । इस कारण उसने शुह्ज- 
समितियों का नवीन संस्कार करके उनका प्रचार किया | 
जुजती ने श्रपरिमित दायित्व के स्थान पर सिद्धान्त-रूप से परि- 
मत दायित्व को अपनाया | इसके श्रतिरिक्त उसने शुह्ज की भाँति 
अधिक मूल्य के हिस्से न रखकर बहुत थोड़े मूल्य के हिस्से रखे और 
चहुत सी किश्तों में हिस्सों के मूल्य चुकाने का नियम बनाया, जिससे 
निर्धन मनुष्य समिति के सदस्य बन छके | छुजती ने यह मियम 
चनाया कि हिस्से का मूल्य दस मास के अन्दर सदस्य को चुका देना 
होगा | लुजती का विचार यह था कि यह थोड़ी सी पूँली बाहर की 
'पू जी को आरक्षित कर सकेगी, अर्थात्‌ इसकी गारंटी पर बाहर से कर्ज 
मिल रुकेगा | साथ ही उसने अधिकतर सेविंग्स डिणजिट लेकर अपनी 
कार्यशील् पूजी को बढ़ाने पर जोर दिया | उसका कहना था 
'कि यदि कार्यशील पूंजी की श्रावश्यकता हो तो सेविंग्स डिपाबिट 
अ ।कर्षित करो । 
यद्यपि हिखतों को पूंजी तो बाइरी कर्ज के लिये जमानत का 


मिन्न-मिन्न प्रकार की सहकारी समितियां डरे 


काम देगी ही, किन्तु झुज्जतों के मतानुतार वास्तविद्त अमानत 
समिति के सदस्यों की ईमानदारी होगी। उसने कहां कि “ईमान- 
दारी को पूल में परिणत करो /” इस उद्देश्य को पूरा करने के 
लिए. उसने ऐसा सगठन बनाया, जिससे सदस्यों को ईमानदार 
रहने में ही अपना हित दिखलाई दे और वे एक दूसरे को ईमानदार 
बनाने में सह्यायक हो। लुजतो ने इस बात को लक्ष्य में रखकर 
समिति के कार्य की जिम्मेदारी को बाँट दिया, जिससे कि प्रत्येक 
सदस्य को कुछ न कुछ काय करना पढ़े | इस कारण लुजती-समितियों 
में सदस्यों को क्ेते समय उनके चरित्र पर विशेष ध्यान रखा जाता है। 
अत्येक सदस्य को समिति का थोड़ा बहुत कार्य करना पढ़ता हे। जो 
कर्ज दिया जाता है, वह जाँच करने के बाद दिया जाता हे। कोई 
बात गुप्त नहीं रखी जाती, जिससे कि प्रत्येक सदस्य समिति की दशा 
से पूर्ण परिचित रहे | लुअतो, प्रचन्धकारिणी समिति तथा अन्य 
अदाधिकारियों को वेतन देने के पक में बिलकुल नहीं हे । 
छुजती समितियों में प्रबन्ध का कार्य एक कमेटी करती हे, जिसका 
प्निर्वाचन साधरण सभा करती हे। यह आवश्यकता सप्रकौ जाती है 
कि प्रबन्ध कमेटी में सब प्रकार के सदश्यों के प्रतिनिधि हों किंतु कमेटो 
बढ़ी होने के कारण उसके सदस्य बैंक के दैनिक कार्य को सुचारु रूप 
से नहीं चला सकते; इसके लिये कमेटी अपने में से एक उपसांमति 
बना देती हे यह ठ7उप्तिति केवल एक वर्ष के लिए बनाई जातो है; 
चूसरे वर्ष दूसरे सदस्यों की उपसमिति बनाई जाती है । उपतभिति का 
एक सदस्य प्रतिदिन बैंक में रहता है, उतकी प्राज्षा के बिन्ग कारये 
नहीं हो सकता । 
इटलो की प्रामीण साख समितियाँ--इटली में पी०्ल्स 
झुल्ब के विचारों को भ्रपनाकर त्ुजञती ने पीपल्स बैंक स्थापित किये, 
ठीक उसी प्रकार इटली ने अपने रैफोतन को भी दूँढ़ निकाला | 
अंक छोटे व्यापारियों तथा सम्पण् किखानों के लिए शअत्यन्द उपयोगी 
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प्रमाणित हुए; किन्तु निधन छोटे छोटे किसानों के लिए, जो गाँव में: 
निवास करते हैं; उनका छोई उपयोग नहीं था । साथ डी याँव में निवास 
करनेवाले छोटे-छोटे किसानों को साख की अत्यन्त आवश्यकता 
थी | डाक्ष्टर बोलेम्बर्ग का हृदय गाँवों की आथिक शोचनीय दशा 
को देख कर सिहर उठा और उन्होंने रेफीसन सहकारी साख 
समितियों के ढल्ठ की उमितियाँ स्थापित करने का निश्चय कियां। 
उन्होंने उबंप्रथम अपने गाव में एअ समिति की स्थापना की। 
प्रार्म्म में तो सद॒स्व बहुत कम थे ओर डिपालिद भी तरहुत ही कम 
आई, किंतु डाक्टर अथक परिश्रम से काय करते रहे। लत्र समिति को 
स्थापित हुए तीन महीने हो गये श्र समिति के मत्रो ने सदस्यों को 
लिखा कि वे लिए हुए कर्ज प* १॥ प्रतिशत छठ दे बावें तो सदस्यों 
के आश्चय का ठिकाना न रहा | पदले तो उन्होंने समझा कि लिखने में 
कुछ भूल हो गई है, किन्तु जब उन्हें ज्ञाव हुआ कि यह ठोक है, तो 
यह खबर बड़ी तेत्री से गाँव भर में फेल गई और घढ़ाघढ़ उमितियां 
स्थापित होने लगीं | 
डब्टर वालेम्बगने अपनी समितियों का संगठन रेफीसन के भांति 
ही रखा; मेंद्र केवल इतना हैं| है कि इठली की अप्मोण समित्ति जर्मनो 
की समिति से छा द्वोती है, प्रत्वेक कार्य में क्रिफायत पर अत्यधिक 
न याज्ात हैं। तदत्व समृति के काय में खूब माय लेते है। 
प्रत्येक सदस्व लो साधारण बेठक में आने के योग्व होता है. अवश्य 
आता है | साधारण चठक जल्दी-नल्दी होती है, और जो सदस्य बिना 
उच्चित कारण के सम्मिलित नहीं होता, बह दूसरे सदस्यों की दृष््धि में 
गिर जाता है और उसे कुछ जुर्माना देना होता है । समिति का संचा- 
लगन उत्र सदस्य मिलऋऊर करते हैं। सावारण वेठक प्रतन्धकारिणी 
उमिति के लिए शाज्ञा देती है; और प्रवन्धकारिरी समिति केवल उन 
शाज्ञात्रों का शज्ञनन करता है | साधारण बेठक झा सद्यालन में बहुत 
हाय रहता है 





तोसरा परिच्छेद 
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[ नोट--इस पुस्तक में जहाँ जहाँ भारनवर्ष सम्बन्धा बात 
कही गई है. बद भारतोय संघ ओर पाकिस्तान दोनो के मिले हुए 
स्वरूप के सम्बन्ध में समकनो चाहिए। इसो प्रकार पञाब से 
पूर्वी और परिचमो पंजाब का, ओर बंगाल से,पूर्वी और परिचमी 
बगाल का आशय है। ] 


भारतवर्ष में लगभग ६० प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करतो 
है, और ग्रामीण जनता अधिकतर खेतीबारी पर हो निमंर रहती है। 
अधिकतर ग्राभीण तो किसान ही होते हैं श्र कुछ प्रामाण उद्योग- 
-चंधों में लगे रहते हैं । किन्तु गाँव के घन्षे भी अप्रत्यक्ष रूप से 
खेतीबरी पर ही निर्भर हैं | यदि हम कहें कि समस्त आमण जनता 
खेतो-ब्ारी पर निमंर है तो अतिशयोक्ति न होगी | जो मनुष्य भारतीय 
आम्य जीवन पे परिचित नहीं हे, वह सम्मवतः ग्रामीण जनता के 
विषय में घोख्ा खा जाय । आज भारतोय कितान को आंथिंक दशा 
जितनी खरात्र हे उतनी सम्मवतः ससार के अन्य किसी देश के किसानों 
की नहीं है। भारतीय ग्रामीण कर्ज के मयंकर बोक से बहुत दबा हुआ 
है और कर्जदार होने के कारण उसका राजनैतिक, आशिक, सामाजिक 
तथा चरित्र-विषयक पतन हो रहा है | यह निर्विवाद सत्य है कि देश 
की झायथिंक दशा को सुधारने के लिए इस समस्या को हल करना 
होगा । जत्र तक देश की अनसख्या का एक बहुत बढ़ा भाग आर्थिक 
'दाढता का जीवन व्यतीत करता रहेगा, तब तक देश की आर्थिक रिथाति 
को सुधारने का प्रयत्न करना स्वप्न मात्र है | 
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सन्‌ १६३० में सेन्ट्रल वकिज्ञ इनक्कायरी कमेटी के साथ धहयोग 
अरने के लिए प्रत्येक प्रान्तीय सरहार ने प्रान्तीय वेंकित् इनक्वायरी 
कमेटी वेठाई । प्रान्तीय कमेटियों ने अपने अपने प्रात्तों में आमीर्णो 
क्षण का अनुमान लगाने का प्रवत्त किया | यद्यपि अनुमान बिलकुल 
सही नहीं हो सकता, फिर भी इमें कर्च को भवक्धरता का शान मली 
भांति हो सकता है-- 

श्राममाम २२ करोढ़, बद्धाल १००, विह्र-उड़ीखा १५९, इग्बई' 
८, अर्मा ४०-६० मध्य प्रदेश ३६. मद्रास १४०, पत्चाब १३५ 
उत्तर प्रदेश 7२४, केन्द्रीय सरकार द्वारा शातित प्रदेश १८ करोड़ 
इस प्रकार ब्रिटिश भारत का आमीण ऋण लगमग नौ सौ करोढ़' 
होता है | 

अमी तऊ किसी कमेंटी ले देशो गज्यों के ग्रामीण ऋण को मालूम 
करने का प्रवत्न नहीं किया | किन्तु बिन्होंने उनकी श्रार्थिक स्थिति 
ऋा कुछ मी श्रध्ययन किया है दे बानते ई कि देशी राज्यों के प्रमोण 
की आशिक दशा ब्रिटिश मारत के ग्रामीणों मे कुछु अच्छी नहीं है। 
यदि इम सारे देशी राज्यों का आमीण ऋण ब्रिध्श भारत का एक: 
तिहाई मान लें तो कुछ भूल न होगी | इत हिताव से समस्त देश का 
आमीण ऋण १२०० करोड़ रुपये होता है | 

अच्र प्रश्न यह है कि यह कर्ज बट रहा है अथवा वह रहा है। 
प्रांतीय कमे ठेयों की सम्मति में मारतीब ग्रामीण ऋण पिछले १०० 
वर्षों में बराबर बढ़ता गया है| सर ऐडवर्ड मैजलेगन ने १६११ में 
कह था--' यह तो स्पष्ट है कि ग्रामीण ऋण भारतवर्ष के लिए कोई 
नई गत नहीं है इतिद्ाप जो देखने मे ज्ञात होता है कि ब्रिटिश 
शाम्नन के पूत्र भी वह समत्या उपस्थित थी। किस्तु यह मी मानना 
पड़ेगा कि बह ऋण ब्रिटिश शासन में श्रोर विशेषकर पिछले पचास 
वर्षा में बहुत बढ़ यवा है |? शाही कृषि कमीशन की मी इस विषय 
में लगमग बद्दी उम्म्रति है | कम्तीयन का कहना है कि प्रान्तों का 
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ग्रामीण ऋझुण अवश्य ही पिछक्षे वर्षों में बढ़ गया हे। पिछले दस बष 
में तो इसकी भयकुरता बहुत ही बढ़ गई है। इसका श्रनुमान केवल 
अड्डों से नहीं किया जरा सकता | १६२६ के बाद खेती की पैदावार का” 
मूल्य लगम॒ग ४० प्रतिशत घट ग्रया | भरदु, किसानों के कल का 
गो से गया। 
;् के कक जो विश्वम्यापी श्रार्थिक मन्‍्दी हुई, उसका 
प्रभाव मारतवर्ष पर भी पड़ा | भारतोय किसानों के कर्ज का बोझ 
बेहद बढ़ गया। सन्‌ १९३६ में रिजत्र बेक् ने हिसाव लगाकर ब्रिटिश 
भारत का ग्रामीण क्रुण १८०० करोड़ रुपये होने का अनुमान किया 
था। १८३६ के उपरान्त प्रत्येक प्रान्त में काँग्रे स-मंत्रिमंडलों ने किसान 
के कर्जे के बोक को हलका करने के लिए कुछ कानून बनाये। परस्तु 
शीघ्र ही देश में राननैतिक स्थिति गड़बड़ हो गई और महायुद्ध के 
कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति में कुछ मो सुधार न हो सका। श्रय॑-- 
शास्त्रों के मत से सन १६३६ के आ्रालपास समस्त भारत का आमीण 
अुण दो हजार करोड़ से अधिक, लगमग ,२२०० फरोढ़ रुपये था। 
१६३६ से, युद्ध के समय खाद्य पदार्थो' तथा खेती की उपथ का 
मूल्य कल्पनातीत बढ़ गया | किसान की आ्िंक स्थिति कुछ भ्रच्छी- 
हुई, उसके हाय में रुपया आया | उस समय में किसान का भार कुछ 
कम हुआ | इस सम्बन्ध में प्रामाणिक ऑँडड़े प्राप्त नहीं हें, केवल - 
मदरास सरकार ने! १९४४ में एक कमेटी इस उद्दे श्य से बिठाई थी 
कि वह, युद्ध का आमीण ऋण पर क्‍या प्रभाव पड़ा है. उसकी लांच 
करे । उस कमेटी ने १६४६ में अपनो रिपोर्ट में बतलाया कि मदरात 
प्रान्त का ग्रामीण आुण २० प्रतिशत कम हो गया, डिन्‍्तु अभी केवल 
बड़े किसानों और घमींदारों के ऋण में ही हुईं है छोटे किसानों के 
ऋण में नहीं हुईं, वरन्‌ किसी-किसी दशा में छोटे किसानों का ऋद- 
बढ़ गया है । बात यह है कि गाँव में को खेत-मबदूर वर्ग है, उसके 
पास भूमि नहीं होती। वह तो सम्पत्ष किसानों के खेतों पर मछदूरी 
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करके, लकड़ी श्रौर घास वेचकर, अपना निर्वाह करता है। उसको 
खेती की पैदावार का मूल्य बढ़ने से कोई लाभ नहीं हुआ | छोटे 
किठान को भी विशेष लाभ नहीं हुआ क्योंकि उसके पास बेचने के 
लिये कुछ बचता ही नहीं है, उसको भूमि इतनी कम होती है कि 
वह अपने निर्वाह योग्य अनाज इत्यादि कठिनाई से उत्पन्न कर पाता 
है। हों, बड़े किवानों को लाभ अवश्य हुआ क्योंकि उनकी लगान 
आ्राबपाशी इत्यादि पूव॑ंबत ही रही, किन्तु खेती की पैदावार का मूल्य 
कई गुना हो गया | यद्यपि उन्होंने भो इस श्रल्पफालीन समृद्धि को 
सामाजिक और धार्मिक कृत्यों, जेवर और कपड़े पर अनाप-शनाप 
व्यय करके नष्ट कर दिया, फिर भी उनका ऋण कम अवश्य हुआ | 
मदरास धरकार द्वारा जो आमीण ऋण की जॉच डाक्टर बी० बी० 
नायडू ने की उसका सारांश इस प्रकार है। उन्होंने ऋण ग्रस्त किसानों 
को पाच श्रेणी में बाद और उनके ऋण की जाच की उनकी जांच का 
परिणाम नीचे दी हुईं तालिका से स्पष्ट हो जावेगा । 
प्रति बग के प्रति व्यक्ति पर ऋण 
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7 ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि युद्ध काल मे प्रथम तीन श्रेणी 
के कृषकों ( जिनके पास अ्रधिक जोत थी ) के ऋण में कमी हुईं है । 


भारतीष ग्रामीण ऋण है. 4 


परुतु चौथी और पांचवी श्रेयों के कृषकों के ऋण में वृद्धि हुई 
है। इससे स्पष्ट है कि युद्ध से छोटे कृपकों को थाम माज को ही 
काम हुआ है और खेत मलदूरों की स्थिति विगढ़ गई. है। रिययं- 
बंद की कृषि ठाख शाला का भी वहा मत हे कि छोटे किलनों और 
खेत मबदूरों के ऋण में फ़ोई कमो नहीं हुई हे। आज बासतवर्ष 
में एक बढ़ी गद्धत पारणा प्रेलो हुई हे कि द्वितोव महायुद्ध के फल 
स्वरूप किसान ऋश मुक्त हो गया और ग्रामीण ऋण की समस्या 
झब नहीं रही । खेद की बात तो यह हे, कि, अभशास्री, सहकारिश 
झान्दोलन के काय कर्ता तथा सरकार भी इस अआमक भारणा का 
शिकार हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इत तल्मस्ध में 
€क विस्तृत जांच को जावे और इस समस्या को हल करने का प्रक्‍स्न 
किया जावे । 

बम्बई प्रान्तीप सहकारिता इंट्टिटयूट ने भी बब्वई प्राम्त में 
द्वितीय महायुद्ध का ग्रामीण ऋण १र क्या प्रभाव पढ़ा इसका भ्रध्यफा 
किया और गैडगिल महोदय ने एक रिपोर्ट उपरियत की जिला 
बांराश इस प्रकार है। 

भी गैडगिल की रिपोर्ट के अनुसार भी छोटे किल्लनों का आस 
कुछ विशेष नहीं घटा हे केवल बढ़े किसानों का ही ऋण पठा है| शी 
गैडगिल को रिपोर्ट के अनुसार उन किसानों का ऋश खिनडके फर 
२० एकड़ से अधिक भूमि हे ऋण यवेष्ट घटा है (३० प्रतिशत 
तक ) लेकिन महाराष्ट्र े उन देत्रों में जहाँ कुओ्ों से लियाई होसी 
है उन कितानों का ऋण अधिक घटा हे जिनके पास ५ से १० एकड़ 
5१020 0 अं क  #आ आ2 उत्तम नहीं 
घटा है । । ु ऐ 

जिन किसानों के पाल ६ एकड़ से कम भूमि है उनका ऋण नाम 
मात्र को दी घटा है। जिन क्षेत्रों में नहर से दिचाई होली है कहाँ १० 
(एकड़ से श्रधिक भूमि वाले किलनों का ऋण ६० प्रतिशत उक एड 


है 


१० भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन 


गया किन्तु जिन किसानों के पास पाँच एकड़ से कम भूमि थी उनका 
ऋण घटने के बजाय बढ़ गया । 

मित्र-भिन्न प्रदेशों को यदि ले तो चावल के प्रदेश मे तथा 
अ्रत्यन्त शुष्क प्रदेशों में आमीण ऋण बढ़ा है और तस्वाकू तथा घाटों 
के नीचे के प्रदेश में ऋण घटा है। 

भिन्न-मित्र प्रदेशों में तथा मिन्न-मित्र जोत के किसानों का ऋण 
पर युद्ध का भिन्न प्रसाव पड़ा है। छोटे कियानों का ऋण घटने के 
बजाय कहीं-कह्दी घढ़ा है। 

प्रान्तीय कमेटियों ने यह जानने का भी प्रयत्न किया कि प्रतिशत 
कितने लोग क्ंदार नहीं हैं | लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तक 
में कितने किसान ऋण भुक्त हैं। श्रथशासत्र के कुछ विद्वानों का मत 
है कि लगभग ७० प्रतिशत किसान कजदार हैं। 

प्रान्तीय बेंकिज्ञ इन्क्ायरी कमेटियों ने उन कारणों का विध्त्तार 
पूर्वक विवेचन किया है जो किसान को कर्दार बनाते हैं।आमीण 
जनता के कजदार होने के बहुत से कारण हैं। किसान का पुराना 
ऋण उसको कजंदार बनाने में बहुत सहायक है । किसान पुराने कर्ज को 
चुकाने के लिए नया कज लेता है। मारतीय किसान को भयद्भुर सूद 
देना पढ़ता है, क्योंकि उसकी आशथिक दशा अत्यन्त शोचनीय है। 
दूसरा मुख्य कारण यह है कि भारतीय कितान के पास इतनी भूमि 
नहीं है कि बह उस पर खेती करके अपने कुटुम्ष का पालन पोषण कर 
सके; कारण यह है कि देश के अन्य धन्चे, विदेशी माल तथा देशी मिलों 
की प्रतिद्विन्दिता के कारण, नष्ट हो गये और उनमें लगी हुईं जन- 
खेती-बारी में लग गई | भारतवर्ष में खेती बारी की भूमि का श्रकाल 
पड़ गया और प्रति कितान भूमि कप्त हो गई | यही नहीं, हिन्दुओं 
तथा मुसक्षमानों में पिता के मरने पर सब लड़को में बराबर-बरावर 
भूमि बाटने की प्रथा के कारण बह थोड़ी भूमि भी छोटे-छोटे ढुकड़ों 
में विभाषित हो जाती है, और एक स्थान पर धरे खेत न होकर खेत 
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सीलों में बिखरे होते है, जिसके कारण खेती वेशानिक दंग से नहीं की 
जा सकती और न इस धन्‍्वे में लाम ही हो सकता है। इसका कारण 
किसान साधारणतया बिना कज लिए अपना काम नहीं चला .सकता | 
इनके अतिरिक्त वै्ञों की आकत्मिक मृत्यु तथा अनिश्चित खेती भी 
किसान को कर्जदार बनाती है। भारतवर्ष के किसान के पास पशुधन ही 
उसकी अत्यन्त मूल्यवान्‌ पूंजी है, किन्तु पशुओं की बीमारी इतनी 
मयझ्ुर हैं और पशुओं की मृत्यु संख्या इतनी अधिक है कि किसान 
को उससे बहुत हानि होती हैं और कज लेकर नये पशु खरीदने पढ़ते 
हैं। मारतवर्ष में खेती अधिकतर वर्षा पर निर्भर है, किन्तु वर्षा यहां 
अनिशिचित होती है जिसके कारण फसल भी अनिश्चित होती है । 
यदि वर्षा आवश्यकता से बहुत कम हो श्रयवा अति वर्षा हो तो 
फसल खरात्र हो जाती हे | कभी टिड्डी दल तो कमी कोई हवा, 
अथवा कीड़ा फसल को नष्ट कर देती है। जिन वर्षों में फसल श्रच्छी 
होतो हे उनमें तो किसान किी प्रकार अपना काम चला केता हे। 
किन्तु फसल खराब होने पर तो उसको कजं ही लेना पड़ता है। 

कुछ अथंशास्रशों का मत हे कि किसान विवाह, मृत्यु-संस्कार 
तथा श्रन्य सामाजिक कृत्यों में श्रपनी हेसियत से बहुत श्रधिक व्यय 
कर देता हे, और उसे कर्ज लेना पड़ता हैं । हो सकता है कि इसमें 
कुछ सत्य हो किन्तु इसमें अतिशयोक्ति की मात्रा अधिक है। कुछ 
आन्तीय बेकिंग इनक्वायरी फमेटियों की भी इस विषय में थही 
सम्मति हे | हों, जित वर्ष फसल अच्छी होती हे और किसान को 
कुछु अधिक रुपया मिल जाता हे, उस वर्ष, बेंक इत्यादि न होने के 
कारण, यह उसे सामात्रिक तथा श्रम्य धामिक कार्यो' पर खर्च कर 
डालता है। लेखक के मतानुसार मुकदमेबाजी भी किसान के कर्ज- 
दार होने का एक मुख्य कारण है। जो लोग मांरतीय अदालतों से 
परिचित हैं, वे जानते हैं कि किसान भूखे रहकर भी, कज क्षेकर. 
मुकदमे में अंघाधुन्ध व्यय कर देता है। 


धर भारतीय उहकारिता आन्दोलन 


इसके अतिरिक्त लगान और मालणुजारी छू सो किसान के 
कजदार होने का एक सुझुय कारण है। यरकार तथा सरकारी वेतन- 
भोगी अ्रथशात्र के विद्वान इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है 
कि लगान और मालगुज़्ारी अधिक है। किन्तु लेखक का तथा 
भ्रन्य बहुत से विद्वनों का यह मत है कि लगान तथा मालणुबयारी 
उचित से श्रघिक है, क्योंकि खेतीबारी में लास बहुत कम है। 
लगान व मालगुबारी श्रधिक है, अथवा कप, इस विषय में सतमेद हे; 
किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि तीस वर्ष के लिये लगाव ओर 
मालगुजारी पहले ते निश्चित कर देने के कारण, जब कसी फसलें 
नष्ट हो जाती हैं, अथवा खेती की पैदावार की कीमत बहुत गिर जातो 
है, तो किसानों को लगान या मालगुबारी देना कठिन हो जाता है 
यद्षपि ऐसे समय में छूट देने का प्रयत्न किया जाता है किन्तु वह 
आवश्यकता से चहुत कम होती है; निधन किठान को कर्ज लेकर 
भातगुलारी या लगान देना पढ़ता है क्योंकि जमीदार तथा तरकारी 
कमचारी उसे बड़ी सख्ती से वसूत्न करते है। यह तो पहले ही झूहय 
जा चुका है कि खेती में लगे हुए मनुष्यों की संख्या आवश्यकता से 
अधिक हैं, इस कारण खेती के योग्य भूमि का श्रदाल है अस्त 
किसान भूमि लेने के लिए लस्बे पह्े लेता है और उचित से झ्रधिऋ 
लगान देता है। कभी कभी कर्ज लेकर वह भूमि भी मोन लेत्षेता है ! 
कहीं कहीं इन दो कारणों से भी वह कर्दार बना हुआ है। इन 
कारणों के होते हुए तथा महाजन के कज देने का ढक्ध और भयंकर 





&जर्मीदारी प्रथा वाले प्रान्तों में किसान भूमि के उपयोग के 
लिये जो रक्षम ज़मींदार को देता है, वह लगान कहलाती है; और 
सरकार जो रक्तम जमोंदार से लेती है. उसे मालशणुजारी कहते हैं। 
रैयतवारी प्रान्तों में किसान जो रक्तम सरकार को देता हैं उसे 
मालणुज्ञारी कहते हैं। 


भारतीय आमीय ऋशथ दे 

सूद को देखते हुए यह आश्यय की बात नहीं है कि ' किसान संदों 
कंदार रहता हे। 

इसके अतिरिक्त, किसान की कर्ंदारी का एक मुख्य कारण, 
जिसके विषय में ऊपर के पृष्ठों में संकेत किया जा चुका है, खेती में 
लगी हुईं जनसंख्या की वृद्धि हे । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गंणना मैं 
६१ प्रतिशत मनुष्य खेतीबारी में लगे हुए ये, यही संख्या १६०१ में 
६६ प्रतिशत, 6९११ में ७१ प्रतिशत १६२१ में ७२ श्रतिशत तथा 
१६३१ में ७३ प्रतिशत हो गई , ग्रामीण उद्योग धन्धों का नष्ट हो 
थाना भी इस बढ़ी हुईं कजेदारी का एक कारण हे। 

कजंदारी बढ़ने का फल बहुत मयक्षर हो रह्दा हे। किसान और 
कारीगर महाजन के मानों दास बन गये हैं। वर्ष मर परिभ्रम करने के 
उपरांत भी उनको भरपेट मोजन नहीं मिलता । एक बार कज ते लेने 
पर वह लोग महाजन के चंगुल से बचकर कभी निकल ही नहीं सकते । 
महान उनका दोहन करके श्रानन्द करता है, और निर्धन किसान 
परिभ्रम करता है महाजन के लाम के लिये। किसान किसी प्रकार 
आअपनी आवश्यकताओं को घटा कर गुजारा करता है। किसी वर्ष फठल 
नष्ट हो गई तो उसे महाजन की शरण जाना पढ़ता हैं, और एक 
बार वह महाजन के पास गया नहीं कि चिर-दास बना नहीं। 

कम लेना कोई बुरी बात नहीं हैं और न कर्ंदार होना 
ही आ्िक-होनता का सूचक है, यदि कर्ज उत्पादक कार्थ के 
लिये लिवा गया हो; किन्तु अनुध्पादक कार्य के लिये लिंया 
हुआ कर्ण क्रितन की आयिक सृत्यु का कोरंणश होता है । 
भारतीय. किसान की ऋण अधिकतर अरनुत्यादक कार्यो के लिये 
लिया गया है, और थो ऋझ उत्पादक कार्यो के लिये लिया भाता है 
उठ पर इतना अधिक सूद देंना पेढ़ता हैं कि किशन दिवालिया हो 
जाता है। किसान को इतना अधिक सूंद देना पढ़ता है कि खेशीकारी 
में उसे ल्राम हो हो नहीं सकते | मोरतवर्ष के प्रश्येक ग्रान्त मैं सूद कौ 
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“पर भिन्न-मिन्न हैं, परन्तु २० प्रतिशत से लेकर ३० प्रतिं शत तक तो 
साधारण दर है।कहो-कहीं ५० प्रति से लेकर १०० प्रतिशत 
तक सूद देना पड़ता है | भारतीय श्रदालतों में ऐसे बहुत से मुकदमे 
आये, जिनमें सूद की दर १००० प्रतिशत से भी अ्रधिक थीं। कभी- 
कमी चतुर महाजन जितनी रकम देता हैं, उससे कई गुनी लिख लेता 
है और अशिक्षित किसान उस पर श्रेंगूठा लगा देता है! महाजन 
किसान से भूलघन,तो नहीं मॉगता और सूद लेता रहता है। 
महाजन का सूद निकालना ही किसान के लिये कठिन हो जाठो 
है, मूलधन की बात ही क्या | फल यह होता है कि किसान सदा फे' 
लिये कर्दार बन जाता है और वर्ष भर परिश्रम करके महाजन की 
यैलियों भरता रहता है। किसी ने ठोक ही कहा है कि भारतीय 
किसान ऋशणी जन्म लेता हैं, ऋणी ही मरता हैं और ऋश को भावों 
पीढ़ियों के लिये छोड़ जाता है।यह ऋण पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता 
है। क्रश) भारतीय किसान के हृदय में यह बात बैठ गई है फि 
कजदार होना श्रवश्यम्भावी है, इससे छुटकारा नहीं हो सकता । श्रस्ठ, 
वह मुक्त होने का प्रयत्न करना भो छोड़ देता है। फल यह होता 
है कि जब कमी सामाजिक रूढ़ियों तथा बिरादरी के दबाव के कारय 
उसको सामाजिक कार्यो में धन व्यय करना पड़ता है तो वह 
निश्चिन्त होकर कर्ज ले लेता है| वह जानता है कि मैं कर्दार तो 
अवश्य रहूँगा फिर थोड़े से खर्च के लिये बिरादरी में हँसी क्‍यों 
करवाऊं । कजदार होने के कारण भारतीय किसान तथा ग्रह उद्योग- 
धन्धों में लगे हुए कारीगर इतने इताश हो चुके हैं कि यदि आप 
किसान को वैज्ञानिक ठग से खेतो करके श्रधिक पैदावार प्राप्त करने 
का झादेश दे तो वह कदापि मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वह 
जानता है कि यदि अ्रच्छा बीज, खाद और यन्त्रों का उपयोग करके 
मैंने अधिक पैदावार की तो वह महाजन के पास जावेगी; में तो 
जैसा पहले था वैसा ही रहूँगा, मैं क्यों व्यर्थ में परिश्रम करूँ | यदि 
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इम चाहते है कि कृषि की उन्नति हो और भारतीय आमीखों को 
आशिक दशा सुधरे तो हमें उन को इस मयझूर बोक से मुक्त करना 
होगा | जब तक यह नहीं किया जायगा, तब तक देश की आर्थिक दशा 
सुधारना केवल एक सुन्दर कहयना हे, इसमें तथ्य कुछ मी नहीं हे। 

किसान फसल बोने के समय महाजन से सवाये ड्योंद पर बीज 
लाता है वया खाद इत्यादि डालने के लिये कज लेता है। फतल 
तैयार होने पर, उसे अपनी भ्रघिकतर फठल शीघ्र ही बेच देनी पढ़ती 
है क्योंकि जमोंदार लगान के लिये, सरकार आबपाशी के लिये, तथा 
महाजन अपने कर्ज के लिये जल्दी मचाते हैं। उस समय किसान 
अपना पीछा छुड़ाता है। महाजन फसल को बाजार-भाव से बहुत सस्ते 
दामों पर मोल लेता है| कभी-कभी तो कर्ज देने के समय यह निश्चय 
हो जाता हे कि किसान फसल महाजन के ही हाथ बेचेगा । यदि कोई 
किसान समीपदर्ती मंडी में फतल बेचने जाता हे तो वहां दलाल, 
आाद्तिया तथा व्यापारी उसको लूटते हैं| ताथ ही फतल कटने के 
थोड़े दिन बाद तक बाजार का भाव बहुत मंदा रहता हे और किसान 
को उस मन्दे भाव पर अपनी फठल बेच देनी पढ़ती हे। जूट, गन्ने 
तथा प्रन्य औद्योगिक कच्चे माल के किसान तो खड़सारियों तथा .जूट 
के व्यवसायियों के चिरदात बने रहते हैं।. खंड़तारी फ्सल बोने के 
समय कुछ रुपया किसान को पेशगी दे देता है और उससे तय कर 
लैता है कि इस कीमत पर तुम्हें गला अथवा रस हमें देना शेगा; 
गन्ने झथवा रस का मूल्य एक साल पहले से ही निश्चित हो जाता है। 
निधन किसान को गन्ने की फसल बोने के लिए, रुपया चाहिये और उसे 
खंड्सारियों से ऋुण लेना पढ़ता हे | वास्तव में र्थिति यह है 
कि परिभ्रम तो करता हे किसान और उसका लाभ उठाते हैं महालन- 
अधिकतर किसानों की स्थिति यह हे कि फतल काट चुकने के,उंपरांत 
ख्रमींदार सरकार तथा महाजन का देता चुकाने पर उनके पास फठिनता 
से आठ महीने का मोजन बचा रहता है। पिछले चार महीने के लिये 
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उन्हें महाजन से सवाये-डयोढ़े पर श्रनाज उधार लेना पढ़ता है | 

जिन प्रदेशों में रेल इत्यादि का विस्वार नहीं है, वहां केजदार 
केवल थोड़े सै भोजन पर महाजन के यहाँ मजदूरी करने को विवश 
होता है | जीवन-भर वह कुछ कमा ही नहीं पाता कि वह अपना कर्ज 
चुका सके | अतएव वह क्रीत ( मोल लिये हुए, ) दास की भांति अपने 
महाजन का काय करता रहता है। बिहार के छोटा नागपुर प्रान्त में 
दद्षिण राजपूताना, और भध्यभारत के भील प्रदेश में, भील 
तथा निर्धन जातियों की स्थिति श्रत्यन्त दयनीय हो गई है। वे 
जीवन भर थोड़े से रुपये के बदले दासता करते रहते हैं। इनके अ्रतिरिक्त 
वे किसान भी जिनकी दशा ऐसी गई-बीती नहीं है, श्रपनी पैदावार 
बेचने में त्वतन्त्र नहीं होते और उनका भी घोर शोषण होता है ! 

इसी प्रकार कारीगर भी व्यापारियों और महाबनों के चंगुल में 
फंसे हुए. हैं, और महाजन उनका शोषण कर रहे हैं | बुनकरों का ही 
धंधा ले लीजिये। निर्धन बुनकर कपड़ें' तथा दरी के व्यापारी से सूत 
उधार लाता है तथा कर्घे इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के लिये भी रुपया' 
लेता हे | कपड़े का व्यापारी सूत का भी व्यापारी होता हैं। वह सूत' 
का मूल्य श्रधिक लेता है! बुनकर को तैयार माल उसी व्यापारी के 
हाथ बेचना पढ़ता है। कहीं-कहीं व्यापारी बुनकरों को कुछ रुपया एक*« 
साथ दे देता है जिसे बाकी कहते हैं। बुनकर को उसके बदले उसी 
व्यापारी से सूत खरीदना पड़ता है और उसी व्यापारी के हाथ तैयार 
माल बेचना होता है। व्यापारी सूत का अधिक दास लेकर तथा तैयार 
माल का कम मूल्य देकर बुनकर को लूटता है | जब तक कि बुनकर 
'ाकी' का रुपया न चुका दे तब तक वह दूसरे व्यापारी के पास नहीं 
जा सकता | इस प्रकार महाजन जारीगरों का शोषण करते हैं। जब 
तक पंजी के उचित मूल्य पर मिलने का तथा तैयार माल के 
बिकने का प्रबन्ध सहकारी समितियों के द्वारा नहीं किया जाता,तब तक 
गृह उद्योग-धन्घे पनप नहीं सकते | 
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बह तो पहले कहां जा चुका है कि साहकार का ऋण 
देने की पद्धति, तथा यूद की दर इतनी मयद्भर हैं कि किलाना 
कभी मुक्त नहीं हो सकता। मिन्न-मिन्न प्रान्तीय बेझ्लिज्ञ 'नक्कायरी 
कमेटियों ने अ्रपने-अ्रपने प्रान्तों में जो सूद की दर लिखी है, वह इस 
प्रकार है ;-- 
श्रासाम -- १२ प्रति शत से ७५ प्रतिशत तक | 
बम्बई >> १२ ,, ४० 9» | 
बंगाल --. कम से कम १० से ३७|| तक; श्रधिक से श्रधिकः 
३७॥ से ३०० तक | 
बिहार-उड़ीसा--१८ से ४० प्रतिशत तक | 
मध्यप्रान्न -- १२ से३७॥ प्रतिशत तक। श्रनाज के ऋणपर 
+>५ से १०० प्रतिशत तक । 
मदरास --- ११ से लेकर ४८ प्रतिशत तक। 
संयुक्त प्रांत -- ब्यापारिक कार्यो' के ,लिये ६॥ से १२॥ तक, 
तथा अनाज के कर्ज पर २५ प्रतिशत से ४० 
प्रतिशत तक । 
पंजाब कमेटी ने केवल उन ऋणों के सूद की दर 'बतलाई हे 
जिनके लिये कुछ सम्पत्ति बन्धक रूप में रख दी गई है | यह सूद की 
दर ६ से १२ प्रतिशत तक है। 
इस भीषण ऋण के बोक के न सह सकने के 'कारण किसानों 
की भूमि उनके हाथ से निकल कर क्रमशः महाजनों के हाथों में जाने" 
लगी | इस मयडुर परिस्थिति की ओर' भारत सरकार फा ध्यान किसान- 
विद्रोह ने आकषित किया। दक्षिण भारत, अजमेर-मेरवाड़ा, तथा 
छोटा-नागपुर डिविजन में किसान विद्रोही हो उठे ; उन्होंने महाजनों 
के धर जला दिये और उन्हें मार ढाला, तथा बही खातों को जला कर 
भस्म कर दिया । सरकार ने एक कमीशन दक्षिण के किसानों के विद्रोह 
के कारणों की जांच फरने के लिये बिठाया | कमीशन की सम्मति में 
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'किसानों की गिरो हुई आर्थिक दशा और मयझ्लुर सूद की दर ही इन 
विद्रोहों का कारण थी | शान्ति-प्रिय कितान जच्र महाजन का श्रत्याचार 
न सह सके तो वे विद्रोही हो गये | सरकार ने किसान की रक्षा के लिये 
एक एक्ट बनाया, लिससे अदालतों को यह अधिकार दे दिया गया कि 
चे किसी भी नालिश के मुकदमे में स्यायोचित सूद की ही डिगरी दें 
फिर किसान ने महाजन को चाहे जितना अधिक सूद देने का इंकरार 
क्यों न किया हो | इस एक्ट का कोई फल न हुश्आ, क्योंकि 
पकिसान निर्धन हैं और न्यायालयों में व्यय अधिक होता है; साथ ही 
अदालतों ने इस ओर विशेष ध्यान भी नहीं दिया । 
सरकार ने फसल नष्ठ होने पर मालगुजारी तथा लगान में छूट 
देने की नीति को अपनाया, किन्तु इससे भी किसान को विशेष लाभ 
नहीं हुआ | सरकार एक तो छूट बहुत कम देती है और उध् छूट 
में भी यह शर्त लगाई जाती है कि थदि किसान एक निश्चित तारीख 
'तक लगान नहीं देगा तो छूट नहीं मित्रेगा । फल यह होता है कि किशन 
को महाजन से कर्ज लेकर लगान देना पड़ता है। भारत सरकार का 
ध्यान इस ओर आक्ित किया गया कि भारतीय किसानों में मितव्य- 
यिता का भाव जादत करना चाहिये | अस्ठ, पोस्ट-आफिस सेविंग बैंक 
खोले गये | किन्तु उन बैंकों ने किसानों में मितव्यथिता का कितना 
प्रचार किया है, यह पाठक मली भांति जानते हैं। श्रशिक्षित किशन 
भत्ता उन बैंकों से कैसे लाभ उठा सकता है, जिनका कार्य विदेशी 
भाषा में होता है. और जो अधिकतर शहरों और बड़े क्तों में 
दोते हैं | जिस देश में किसानों को मनीश्रा्डर श्रौर तार की लिखाई 
दो आ्राने और खत की लिखाई एक श्राना देनों पढ़ती हों वहाँ 
पोस्ट आफिस सेविंग बैंक किस प्रकार किसानों को श्रपनी श्रोर श्राकर्षित 
कर सकते हैँ । सरकार ने कह बार काबून से यह व्यवस्था की कि 
किसान को कुछ सुविधा दी जावे किस्तु कानून उन्हें कुछ सहायता 
“न पहुँचा तका | 


भारतीय आमीण ऋण फू 


« झरक्वार ने देखा कि किसान को खेतीबारो - का श्रंघा करने के 
लिये साख की आवश्यकता होती है | झिसान को दो प्रकार की साख 
चाहिए अयात्‌ थोड़े मय के लिए. तथा अधिक समय के लिए,। किसान 
को फसल तैयार करने के लिए जो कज द्षैना पड़ता हैं, बह लगभग 
छक व के लिये लिया जाता हे फलल के लिये किठान को बीज, खाद, 
इल तथा अन्य औजारी और मजदूरों की मजदूरी का प्रबन्ध करना पढ़ता 
है। किसान इनके लिये कर्ज लेकर फसल कटने के उपरांत अदा कर 
सकता है | किंतु कुछ काये ऐसे है जिनमें पूंजी लगाने से तुरन्त ही 
'लाभ नहीं होता जैसे कुश्राँ ललोदना, खेती के मूल्यवान यंत्र मोल लेना 
तथा भूमि को अधिक उपजाऊ बनाना, इत्यादि। इन कार्यो के लिये 
क्रज अधिक तसय के लिये चाहिए,। अस्तु, सरकार ने दो एक्ट बना 
कर प्रांतीय सरकारों को यह श्रघ्िकार दे दिया कि वे किसान को दोनों 
'प्रकार की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये कर्ज दे सकती है । इस 
सरकारी कर्ज को तकावी कहते हैं । किन्तु तकाबी से भी यह समस्या 
हल नहीं हुई और न किसानों ने तकावी का श्रघिक ठपयोग ही किया । 
कारण यह है कि एक तो किसान को समय पर रुपया नहीं मिलता, 
उसको रुपये की इस समय आवश्यकता है किन्तु रुपया मिलता है 
देर में | इसमें सब से वढ़ा दोष यह है कि किसानों को तकावी पटवारों 
कानूनगो तथा नायब तहसीलदार इत्यादि रेवन्यू विभाग के कर्मचा- 
परियों की सिफारिश से ही मिल्ञती है| एस कारण किसान, को तकावी. 
मिलने में कठिनाई होती हे। इसलिए तथा वसूलयात्री में कढ़ाई होने 
के कारण, तकावी का अधिक प्रवार न हो सका | 
कंदार होने के कारण किसानों के हाथ से भूमि,महाधनों के 
'पास चली जाती हे और किसान उस पर मजदूर की माँति काम करता 
है| पंजाब में इस समस्या ने मीपण रूप धारण कर लिया था. इस 
कारण वहाँ कानून बना कर इसे रोक दिया गया । पंजाब लेंड एली- 
के अनुसार कुछ जातियां किसान जातियाँ मान की गई 


६७० भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन 


हैं, खेती की भूमि इन जातियों के श्रतिरिक्त अन्य जातियाँ नहीं ले 
सकती | इस एक्ट से यह लाभ हुआ्रा कि महाजन कर्ज के लिये डिग्री 
करा कर श्रत्र किसान की भूमि नहीं ले सकते । सथुक्तप्रांत के भांसी 
के आसपात के प्रदेश में तथा मध्यप्रांत के कुछ भागों में इृपी प्रकार 
का कानून लागू किया यया है | 

किन्तु ऋण-समस्या जैसी पहले थी, वेसी ही बनी रही | इसी बीच 
में भारत सरकार का ध्यान सहकारिता श्रान्दो्नन की ओर आकर्षित 
हुआ और उसके द्वारा भारतवर्ष में इस आन्दोलन का श्रीगणेश किया 
गया | जर्मनी और इटली में सहकारी साख समितियों ने वहाँ के 
किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में आश्चयजनक सफलता प्राप्त 
की । भारत तरकार ने भी ऋशण-समस्या हल करने के लिए सहकारिता 
श्रान्दोलन की शरण ली | 

इस देश में ४४ वर्षो से ऊपर इस आन्दोलन को चलते हो गये । 
सहेफारिता आन्दोलन कहाँ तक सफल हुश्रा है और मविर्ष्य में उसमें 
क्या आशा है, यह आगे के पृष्ठों में लिखा जायगा। अनुभव से यह 
तो स्पष्ट ही हो गया है कि किसानों का पिछला कर्ज चुकाने तथा 
अधिक समय के लिए किसानों को क् देने का कार्य सहकारी साख 
समितियों सफलता-पू्वंक नहीं कर सकती । और; जब तक किस्तान 
पुराने कं के बोक से दवा रहेगा तब्र॒ तक उसकी आथिक उन्नति 
नही हो सकती | यदि कित्ान सहकारी साख समिति का सदस्य बनता 
है किन्तु महाजन का पुराना कब नहीं चुका सकता तो महाजन उसको 
तज्ञ करता है और किसान को पुराने कर्ज पर तो भयड्डर सूद देना ही 
पड़ता है। फल यह होता है कि किधान की मुक्ति का कोई उपाय नहीं 
रहता । इसी समस्या को हल करने के लिए भूमि-बंघक बैंक स्थापित 
करने का आयोजन किया जा रहा है। यह बैंक भी उन्हें किसानों का 
पिछुला कर्ज चुका सकेंगे, जिनके पास-भूमि है, श्रौर जो उसे बैंक के 
पाठ बंधक रख सकेंगे। बैंक किसान से सूद सद्दित उस कं को 


भारतीव ग्रामीय ऋण दर 


लीस अथवा पन्चोस वर्षो में किस्ते झेकर वसूल कर लेगा । यह प्रयोग 
आभी नया है, बहुत कम बैंक देश में स्थापित किये गये हैं; इस छारण 
इसकी सफलता के विषय में कुछु नहीं कद्दा जा सकता | किन्तु इतना 
तो स्पष्ट है कि भूमि-बंधक बैंक को कार्यशील पू जी इकट्ठा करने की 
“समस्या इल करनी होगी और यदि इन बैंकों के डिबेंचर बेच कर 
काय शील पू बी इकट्ठी हो गई तो भी बैंक उन्हीं किसानों को कज 
दे सकगे, जो भूमि को बंधक रख सकेंगे। बहुत से प्रांतों में किसान 
का भूमि पर स्वामित्व ही नहीं है, वहाँ ये बेंक किसानों को ठहायता न 
'कर सकेंगे । 


ऋण परिशोध--पहले कहा ज्ञा चुका है कि पुराने कर्ज 
को चुकाने की समस्या बहुत कठिन है । अधिकतर यह ऋण पैतृक 
होता है. यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर श्राता है । किठान की 
आशिक स्थिति इतनी शोचनीय हो गई है कि वह इस कर्ज को चुका 
नहीं सकता | जब साधारण रूप से फसल तैयार करने के लिये महाबन 
अथवा सहकारी साख समिति के लिए हुए कर्ज को देकर उसके पास 
वर्ष भर के लिये खाने को नहीं रहता, तव वह पुराने कर्ज को किस 
प्रकार चुका सकता हे ! लिस वर्ष फसल खराब हो जाती है, बेल मर 
जाते हैं, अयवा और कोई श्रनिवायं खच था थाता है तो ऋण 
अधिक बढ़ जाता हे । जब तक पुराने कज को चुका नहीं दिया जाता 
अथवा उसको गैर-कानूनी नहीं बना दिया जाता, तब तक किसानों की 
-आर्थिक स्थिति सुधर नहीं तकती। शांही कृषि कप्तीशन ने अपनी 
रिपोर्ट में लिखा है कि 'इस ऋण की शोर से उदासीन रहना बहुत 
-मबडूर होगा। 


सेंट्रल बेंकिज्ञ इनक्वायरी कमेटी की समिति में सरकार को इस 


ओर ध्यान देना चाहिए और निम्नलिखित योजना के अनुसार कांय 
नकरना चाहिये।-- है 


ध्र भारतीय उहकारिंता आन्दोलन 


प्रातीय सरकार इस कार्य के लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त करे, 
जो गाँव में दोरा करके महाजन को इस बात पर राज़ी करे कि वह 
किसानों से एक मुश्त अथवा किस्तों से रुपया लेकर उन्हें ऋग-मुक्त 
कर दे | इन कर्मचारियों का यह भी कत्त व्य होगा कि वे बतल्लाव कि 
निश्चित सूद की दर को कानून द्वारा घथवाया जा सकता है। 

जब कर्मचारी महाजन से तय करले कि वह कम से कम कितना 
रुपया लेकर किशन को ऋणश-मुक्त कर देगा, तब किसान को सहकारी 
साख समिति का सदस्य बनवा दिया जावे | समिति उसका कर्ज इकट्ठा 
अथवा किस्तों में चुका दे तथा खेतीबारी के लिये किसान को श्राव- 
श्यक साख दे | 

“जन महाजन रुपया वार्षिक किस्तों में लेना स्वाकार करे तो 
जितना ऋण किसान स्वयं अदा कर सकता हो करदे बाकी का ऋणः 
समिति, सदस्य की जमा के ;रूप में, अपने यहाँ लिखले श्रौर प्रतिवर्ष 
जब किस्त का रुपया अदा करे तो जमा किया हुश्रा रुपया कम कर * 
दिया जावे । 

यदि मद्दाजन एक मुश्त रुपया मॉगे तो सरकार को चाहिए कि 
वह उतना रुपया समिति को उधार देदे; समिति उस कर्ज को वाषिक 
ढ्िस्तों में चुका दे। तदुपरांत यह निश्चय किया जावे कि कितानः 
प्रति वर्ष कितनो किस्त अदा करे | यदि किसान रुपया अदा न कर 
सके और समिति को हानि हो जावे तो सरकार उछ हात्रि को 
पूरा करदे । 

“यह भी सम्भव है कि महाजन कर्ज के इस प्रकार चुकाये जाने के 
लिये तैयार न हो और समझौता न करे | ऐसी परिस्थिति में उन्हें 
कानून बना कर समझौते के लिये मणबूर किया जावे | 

शाही कृषि-कसीशन ने भी पैतृक ऋण के विषय पर अपनी सम्मति 
दी थी। कमीशन की सम्मत्ति में ग्रामीण “इन्सालवेंसी (दिवाला ) 


भारतीय आमीश आस हरे 


एक्ट बनाया जावे। इससे यह लाभ होगा किजो आमीय ऋण 
के बोझ से इतना दबा हो कि अपनी सम्पत्ति बेच देने पर भी कर्ज 
अदा न कर सके, वह दिवालिया होने का प्राथना-पत्र दे दे, अपनी 
सम्पत्ति लेनदारों को देकर ऋणमुक्त हो जावे, और स्वतन्त्र रूप 
से आजोविका उपाज॑न करे। चाहे उसकी सम्पत्ति से लेनदारों का 
आधा रुपया भी पसूल न हो सके, वे उस किसान से मविध्य में रुपया 
वसूल नहीं कर सकते। किसान सदा के लिए उस ऋण से मुक्त हो 
जायगा | यह एक्ट पास हो गया हे, किन्तु इसका लाम साधारण 
किसान नहीं उठा सकता, क्ष्योंकि एक्ट में विशेष प्रकार के किसानों को 
को ही यह सुविधा दी गई है । 


ऋण परिशोध के पयरन-भारतवर्ष में स्व प्रथम किसानों ढो' 


ऋणमुक्त करने का श्रेय काठियावाड़ कौ एक छोटो सी रियासत माव- 
नगर को है। वहाँ के दीवान स्वर्गीय सर प्रभाशंकर पट्टनी ने ८क 
झ्ाज्ञा निकाल दी कि जिस किसी महाजन का किसी किसान पर कर्जा 
हो. वह राज्य को उसकी सूचना निश्चित तारीख तक दे दे; नहीं तो 
उसका कर्ज गैर-कानूनी घोषित कर दिया जायगा । जब राज्य के सभी 
महाजनों को सूचनाएं, आगई' तो राज्य ने हिसाव लगा कर देखा कि 
तमाम किसानों का ऋण ८६, ३८, ८७४ रुपया निकला | श्री पहनी 
ने महाजनों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि राज्य उस तमाम ऋण 
के बदले २०, ५१, ४७३ रु० देकर किसानों को ऋणमुक्त कर देना 
चाहता हे। पहले तो महाजन इस समभौते के लिए तैयार न हुए । 
किन्तु जब उन्होंने देशा कि राज्य किसानों को ऋशमुक्त करने पर 
तुला हुआ है और हमारे द्वारा इस प्रस्ताव को न मानने का फल यह 
होगा कि राज्य ऐसा कानून ब्ना देगा कि उन्हें अपना रुपया वसूले 
करने में कठिनाई हो चायगी, तो वे राजी हो गये। राब्व ने २०, ५६, 
४७३ र० देकर सब किसानों को महाजनों के ऋण से मुक्त कर दिया |. 
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“ध्यान रहे कि भावनगर राज्य के किसान उस तमाम ऋण पर हर साल 
२५ लाख रुपये फेवल यूद में दे देते ये। राज्य ने एक साल को 
“रकम से भी कम देकर किसानों को बिलकुल ऋणणमुक्त कर-दिया। 
राज्य ने किसानों से यह रकम कित्तों में लगान के साथ वसूल करली । 
इसका फल्ष यह हुआ कि किसान बिना किसी के कहे श्रच्छे इल, बेल 
खाद इत्यादि का उपयोग करने लगा है, उसने कुएं खोदकर वेज्ञनिक 
ढक्क की खेती को अपनाया है, क्योंकि उसको अब विश्धास हो गया 
है कि उसकी पैदावार उसके पाठ रहेगी। राज्य को एक बड़ा लाभ 
यह हुश्रा कि श्रत्र उसे बिना किसी कठिनाई के मालगुजारी मिल 
जाती है। भविष्य में राज्य फिर किसान महाजन के चंगुल में न फस 
जावे, इसलिए राज्य ने एक कानून (खेड्त रक्षा कानून) बना कर 
किसान की साख को बहुत सीमित कर दिया है। वह केवल कुछ 
'विशेष कार्यों के लिए, और कुछ विशेष श्रवस्थ/श्रों में ही, कर् 
सकेगा | खेती बारी के लिग आवश्यक साख का प्रबन्ध राज्य ने ही 
किया है। राज्य ने तकावी देने का समुचित प्रबन्ध किया: है, श्रोर सूद 
बहुत कम लिया जाता है | 


भावनमर का प्रयोग एक देशी राज्य में हुश्रा है | ब्रिटिश प्रान्तों 
“में यह कार्य उतना सरल नहीं था।फिर भी सन्‌ १६३६ से १६३६ तक 
प्रान्तीय मंत्रिमंडलों ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और किसान की 
रक्बा के लिए कुछ कानून बनाये; उनमें निम्नलिखित कानून 
“मुख्य हैं । 

ब्रिटिश सरकार के कानून--बंगाल, आसाम, मध्यप्रान्त, विद्वर 
'पञ्ञाब और संयुक्तप्रान्त में महाजन पर नियन्त्रण रखने के उद्दे श्य से 
कानून बनाये गये। भिन्न-मिन्न प्रान्तों के कानून के थोड़ी सी मिन्नता 
है। परन्तु उनकी मुख्य बातें एकठोी ही हैं। 

प्रान्तीय सरकारों ने सूद की दर निश्चित कर दी है। भिन्न-भिन्न 
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आन्तों में सूद की दर ह प्रकार है :--- 
सुरक्ति ऋण अरक्षित ऋण 

ध्रान्त सूद यूदनदर-सूद . सूद छूट-एर-पूद 
मदराम... ६।£ नल ६॥८ ७०० 
बसई .. 62 मनाहे १२: मना है 
बजाल .. १५४४ १०४ २५५ १०: 
पञ्माब .. १०४ ६५४ १८८ १४८ 
बिहार... ६४ मना है. १२८ मना 8 
मच्यप्रात,,, ७४. ४४ १०८ ५४ 
आताम... १२॥/ मना हे शा: मना हे 


संयुक्तप्रान्त में ब्याज की दर आरश की रकम पर निभर है, और 
इस प्रकार है। 


सुरद्दित अरधित 
रकम सूद दूर-दरनसूद सूद सूरूदर-सूद 
५०० र० से कम--- १॥ ३८ १०८ $०४ 


५०१ से (००० र० तक ४2 श|४ ८८४ ७४१ 
४६००? से २०००० रु० तक ३॥४४ २४ ६॥ 2 ५८५४ 
२०,००० र० से अधिक २॥४ ९॥/ १५॥४ ३४ 

यह दर सन्‌ १६३० के बाद के लिए हुए ऋण पर ही लागू है । 
इसके पहले लिए ऋण पर ब्याज की दर दूसरी है। 

कानून के अनुसार प्रस्येक महाजन को सरकार से एक 
लायसेंत लेना होगा। कुछ प्रान्तों में लायसेंस लेना ग्रनिकर्य है 
और कुछ में वह महाजन को इच्छा पर निभंर है। परन्तु इन प्रान्तों 
में भी यदि महाजन ने लाबसेंठ नहीं लिया हे तो कह अस्ले रुपये के 
लिये ग्रदालत में नालिश न कर सकेगा | हर एक लायसेंखदार महाजन 
को नियमानुसार हिसाब रखना होगा और प्रत्येक करलंदार को निश्चित 
समय पर उसका हिसाब लिखकर देना होगा। जब क्रमी कजंदार 

४ 
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कुछ रुपया महाजन को दे तो महाजन को उसकी रसीद देनी होगी? 
यदि कोई महाजन इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको दरड' 
दिया जावेगा । 

, १९१६ के उपरान्त प्रान्तीय मंत्रिमंडल ने किसानों के ऋण की 
समस्या को इल करने का थोड़ा बहुत प्रयत्न अवश्य किया। किंतु 
विशेष सफलता कहीं भी नहीं मिल्ली और न कोई क्रांतिकारी योजना 
ही काम में लाई गई | 

किसान को कर्ज मुक्त करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि 
उससे कर्ज की रकम को किसी प्रकार कम कर दिया जाय। इसके 
लिए दो प्रकार के कानून बनाये गए | एक प्रकार के लिए विवश नही 
किया जा सकता, केवल उस पर दबाव डाला जा सकता हैं | दूसरे प्रकार 
के कानून वह हैं, जिनमें महाजन को कर्ज की रकम कम करने के 
लिए, विवश किया जाता है | पहले प्रकार के काबून द्वारा सरकोर 
जिलों में ऋण समभौता बोर्ड स्थापित करती है।बोर्ड के सामने 
मद्दाजनों को अपने कागज तथा हिसाब पेश करना होता है, यदि 
किसी प्रकार के ४० प्रतिशत लेनदार बोर्ड -के फैसले को मान 
ले ( अर्थात्‌ बोर्ड जितनी कहे उतनी रकम कम कर दें ) तो बोर्ड उस 
किसान को एक साटिफिकेट दे देता है, और वे लेनदार लिन्होंने बोर्ड 
का फैसला श्रस्वीकार कर दिया है, उस समय तक किसान से अपनी 
रकम वसूल नहीं कर सकते जब तक कि उन लेनदारों की रकम 
वसूल न हो जावे, जिन्होंने बोड का समझौता स्वीकार कर लिया 
है | यदि कोई लेनदार बोर्ड के मांगने पर श्रपने कागज उपस्थित नहीं 
करता, श्रथवा किसी किसान विशेष पर उसका कितना रुपया है, यह 
नहीं बतलाता तो उसको भविष्य में अपनी रकम वसूल करने का कानूनन 
श्रधिकार नही रहता | इसका फल यह होता है कि बहुत से महाजन 
बोर्ड का फेसला मान लेते हैं| इस प्रकार का कानून श्रासाम,, 
पञ्ञाव, बंज्नाल, मध्यप्रात तथा मद्रास में प्रचलित है । किन्ठ कांग्रेर 
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मत्रिमडलों ने मद्रास तथा मध्यप्रांत में ऐसा कानून बना दिया, जिससे 
महाज्नों को रकम कम करने के लिए विवश किया जात है। मदरास 
किसान रिलीफ एक्ट! के अ्रनुसार १ श्रक्तूबर १९३२ के पहले लिए 
हुए ऋण पर, अक्तूबर १६३७ तक का बकाया सूद माफ कर दिया 
गया; केवल मूल ही देना होगा | यदि मूल अथवा सूद की अदायगी 
के रूप में मूल से दुगुनी रकम अदा कर दी गई हो तो सारा ऋण 
चुक गया मान लिया जावेगा, और यदि श्रदा की हुई रकम मूल ऋुर 
के दुगने से कम हो तो शेष देकर कितान ऋणमुक्त हो जायगा। जो 
ऋण १ अक्तूबर १६३७ के उपरान्त लिया गया है उसके मूल पर ४ 
प्रतिशत सूद लगा कर कुछ रकम मालूम कर लो जातो है और उसमें 
से जितना ऋण किसान ने अ्रदाकर दिया हे, उसको घटा कर जो रकम 
शेष रहती है, वह कजंदार को देनी पढ़ती है | इस रकम पर भविष्य 
में किसान को केवल ६। प्रतिशत यूद देना पढ़ता है । 

मध्यप्रान्त में कानून के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया हे कि 
यदि ऋण ३१ दि6म्बर १६:५४ के पूव लिया हो तो उसकी रकम २० 
प्रतिशत कम कर दी जायगी | यदि ऋण !१ जनवरी १६२६ के उपरांत 
और अक्तूबर १६२८ के पहले लिया गया हो तो २० प्रतिशत श्रोर 
यदि ऋण २ श्रक्तूनर १६२९ के बाद और ३१ दिशम्बर १९१०८ के 
पहले लिया गया हो ठो १५ प्रतिशत कम कर दिया बायगा । 

उत्तर प्रदेश में मी कांग्रेसी सरकार ने इस आशय का कानून बनाने 
का प्रवत्न किया था। उसके अनुठर महाजन को एक वर्ष के अन्दर 
अपने कजदारों पर नालिश कर देनी होती, नहों तो फिर ऋज चुकता 
मान लिया जाता । उसके साथ ही अदालत रहित कर्ज पर ६ प्रतिशत, 
तथा अरक्षित कर्ज पर ८ प्रतिशत के हिसाब से सूद लगाकर तथा 
दाम दुपत' कै नियम के अनुसार कर्ज को रकम कम कर देती | यद्भ 
से उत्पन्न होने वालो राजनैतिक परिस्थिति वश कांग्रेत सरकारें टूट, 
गई और दुसरे प्रांतों में इस प्रकार के कानून न बन पाये। जो कांबून 
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बने, उनके द्वारा भी किसन ऋशणमुक्त ह्लो सकेगा, इसमें बहुत 
सन्देह है | 
८ ७ ७ 6 ०७ 5 चैट 

भूमि बंधक बेक--भारतवर्ष में भूमि वन्वक त्क्रों की स्थापना 
इसी उद्ये श्य से की गई थो कि वह लम्बे समय के लिए ऋण देकर 
किसानों को महाजनों की ग्रार्थिक दाता से मुक्त कर दे परन्तु इस 
प्रवल्न में मी अधिक ठफलता नहीं मिली क्योंकि मदरास प्रान्त को 
छोड़कर श्रन्य किसी मो भ्रान्त में भूमि वंघक बैंक अधिक 6फल नहों 
हुए. | फिर भूमि बधक वैकों से तो केवल वही किसान लाभ उठा 
सकते हैं जिनके पाठ गिरवी रखने के लिए भूमि है जिन किसानों के 
पाठ भूमि सिरवी रखने का अधिकार नहीं है वे भूम बधक वेंकों से 
लाभ नहीं उठा सकते | 

हाँ. ब्मीदारी प्रथा के विनाश हो बाने के उपरान्त जब्र किसान 
का भूमि पर स्त्रामित्व स्थापित हो जाबेगा तत्र किसान भूमि बंधक 
ैंकों से श्रधिक लाय उठा सकेंगे | 

फ़िर भी खेत मजदूरों को समस्या तो बनी ही रहेगी | खेत मज- 
दूर के पास भूमि नहीं होती इत कारण वह भूमि वधक बंछों से लाम 
नहीं उठा सकता | आज खेत मजदूर की स्थिति वास्तव में सबसे 
अधिक दयनीय है। 

लेखक की योजना--यदि हम चाहते हैं कि किसान महाज 

की आशथिक दासता से स्वतन्त्र होऋर खेतीगरी की उन्नति करे आमाण 
उद्योग धन्धों की सहायता से अपनी आय को बढ़ावे ४ मनुष्यों जैता 
जीवन व्यतीत करे तो उसे कर्ज से मुक्त करना होगा। इसके लिये 
प्रान्तीय सरकारों को इृढ्ताएूर्वक क्रान्तिकारी तरीकों को अपनाना होगा। 
लेखक मारतीय किधानों को ऋणशमुक्त करने की एक योजना यहाँ 
उपस्थित करता हैः. ; 

जिन किसानों की दशा इतनी अधिक शोचनीय हो कि वे अपने 
कर्ज को चुकाने में असमर्थ हों, उन्हें एक सरल और सादा आमीण 
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दिवालिया कानून बनाकर कर्ज से मुक्त कर दिया बाय। इसके लिए 
एक विशेष प्रकार का दिवालिया-एक्ट बनाना होगा | उसके अनुसार 
किसान के बैल, खेतो के औजार, ६ मददीने का भोजन, बीज श्रौर 
खाद ल्ेनदार न ले सके | इनके अतिरिक्त, किसान के पास और जो 
कुछ भी दो, उध्को लेनदारों में बाँठ कर किसान को ऋशण मुक्त कर 
दिया बाय | हमारा श्रनुभव है कि अधिकाश किसान इसी तरह के 
होंगे। शेष किसान जो कुछ इृद तक कर्ज को दे सकते हों, उनके ऋण 
को ४० प्रतिशत करके सरकार उसकी अदायगी की जिम्मेदारी अपने 
ऊपर ले ले । प्रश्न यह हो सकता है छि सरकार इतना रुपया कहाँ से 
लावे | इसके,लिए दो उपाय काम में लाये जा सकते हैं। पहला यह 
है कि सरकार इस कार्य के लिए कज ले और मद्दाजनों को कम की हुई 
रकम अदा करके किसानों को ऋणमुक्त कर दे, और वह रकम किसानों 
से छोटो छोटी किस्तों में वसूल कर ली जाय | दूसरा उपाय यह हे 
कि सरकार कम की हुई रकम के लिए प्रत्येक महाजन को बौंड दे- 
दे, जिस पर सरकार ३ प्रतिशत सूद दे और यह शर्त रहे कि सरकार 
जब्र चाहेंगी, तभी उन बॉडों का भुगतान कर देगी | तदुपरात प्रत्येक 
किसान को जिसका कज सरकार ने महाजन को दे दिया है, श्रपना 
कर्ज सरकार को क्षिस्तों में अदा करना होगा । किन्तु इससे पूर्व कि 
इस प्रकार की कोई योजना*हाथ में ली जाय किसान के कर्ज की जाँच 
करवा लेना आवश्यक है। इसमें प्रत्येक प्रान्त के विश्वविद्यालयों तथा 
कालेज्ञों के अथशास्त्र विमांगों से सहायता ली जा सकती है | 
लो हो, यह निविवाद है कि किसान को ऋशमुक्त किये बिना 
उसकी दशा सुधर नहीं धकती, किन्तु ऋशमुक्त कर देने से ही समस्या 
हल नहीं होगी | एक कानून बनाकर किसान की साख को बहुत मर्यादित 
कर देना होगा, जिससे मविष्य में कह महाजन के चंगुल में न फेंसे। 
साथ ही सहकारी साख समितियों का खूब विस्तार करके सरकार को 
खेतीबांख के लिए आवश्यक साल्र का उचित प्रबन्ध करना होगा इसके 
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अतिरिक्त, सामाजिक कृत्यों ( विवाह, मृतक भोज तीर्थ, पर्व इत्यादि ) 
पर व्यर्थ व्यय न करने तथा मुकदमेवाजी भे कर्ज लेकर उयय न करने 
के लिए गाँवों में प्रचार करना होगा । उन्हें शिक्षित करना होगा तमी 
वे कर से मुक्त हो सकेंगे | 

कुछ लोग इस प्रकार की योजनाश्रों को श्रन्यायपूर्ण झौर समाज- 
वादी कहकर बदनाम करते हैं | स्थिर स्वार्थ वाले लोग यह कहते नहीं 
यज्नते कि इससे बायदे की पवित्रता नष्ट हो जायगी । किंतु किसान के 
कर्ज के सम्बन्ध में वायदे की दुद्ाई देना स्वार्थपरता के श्रतिरिक्त और 
कुछ नहीं है। क्या अशिक्षित किसान से ऑँगूठा लगवा लेना न्याय है; 
क्या जरूरत के समय निर्धन किन से ज़ितना चाहे सूद ले लेना 
न्याय है ! श्रौर क्या किसान का लगातार शोषण करना न्याय है! 
यदि जरूरत के समय किसान विवश होकर १००२० कर्ज लेकर १४० 
रु० पर श्रेंगूठा लगा देता है श्रथवा ७५ फी सैकड़ा सूद देने पर राजी 
हो जाता है तो 3समें वायदे की पविन्रत्ता का प्रश्न कहोँ उठता है! 
स्थिर स्वार्थ वाला वर्ग तो कितान को किसी प्रकार को सुविधा दिए 
जाने पर इसी प्रकार आन्दोलन करेगा | 

श्रब प्रान्तों ओर केन्द्र में राष्ट्रीय सरकारे स्थापित हैं उन्हें इस 
समस्या को शोघ्र से शीघ्र हथ में लेना चाहिए | नहीं तो कुछ समय 
के उपरान्त खेती की पैदावार का मूल्य घटने लगेगा और भारतीय 
ग्रामीण की स्थिति फिर भयावह हो 3ठेगी | कारण यह है कि साधारण 
समय में खेती फ्रा धंधा भारत में घाटे का धंधा है और किछान का 
बजट घाटे का बजट होता है, अर्थात्‌ जितनी सम्पत्ति वह ब्प में 
उत्पन्न करता है, वह उसकी न्यूनतम आवश्यकताश्रों के लिए, पर्याप्त 
नहीं होती । एक विद्वान ने ठीक कहा है कि खेती भारत में धंधा नहीं 
है, वरन्‌ जीवन-निर्वाह का एक दंग है। अस्तु, किसान के जीवन में 
जो यह अ्रल्पकालीन समृद्धि आ गई है उसका सरकार को पूरा उपयोग 
करना चाहिए । प्रत्येक प्रातीय सरकार को आमीण ऋण की जाच 
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कराकर ऊपर लिशी योजना के भ्रनुछार किसान को ऋण पुक्त कर देना 
चाहिए बिससे कि बह श्रार्थिक स्रृतत्रता प्राप्त कर सके और खेती 
की उन्नति हो सके | इस ओर युद्ध-काल में ही सरकार को ध्यान देना 
चाहिए था, किंतु उस समय सरकार राष्ट्रीय न थी, उसने इस स्वर्ण 
अवसर को निकल जाने दिया | हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश की सर- 
कार ने अभी हाल में आचार्य नरेन्द्रदेव की अ्रध्यक्ञता में ग्रामीण जाच 
कमेटी बिठाई हे | भ्रावश्यकता इस बात की है कि समी प्रांतों में 
सरकारें इस समस्या को शीघ्र अपने हाथ में लेलें | 
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चौथा परिच्छेद 
सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश और 
सहकारिता क़ानून 


पिछल्ले परिच्छेद में कहां जा चुका हे कि १८७८ में बम्बई प्रात' 
के पूना तथा अन्य जिलों में किसान विद्रोही हो उठे ये । उसके सम्बन्ध 
में एक जांच-कमेटी बेठाई गई थी और उस कमेटी ने विद्रोह का 
मूल कारण ग्रामीण कर्ज बतालाया था। इस पर बम्बई सरकार ने 
दक्षिण रिलीफ एक्ट बनाकर किसानों की रक्षा करने का प्रयत्त किया 
१८८२ में सर विलियम वैडरबन तथा श्री० गोखले ने आमीण कर्ज की 
समस्या को इल करने के लिये सरकार के सामने कृषि-बैंक की एक 
योजना उपस्थित की । योजना मोटे रूप में यह थी कि एक तालल्‍्लुका 
अथवा जिला ले लिया जावे, सरकार उस के किसानों का सारा कर्ज: 
चुका दे और कृषि-बैंक स्थापित कर दे, बैक सरकारी कज' श्रपने ऊपर 
लेते श्रौर प्रति वर्ष किस्तों में सूद सहित रुपया किसानों से वसूत्न करे। 
किंतु भारत-मंत्री ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह 
“यवहारिक! नहीं थी | इध्के उपरांत १८८३ श्रौर श््८४ में तकावी 
कांनून$पास किये गये, जिनके द्वारा प्रान्तीय सरकारों को उचित सूद 
पर किसानों को कर्ज देने का अधिकार मिल गया | इसी बीच में 
दुमिक्ष-फरमीशन ने भी किसानों की शोचनीय दशा का वर्णन करते 
हुए श्रपनी रिपोर्ट में कृषि-बेंक खोलने के घिधय में तम्मति देदी | 


8 ),870त0. [पफए70ए७0७॥॥ 08 औएं,. धावे। 
382700पर॥प786089 ,080 30५ 


सहकारिता आन्दोलन का भ्रोगगेश और सहकारिता कांनून॑ ७हें 


जम॑नी में इसी समय सहकारिता आंदोलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, 
मदरास सरकार ने अपने एक कमंचारी भी० फ्रेडरिक निकलसन? 
को जम॑नी में इस आंदोलन का अध्ययन करने लिये मेज | 
श्रो० निकल्ञतन ने वहा की साख सप्रितियों का अध्ययन करने के 
बाद एक रिपोर्ट लिखी और इसमें यह बतलाया कि यदि किसान की 
आशिक दशा को सुधारना हो तो देश में रैफीसन को दूढ़ निकालो । 
इसके उपरांत संयुक्तप्रांत के भी ब्य परनैक्स ने सहकारिता आंदोलन का" 
अध्ययन करके “पीपल्छ बेंक' नामकी पुस्तक लिखी | इन सब प्रयत्नों का. 
फल यह हुआ कि भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ । 
इ विषय पर विचार करने के लिए. एक कमेटी बैठाई गई । इस कमेटी 
को रिपोर्ट प्रकाशित होने पर उत्की सम्मति के भ्रनुसार सन्‌ १९०४ में 
प्रथम सहकारिता कानून पाल हो गया | इस कमेटी के सभापति सर 
एडवर्ड ला ये, जो उठ समय भारत सरकार के अ्रथ-सचिव ये | 

२४ मार्च सन्‌ १६०४ को भारतवर्ष में सहकारिता ऑदोलन 
का श्रीगणेश हो गया | इस एक्ट के अ्रनुसार किसानों णह उद्योग- 
धंधों, तथा नीची श्रेणी के लोगों के लिये साख-समितियों के खोलने 
का आयोजन किया गया। एक्ट सह में इस प्रकार था अठारह 
बर्ष से अधिक के कोई दस मनुष्य सहकारी साख समिति स्थापित 
कर सकते हैं। सदस्यों को एक ही गांव तथा एक ही स्थान का होना 
आवश्यक हे, जिसमें वे एक दूसरे के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त 
कर सके | सम्रितियाँ दो प्रकार की होंगी, ग्रामौण और नागरिक | 
ग्रम्य समिति में ८० प्रतिशत सदस्यों का किसान होना, और नगर- 
समितियों में ८६० प्रतिशत कारीगर तथा अन्य पेशे बालों का होना 
आवश्यक है। ग्राम्य समितियों के सदस्पों का हायित्थ, अपरिमित 
होगा. किन्तु नगर समितियों के सदस्यों का दायित्व यदि वे निश्चय' 
करले, सीमित भी हो सकता है । ग्राम्य सप्रिति का सब लाभ सुरक्षित 
कोष में जमा करना आवश्यक है। हाँ, जब वह कोष एक निश्चित 
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“रकम से ऊपर पहुँच जावे तो तोन-चौथाई लाभ सदस्यों में बाँगा जा 
सकता है। नगर समितियों में लाभ के बॉटने पर कोई रुकाबट नहीं 
लगाई राई, हाँ, यह नियम बनाया गया कि २५ प्रतिशत लाभ सुरक्षित 
कोष में जमा किया जावे | सप्तितियाँ व्यक्तिगत जमानत पर रुपया दे 
सकती हैं, परन्तु चल सम्पत्ति की जमानत पर रुपया नहीं दे सकती। 
समितियों के श्राय व्यय की जॉच रजिस्ट्रार द्वारा भेजे हुए परीक्षकों के 
द्वारा होगा। एक्ट ने सम्तितियों को कुछ सुविधाएँ भी प्रदान कीं। 
_मितियों को स्टाम्प-फीस नही देनी पढ़ती, और किसी भी सदस्य के 
ज्यक्तिगत आण के लिये उसका ( समिति में ) हिस्सा कुक नहीं कराया 
जा सकता | 
सहकारिता एक्ट के पास होते हो सत्र प्रान्तो में प्रान्तीय सरकारों 
ने रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिये, बिन्‍होंने प्रान्तों में सहकारिता आन्दोलन 
की देखभाल प्रारम्भ कर दी। रजिस्ट्रार आरम्भ में समितियों का सग- 
ठन, उनको देखभाल, तथा उनको रजिस्टर करने का कार्य करता था । 
किन्तु थोड़े ही समय के उपरान्त रजिस्टर तथा श्रन्य कार्यकर्ताश्रों 
को एक्ट के दोषों का भ्रनुभव होने लगा। कई बार सब प्रान्तों के 
रच्स्ट्रारों के सम्मेलन हुए श्रौर उन्होंने एक्ट के सशोधन की आव- 
श्यकता बतलाई | १६०४ के एक्ट के अनुसार साख-सम्रितियों के 
रजिस्टर करने की तो व्यवस्था हो गई, किन्तु गैर-स|खसमितियों, सेन्ट्रल 
बैंक, बैंकिंग यूनियन, तथा सुपरवायणिज्ञ यूनियन के रजिस्टर फरने 
की सुविधा नहीं हुईं | १६०४ के उपरान्त जन्न देश में साख-समितियों 
की स्थापना होने लगी, उसी समय यह आवश्यक समझा गया कि 
खाख समितियों का निरोक्षण करने के लिये तथा उनको पू जो देने के 
लिये सेन्ट्रल बैंक यूनियन की स्थापना की जावे, क्योंकि साख समितियों 
के पास सदस्यों की श्रावश्यकताओं को पूरी करने के लिये यश्नेष्ट पूंजी 
नही थी। सेन्ट्ल बैकों को स्थापना कम्पनी एक्ट के अनुसार ही हो 
सुकती थी न कि सहकारिता एक्ट के अ्नुधार | साथ ही इस बात 
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“का झनुभव हुआ कि देश को गैर-साख समितियों री मी अत्यन्त 
आवश्यकता है, उदाहरणार्थ गृह-उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन देने के . 
लिये, खेतों की पैदावार को उचित मूल्य पर बेंचने के लिये, तथा 
उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएँ देने के लिये सहकारी समि- 
तियों की स्थापना की भ्रावश्यकता प्रतीत हुई | किस्तु १९०४ के एक्ट 
में गैर-छाख समितियों के संगठन के लिए कोई भी सुविधा न थी। 
इन सब दोषों को देखते हुए यश आवश्यक समझा गया कि एक 
नया एक्ट बनाया जावे | अस्त, सन्‌ १६९२ में दुसर! एक्ट बनाया 
गया, जो भारतवर्ष में श्र तक प्रचलित है। 

यद्यपि श्रव लगमग सभो प्रान्तों ने अपने पृथक सहकारिता काबूत 
पास कर लिए हैं, वे कानून मूलतः १९१२ के भारतीय कानून पर द्टी 
झाशित हैं, प्रास्तीय छरकारों ने केवल अ्रपनी सुविधा के लिए. कही- 
कहीं संशोधन कर लिए हैं। १६१९ के शासन विधान के श्रनुतार 
सहकारिता प्रान्तोय विषय हो गया | श्रतएव प्रान्तों ने श्रपने पृथक 

“कानून बना लिए | | 

हाँ, कुछ प्रान्तों में इछ बात का श्रवश्य प्रयत्न हुआ है कि रजि- 

-स्ट्रारों के अधिकार और शक्ति जो पहले ही बहुत श्रधिक थी, और मो 
बढ़ा दी जाय | इसका आन्दोलन पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि 
जैसे भी आन्दोलन पर सरकारी कर्मचारियों का श्रत्यधिक प्रभाव है, 
झान्दोलन एक प्रकार मे सरकारी नोति के भ्रनुतर चलाया जा रहा है। 

एक्ट के श्रनुसार प्रत्येक प्रान्त सहकारिता आन्दोलन की देखभाल 
के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकता दे। रजिस्ट्रार का कार्य केवल 
समितियों को रणिस्टर करना ही नहीं है, वरन उनका निरीक्षण, 
तथा उनके आय-व्यय की म्ाँच करना भो है | यदि वास्तव में देखा 
सरावे तो सहकारिता आन्दोलन का सर्वेसर्वा रजिस्ट्रार हो होता है। 

-सहकारिता के एक प्रसिद्ध विद्वान के शब्दों में वह आदोलन का मित्र. 
'पथ-प्रदर्शक, तथा उपदेषाक है। रबिस्ट्रार को श्रधीमता में डिप्टी 
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रजिस्ट्रार से लेकर श्राय-व्यय परीक्षकों तक बहुत से कर्म चारी होते हैं, 
जो श्रांदोलन की देखभाल करते रहते हैं । (घारा ३ ) 

रजिस्ट्रार को पंचायत के भी श्रधिकार प्राप्त हैं। समितियों के 
भंगढ़ों को सुनकर या तो वह स्वय निणेय दे देता है, अथवा और 
किसी को नियुक्त कर देता है | जत्र कमी कोई, समिति टूट जाती है तो 
रजिस्ट्रार 'लिक्वीडेटर! (हिसाव निपटाने वाला) नियुक्त कर देता है | 

एक्ट के अ्रनतार कोई भी तमिति जो अपने सदस्यों की आशिक 
उन्नति का प्रयत्न सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार करने के लिये 
स्थापित की गई हो, रजिस्टर की जा संकती है। बड़े बड़े व्यवताथी' 
अथवा पूंजीपति इस एक्ट की श्राड़ में श्रपने धधों का संगठन सहकारी 
समितियों के रूप में न करले, इसलिए वही सहकारी समितियों रजिस्टर 
की जा सकती हैं जिनके सदस्य किसान, कारीगर अ्रथ्वा छोटी हैसियत 
के आदमी हों | (धारा ४) 

सम्रितियों के सदस्या का दायित्व परिमित भी हो सकता है, तथा 
अपरिमत भी | यदि समिति साख का काम करती है और उस के 
सदस्य समिति न होकर व्यक्ति हैं, अथवा अधिकाश सदस्थ किसान हैं, 
तो ऐठी समिति के सदस्यों का दायित्व श्रपरिमित होगा | अ्रपरिमित 
उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि प्रत्येक सदल्व केवल अ्रपना कज ही 
चुकाने का |ज़म्मेवार नहीं है, वरन्‌ उसको समिति का सार कर्जचुकाना 
होगा | उदाइरण के लिए मान लिया जावे कि श्नन्तपुर नामक गोंव 
में सहकारी तांख समिति स्थापित की गई. जिसके तदस्यों का दायित्व 
अपरिमित है | कालान्तर में यदि वह साख समित्ति द्विवालिया हो 
जाती है और उसकी लेनी से देनी श्रधिक्र हो जाती हैं तो उस समय 
उमिति का कोई भी लेनदार समिति के कितनी एक सदस्य से श्रपना 
सारा ऋण वयूल कर सकता है । मान लीजिए कि अनन्तपुर हख' 
समिति के दुसरे सत्र सदस्य अत्यन्त निर्धन हैं, केवल दो था तीन 
सदस्य ऐसे हैं, जिनके पास श्रधिक सम्पत्ति है, तो समिति के सारे 
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आुणदाता समिति,कां तारा कर्ज उन घनो सदस्यों से वसूल कर सड्ते 
हूँ, और उन तदस्‍्यों को भ्रपनी सारी सम्पत्ति बेचड़र मो धमिति का 
क जे चुकाना पड़ेगा। 
यदि सहकारी तम्रिति ऐसो है जिसके सदस्व उयक्ति भी हैं तथा 
अन्य सम्रितियाँ भो हैं, या फिर समिति के सद€्य अधिकतर कितान 
नहीं हैं, तो उस समिति के सदस्यों का दायित्व उनके हिस्सों के मूल्य 
से झधिक नहीं होगा । यदि किसी सदस्य ने किसी परिमित दायित्व 
चाली समिति से दठ रुपये का हित्ता लिया है, और उसने अपने द्विस्से 
का पूरा मूल्य चुड्ला दिया है तो उसको किसो दशा में मी भ्रधिक कुछ 
नहीं देना होगा | (घारा ४) 
इस झआाशक।! को दूर करने के लिये कि कहीं सहकारी सम्रिति पर 
कोई व्यक्ति-क्शेष अपना एकाथघिपत्य न जमाले,यह नियम बना दिया 
जया है रि परिमित दायित्व बाली सम्रितियों में एक सदस्य भ्रधिह से 
अधिक, मूल घन के बी प्रतिशत के हिस्से, (यदि कोई समिति चाह 
तो उपनियम बन कर इसमे भी कम रकम निश्चित कर सकती है) या 
'एक हलार रुपये के हिस्से (इनमें से जो भी रकम कम हो ) खरीद 
मकता है | अम्बई प्रान्तोय एक्ट के अनुसार साधारण सम्रितियों के 
लिये यह रकम तीन हजार रुपये, तथा गह-निर्माण सम्रितियों के 
लिये दूत हृज'र राग्ये निश्चित को गई है। किन्तु यह पाबन्दी केवल 
ज्यक्तियों के लिये हैं, तमितियों के लिये नहीं | सदस्य-समितियाँ चाह 
जितने मूल्य के हिस्से खरीद धकती हैं। (घारा ४) 
जिन #म्रितियों के तदस्य केवल व्यक्ति हैं, वे तमी श्जिस्टर की 
जा सकतो हैं जब नोचे लिखी शर्तें पूरी हो (घारा ६):-- 
५ क ) सम्रिति के कम से कमर दस सदस्य हों, और उनकी आयु 
१८ वर्ष से कम न हो। 
(ख ) यदि समिति छाख का काम करना चाइती है तो सद- 
स्‍ों का एक ही गांव, समीपवर्ती गांवों के समूह, अथवा एक कस्बे का 
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जो समितिया परिमित दायित्व वाली होंगी, उनके नाम के आगे 
“लिमिटेड' लिखा रहेगा और रजिस्ट्रार किन्ही दो समितियों को एक 
हीं नाम न रखने देगा । 

समिति का सदस्य वही व्यक्ति होगा, जो या तो रजिस्टर किये जाने 
के समय हस्ताद्वर करनेवालों में से हो, अथवा उपनियमों के द्वारा 
बनाया गया हो भारतवर्ष के कुछ प्रान्तों में ऐसी समितियों हैं, बिनमें" 
हिस्से होते हैं; कही-कह्दी हित्से नहीं भी होते, केवल प्रवेश फीस 
होती है । 

सहकारी साख समितियों तथा अन्य प्रकार की समितियों में एक 
मनुष्य की एक ही वोटों ( मत ) होती है | सहकारी समितियों में 
हिस्सों के मूल्य के अनुपात में वोट देने का अ्रधिकार नहीं होता । जब 
कोई समिति किसी दूसरी उमिति की रुद॒स्‍््य होती है तो वह अपने 
किसी प्रतिनिधि को उस समिति के कार्य में भाग लेने के लिये मेजतो” 
है। ( धारा १३) 

भूतपूर्व उद॒स्य, सदस्य न रहने के दो वर्ष बाद तक सहकारी साख 
समिति ( श्रपरिमित दायित्व ) के ऋण के लिये उत्तरदायी होता है | 
वह केवल उस समय तक के लिए हुए ऋण का ही जिम्मेदार होता है. 
जब तक कि वह सदस्य था | ( २३ ) 

स्वर्गीय सदस्य की सम्पत्ति, अथवा उसके उत्तराधिकारी एक वर्ष 
तक मृत सदस्य के व्यक्तिगत ऋण को चुकाने के लिये उत्तरदायी हैं। 
किन्तु समिति का सम्मिलित बाहरी ऋण ( जिसे श्रपरिमित दायित्व 
समितियों के सदस्यों को चुकाना होता है ) मृत सदस्य की सम्पत्ति, 
अथवा उसके उत्तराधिका रियों से उसी दशा में बसूल किया जा सकता 
है, जच्र साधारण रूप से अदालत में मुकदमा चलाकर डिगरी करवाई 
जावे। बम्बई के प्रान्तीय एक्ट के अनुसार हउपमिति का लिक्वीडेटर 
मत सदृस्‍्य को रियासत से समिति के सम्मिलित करण का वह भाग; 
जो सदस्य को देना है, वसूल कर सकता है | ( घारा २४ ) 
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सम्रितियों के हिस्से स्वतन्त्रता-पूर्वक वेचे नहीं जा सकते | समिति 
के हिस्सों के बेचने के विषय में कुछ प्रतितरन्ध एक्ट ने लगाये हैं, और 
कुंछ ( उपनियम बनाकर ) समितियों लगाती हैं | ( घारा १४ ) 

परिमित दायित्व वाली रुमितियों में यह नियम है कि कोई बाहरी 
मनुष्य उतने ही मूल्य के हिस्से खरीद तकता है, जितने मूल्य से श्रधिक 
के हिस्से खरीदने का किसी को अधिकार नहीं है। मानलो कि नियमरा- 
नुसार कोई भी मनुष्य १०० रुपये से श्रधिक के इिस्से नहीं ले सकता 
तो कोई बाहरी मनुष्य भी सदस्यों से १०० रुपये से अधिक के हिस्से 
नहीं खरीद सकेगा | 

अपरिमित दागित्ववाली समितियों का कोई सदस्य तब तक अपना 
हिस्सा दूसरे को नहीं दे सकता, जत्र तक उसको हिस्सा लिए हुए एक 
वर्ष न हो गया हो | फिर भी उसे हिस्‍सा समित्ति को, अथवा समित्ति के 
किपी सटत्थ को ही देना होगा; किसी बाहरी श्रादमी को वह हिस्मा 
नहीं वेच सअता | ( धारा ?४ ) 

रजिस्टर्ड समितियों को अपना आ्राय-व्यय, रजिस्ट्रार द्वारा निड्चिचत 
किये हुये ढ् पर रखना होता है । रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत आय-व्यय 
परीक्षक आय-व्यय की जाँच करता है। ( धारा १८ ) 

सहकारी समितियों को निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं;-- 
यदि रुमिति ने किसों वर्तमान सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य को बीन 
ब्रथवा ख द उधार दिया है अ्रथवा बीज और खाद मोल लेने के 
लिये रपया उधार दिया है तो समिति को उस रुपये श्रयवा खाद और 
व्रीज के द्वारा उत्चन्न की हुई फसल से अ्रपना रुपया वसूल करने का 
प्रथम अ्रधिकार होगा | यदि वह सदस्य किसी और का भी कर्जदार 

'हैतो वह लेनदार उत्त फसल को, जो समिति के बीज या खाद 
से पेदा की गई है, कुक नहीं करवा सकता । इसी प्रकार यदि समिति ने 
सदस्यों को बेल, चारा, खेती बारी तथा उद्योग घन्धों में काम आने- 
- वाले यंत्र, और उद्योग-धन्धों के लिये कब्चा माल उधार दिया है, 
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अथवा इन करतुओं को खरीदने के लिये रुपया उधार दिया हे तो इन 
अस्तुओं पर, तथा हृत कब्वे माल के द्वारा तैयार किये हुए पक्के 
साल पर, समिति का प्रथम श्रधिकार होगा | किन्तु कलकत्ता हाईकोर्ट 
ने एक मुकदमे में यह रूलिंग ( निर्यय ) दे दी कि बच्र तक समिति 
अ्रदालत से ढिगरी न कराते तब तक वह दूसरे लेनदारों को डिंगरो 
कराने से नहीं रोक सकती | हस रूलिंग के कारश सहकारिता आान्दो- 
न में कार्य करनेवालों को बह श्रनुमव होने लगा कि एक्ट में इस 
नियम सम्बन्धी सुधार होना चआहिये। बम्बई प्रान्तीव एक्ट में संशोधन 
'कर दिया गया है। उन प्रान्त में तहमिति को केवल ऊपर लिखी 
क्सुओ्रों के वास्ते, दिए हुए ऋण पर ही प्रथम अधिकार नहीं होता, 
चस्न्‌ सब प्रकार की चीजों के थास्ते दिए हुये ऋण पर अधिकार होता 
है | किंतु यह प्रथम अधिकार सरकारी मालगुजारी श्मोंदार की लगान 
तथा किती ऐसे लेनदार के अधिकार को नष्ट नहीं कर्ता, जिसने यह 
न जानते हुए कि इस बरतु पर समिति का अधिकार है, उसको खरोद 
लिया दो ( धारा :£ )। 

कोई लेनदार झपने शभुण के लिये श्षम्तिति के सदस्य का हिस्सा 
कुक नहीं करवा सकता | समिति को किसी वर्तप्रान अथवा भूर्तपूव 
सदस्य के जमा किये हुए, रुपये तथा उसके लाम के हिस्से को 
' ऋण के बदले में ले लेने का भ्रच्िंकरार है।भाहरो लेनदार कुकी 
कराकर इस रुपये को नहीं ले सकता | (चारा २० और २१ )। 

किसी सःश्य के मरने पर अपरिमित दायित्व वाली समिति चाहे 
तो मृत सदस्य के वारिस को हिस्‍सा दे दे अथवा उसका मूल्य चुका 
दे | किन्तु परिमित दायित्व वाली समिति को मृत सदस्य के उत्तरा- 
घिकारी को अवश्य ही हिस्सा देना होगा। ( धारा २२) | 

सहकारी समिति के लाम पर इनकमटैक्स तथा सुपरटैढत नहीं 
लिया जाता. और न सदस्यों के लाम पर टैक्स लिया जाता है। 

सहकारी समिति केवल अपने सदस्यों को हो कर्म दे सकती हे, 

६ 
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किन्तु रजिस्ट्रार को आजा लेकर वह दूसरी समितियों को भी कर्ज दे 
सकती है | बिना रलिस्ट्रार को आज के श्रपरिमित दायित्व वाली 
समिति चल जायदाद ( स्थावर सम्पत्ति ) की जमानत पर कज नहीं 
दे सकती | ( धाग २६ ) | 

सहकारी समितियाँ अ्रपने उपनियरमों के द्वारा निश्चित रकम 
से अधिक ऋण और डिपाजिट नहीं ले सकती | इसी कारण 
प्रत्येक समिति प्रति वर्ष अपनी साख निर्धारित करती है। सहकारी 
साख समितियों उन व्यक्तियों का रुपया जमा कर सकती हैं, जो पद॒र्ण 
नहीं हैं। (घारा ३० ) | 

समिति निम्नलिखित स्थानों में अपना घन घमा कर सकती हैं, 
अयवा लगा सकतो है--( १) सरकारी सेविंग वैंक में, (२ ) ट्रस्टी 
सिक्‍योरिटी में, ( ३) किसी अन्य सहकारी समिति के हिस्पों में, 
(४) किसी मौ वेहु में लिएमें रुपया जमा करने की अनुमति रजि- 
स्रार ने देदी हो । ( घारा १२) | 

साधारणतवा समिति का लाभ तथा उसका जमा किया कोप बॉटा 
नहीं जा सकता, वह केवल निम्नलिखित दशाश्रों में ब्राँढा जा 
सकता हैः-परिमित दायित्व वाली समिति में एक--चौथाई लाम रक्षित 
कोष ( रिजव फंड ) में जमा करने के उपरान्त सदस्यों में वाँठ जा 
सकता है | इसके लिये रजिस्ट्रार की अनुमति लैनी पढ़ती है। 
यह प्रतिवन्ध इस कारण लगाया गया है कि कहीं सदस्यों का उद्देश्य 
केवल अ्रधिकाधिक लाभ प्राप्त करना ही न हो जावे। अपरिमित 
दायित्व वाली समितिय्रों में लाम प्रान्तीय तरकार की आज्ञा से ही 
बांदा जा सकता है | प्रांतीय सरकार साधारण श्रभनुमति भी दे सकती 
है। प्रत्येक प्रान्त ने यह नियम बना दिया है कि प्रत्येक समिति, लिसके 
व्यापार में लाम दोता है, लाभ का छुछ अंश रह्तित कोष में रखेगी | 
रक्षित कोष; उमिति के अंय हो जाने पर भी, सदस्यों में बांठा नहीं दा 


सकता । 
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रक्षित कोष या तो समिति के व्यापार में लगाया जाता है, या 
रजिस्ट्रार के पास रहता है, अथवा रजिस्ट्रार की आशा से और कहीं 
अमा कर दिया जाता है। समिति के भज्ज हो जाने पर, उसके ऋण 
को चुका कर जो रुपया बचे, उतका उपयोग समिति के नियश॑य के 
अनुसार होगा | यदि समिति इसका निशेय न कर सके तो रबिस्ट्रार, 
लिस प्रकार उस घन का उपयोग करना चाहे, कर सकता है। कुछ 
ग्रान्तों में यह नियम है कि यदि समिति किसी श्रन्य सहकारी संत्या 
की सदस्य हो तो रह्चित कोष का बचा हुआ रुपया उसको दे दिया 
ज़ावे। 

प्रत्येक समिति, चौथाई लाभ रक्षित कोष में रखने के उपरान्त 
लाभ का ९० प्रति शत भाग दान तथा आगे लिखे सावंजनिक कार्यो 
में व्यय कर सकती हैः--निर्धनों को सहायता, सावंजनिक शिक्षा (गा्वों 
तथा उन स्थानों में जहाँ समितियाँ हैं ). औषधि मुफ्त बटवाने का 
प्रबन्ध, आदि | कोरी धार्मिक पूजा अ्रथवा धामिक शिक्षा में वह 
रुपया ब्यय नहीं किया बा सकता । ( धारा ३४ ) | 

यदि जिलाधाश बाँच के लिये प्रार्थना करे, पंचायत प्रार्थना-पत्र 
मेजकर जांच करवाना चादे, अथवा समिति के एक-तिहाई सदस्य 
जांच करवाना चाहें तो रजिस्ट्रार को स्वयं या अपने किसी अधीन कर्म- 
चारी से जांच करवानी होगी । वैसे रजिस्ट्रार को अ्रधिकार है कि वह 
जब जाहे समिति की जांच कर सकता हे । ( घारा १४ )। 

समिति के किसी भी लेनदार को यह अधिकार है कि वह समिति 
के हिसाब को, रजिस्ट्रार भ्रथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से, 
क्लांच करवावे | किन्तु लेनदार को जांच करने का व्यय देना होगा और 
उतना रुपया उसको पहिले जमा करना पड़ेगा | ( घारा ३६ ) 

निम्नलिखित दशाओ्रों में समिति मंग्र हो जाती है:--- ; १ ) यदि 
किसी द्ेनदार को प्रार्थना पर रब्रिस्ट्रार ने जांच कारवाई हो और उतसे 
यह प्रतीत हो कि समिति को मंगर कर देना चाहिये, तो वह भंग कर 


न में रवापए सत्डरिस' हा चल ने 


ग़क्‍ता है। (२) यदि सॉमरत  तोन-चौयार खदसत्य समिति रे 


भंग कर इने का द्वायना करें ज्ञादार सनात को भग फर सस्ता 
है। भग बरने छो थाने ४ बढद णाई भी वदताय प्रान्ताय प्रकार 


94. 


। द्राथदा हर सज्या है । स्लि भंग ऐने के दो मास हे उपराम्ध 
ख्रल नहीं सुनो जा थे ( घास -६) (३) «हि मधिति मे सदस्यों 
की हंग्या २० ने उमर दे दापे तो सम्रिति स्वत: ही भग हो जातो है । 
( भांग ४० ) 


जय समिति भव हो छात' है तब रजिस्ट्रार एक 'लिमवीटेटर 
नयुक्त ग्सता ऐ हो उसजा ४प कार्य परत है । लिक्बीडिट। फा यट 
हनप होता है हिनहसम्रिति को सम्पत्ति तथा देनी का टिसात्र 
पनाये; शिन लोगों पर समिति का रुपया बाझी हे उनमे बसूल करें; 
जिमफी सम्रि'त तुणशा £, उनका ऋण चुकावें; त्श सदस्यों के 
दायित्व पा निरनय करे, और उनसे रुपया वयूल करे | ( धारा ४ 
झौर ४२ ) 


प्रान्तीय सरदारों सो यह आधार है कि वे सहझारी ममतियों 
गधा उनके सदमपों रे झगढ़ थो नियदाने के लिये कद नियम बसा 
४। सी प्रातो ने इसये वाल नियम बना लिया है | रष्यारी समितियों 
है निषम हध्यता ख्रायदयड़ री | इन समितियों रा उद्देश्य 

निर्धभ मनु'यों से चार्यिक छबस्या का सुधार करना, उनमें स्वाव- 
बने का भाय हयात काना, तथा उन्हें घिनत्ययिता था पाठ पढ़ाना 
2॥ मद वें प्र सब तझ पृ नहीं हो सकना, उबर तक ये लोग मुझदनों 


। में रपप परम २४ | 


( £ ) जिनरे 
जनम मदर व शापस मे 


कस खा हक हे 
गहडपं मे क।८ शावादां हाँ, अपनों 
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सप्रिति के पंचों में कोई झगड़ा हो। अन्य झगड़ों के लिए ताघारसख 
अदालतों में जाना होगा | 

प्रत्येक पेशी के लिए दोनों पद करों उचित नोटिस दिया आता 
है। रजिस्ट्रार अथवा पैचों को शपय दिलाने, वादी प्रतिवादी श्रौर 
गयवाहों को उप|स्ण्त होने के लिये ग्राशा देने, तथा कांगजों को मंग- 
बने का श्रप्रिकार है। यदि ए5 पत्र उपत्यित हो तो भी फेसला किया 
जा सकता है | गवाही के लिये गशद के उपस्थित न होने पर उसके 
विरद्ध कार्यवाहो की था सख्ती हे रजिस्ट्रार तथा पल 'ऐवीडेन्स एक्ट 
' गवाही कानून ) के नियमों को मानने के लिये वाष्य नहीं हैं । 

यद्यपि राजिस्ट्रार तथा पन्नों पर कानू-ी बंघन लागू नहीं हैं, उन्हें 
यह प्रयत्न करना चाहिये कि वे दोनों पद्ध की बात एक दूसरे के सामने 
मलो भाति सुर्तें । यदि झगढ़े के विषय में निजी तौर से शात हुआ हो 
तो उत्तद़ विचार न कर | रजिस्ट्रार को तथा पचों को यह अधिकार है 
कि केवल कानून को नहीं, वस्तुस्थिति को भी देखें । फेसला लिखित 
होना चाहिये; उसपर स्टाम्प नहीं होटा | वड़ोलों का इन मुकदमे में 
आशा मिलने पर हो झाना हो सकता हैं। बर्बनई में बढ्ील, इन मुकदमों 
में किसी दशा में भी नहीं आ ठकते। 

यदि रबिस्ट्रार ने कोई पंच नियुक्त किया हो तो पत्र के फैसले के 
विरुद्ध, रजिश्ट्रार से अपील की जा सकती है । रजिस्ट्रार के फेवले 
के विरुद्ध अपील नहीं होती; हाँ. बमाई में झ्पील प्रान्तीय सरकार में 
हो सकती है । रबिस्ट्रार के फेसले ठीढ उसी तरह लागू होते है, जि 
तरह कि भरदालत के । (घारा ४१)। रजिस्ट्रार की भ्राशा के विरुद्ध दो 
अवस्थाओं में प्रान्तीय सरकार में झ्पील की बा सकृतो हेः--(१, जब 
यह किसो समिति को रजिस्टर करने से इनकार करे ; (२) लब वह 
किसी समिति को भय कर दे। भ्र्पल् ब्र/शा से दो महीने तकहोसकती है| 

आरतवण्ष में सहकारिता का आन्दोलन श्रस्तार--झ्रागे (दए 
हुए अंकों से मस्त मारतबर्ष में की उत्र प्रकार की सहकारी समितियों 
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की स्थिति का श्रनुमान किया जा सकता है। उन्‌ १६१० से १६१४ 
तक पॉच वर्ष के औसत अंक इस प्रकार घे--उमितियाँ १२ हृच्गर, 
उनके सद्स्व ताढ़े पाँच लाख, और उनकी कायशील पूंजी लाढ़े पाँच 
करोड़ रुपये | संख्याएँ धीरे-घीरे बढ़ती गयीं | उच््‌ १६३० से १६३५ 
के औसत अंक ऋमशः १०६ हजार, ४३ लाख, श्नौर ६४५ करोड़ ये । 
सन्‌ १६३६-४२ में समितियाँ १३७ हजार, उनके सदृत्य 5१ लाख, 
और कार्यशील पूंजी १०७ करोढ़ रुपये थी। 
आन्देज्षन का सिहावलोक---उहज्ञरिता आत्दोलन को यहाँ 
स्थापित हुए ४४ वर्ष हो गए | इसके जन्म (सन्‌ १६०४) से १६४१४ 
तक इसझछा 'प्रारस्मिक प्रयात और आयोजन काल था। उन १६१४ 
में श्रान्दोलन की जॉच के लिए भेकल्ैगन ऋनेटो बैठाई गयी । उठकी 
सिफारिशों का आन्दोलन पर बहुत प्रभाव पढ़ा । १६१७ में उहकारिता 
हस्तान्तरित विषय हो गया और मंत्रियों ने उल्को प्रोत्साहन दिया | 
अस्त, १९१४ से १६२६ तक का काल सहकारिता श्रा न्‍्दोलन की उन्नति 
और शीघ्र गति से फेलले का समय है. आन्दोलन प्रत्येक प्रान्त में 
तेजी से बढ़ा | इतको हम योजना रहित प्रतार का काल' कह उद्ते 
कह सकते हैं। इसके उपरान्त अर्थात्‌ १९२६--३० के बाद मारतदर्ष 
में घोर श्राथिक संदी प्रगठ हुईं, खेती की पैदावार का मूल्व वेहद गिर 
गया । फल यह हुआ क्रि भूमि क मूल्य सो घद गया ! इस आधिक 
मदी के परिणाम-स्वरूप समस्त देश सें रहकारिता आंदो रत को गहरा 
घक्का लगा | सभी प्रान्तों में आन्दोलन के पुनर्निर्माण और छुघार के 
प्रदत्त आरम्भ हुए | इस काल को हम श्रिवनति ओर पुनिर्भियिका 
काल कह सकते हैं । १६३६ के उपरान्त कुछ छुघार हु आ। परन्तु 
कुछ पान्वों ( बंगाल, जिहार, उड़ीखा और चरर ) में छऋान्दोलन की 
स्थिति इतनी खराब हो ययी थी कि वह खेती की पेदावार के मूल्य 
में चृद्धि होने पर भी नहीं सुधरी । ऋदकर्चान्रों ने प्रान्तीय उरच्यरों 
की सहायता से आन्दोलन को बचाने का प्रवत्न किया | 
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१६४० से सहकारिता प्रान्दोलन पर युद्ध का प्रभाव पड़ने लेगा । 
युद्ध के लिये आवश्यक वस्तुएं तैयार कराने तथा उन्हें सरकार के 
हाथ बेचने के उद्दे श्य से सभी प्रान्तों में गह-उद्योग घन्धों को संगठित 
किया गया । दैनिक श्रावश्यकता की वस्तुओ्ों का मूल्य अत्यधिक बढ़ 
जाने श्रोर उनके मिलने में कठिनाई होने से देश में उपभोक्ता-स्टोरों 
को एक बाढ़ सी त्रा गई। श्रन्य सहकारी समितियों की ओर 
कार्यकर्ताश्रों का ध्यान ही नहीं रहा | श्रव युद्ध समाप्त हो गया है | 
'सहकारिता आन्दोलन में फिर नवीन परिवर्तेन होगा | सम्भव है, 
युद्ध-जनित गृह-उद्योग-धन्घे और रटोर लुप्त हो जायें। फिर भी देश 
के आशिक निर्माण में सहकारिता आन्दोलन का विशेष भाग रहेगा, 
इसमें सदेह नहीं। 

सल्टीन्यूनिट कोआपरेटिव सासायटीज एक्ट १६४२-- 
२ मार्च १६४२ को भारत सरकार ने सहकारी समितियों के सभ्वन्ध में 
'एक एक्ट पास किया, जिसका सम्बन्ध उन सहकारी समितियों से है, 
लिनका कार्य्षेत्र जि प्रान्त में वे रजिस्टर की गई हैं, उनसे बाहर भी 
है, जैसे सहकारी बीमा समिति, रेल अ्रथवा तार विभाग के कर्मचारियों 
के लिए स्थापित सहकारी समिति, कोई अन्य समिति जिसके सदस्य 
आन्तों में भी हों, श्रथवा जिसकी साखा दूसरे प्रान्तों में हो । 

सहकारी समितियों प्रान्तीय विषय है | परन्तु यदि कोई सहकारी 
सप्तिति अपने प्रान्त की सीमा के बाहर मी काम करे तो बह 'कारपो- 
रेशन! मानी जावेगो। कारपोरेशन केन्द्रीय विषय है। १६४२ के 
एक्ट की मुख्य घारा इस प्रकार है ;--यदि कोई सहकारी समिति 
जिसके सम्बन्ध में यह एक्ट लागू होता हे, किसी प्रान्त में रजिस्टर 
हो चुकी है और उतका कार्यक्षेत्र किसी दूसरे प्रान्त में मी है तो वह 
उस प्रान्त में भी रजिस्टर समक्की जावेगी और उसके सम्बन्ध सें 
चे ही सारे नियम ( रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण और दिवालिया होने के ) 
'लागू होंगे, जो उस प्रान्त में प्रचलित हैं, जहों कि वह समिति रक्रिस्टर 
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हुई है | जो समिति इस एक्ट के बनने के बाद रजिस्टर हो, उनके 
सम्बन्ध में भी जिस प्रान्त में रजिस्टर होगी उस प्रान्त के ह्वी सारे 
नियम लागू इंगे। लेकिन वह जिन दूसरे प्रान्तों में काय करेगी. वहाँ 
भी रजिस्टर समझी जावेगी । इ8 एक्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार 
इस प्रकार की सर्मितियों का एक केन्द्रीय रबिस्ट्रार नियुक्त कर सकती 
है | उसकी नियुक्ति होने पर इन समितियों का रजिस्ट्रेशन नियंत्रण 
इत्यादि सब्र उसके अधिकार में होगा; प्रान्तीय रजिस्ट्रारों का इन समि- 
तियों से कोई वास्ता न होगां। 
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पहले कहा जा चुका है कि भारतोय कृषक की निर्धनता, उसका 
अशिक्षित होना, तथा महाजन का भयकर ऋण उसको महाजन का 
क्रीत दास बना देता है | इसीलिए भारत सरझार ने सहकारी खाख 
समितियों रो स्थापना करवाई | इन समितियों के सदस्य वे ही हो 
सकते हैं, जो खेतीवारी में लगे हों तथा एक ही गाँव में रहते हों। 
प्रत्येक गाँव के निवासी एक दूसरे की श्रार्थिक स्थिति से मली मांतिं 
परिचित होते हैं तथा एक दूसरे के चरित्र के विषय में मी जानकारी 
रखते हैं | रैफोसन सहकारी साख समितियाँ श्र मित द यित्व वाली 
होती हैं, इसलिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि सदस्य एक दूसरे के: 
चरित्र तथा आशिक स्थिति से मल्ली भाँति परिचित हों। अ्रपरिप्रित 
दायित्व के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सदस्य समिति के ऋण को 
सामूहिक रूप से चुकाने के लिये वाध्य है। सहकारी साख समिति का 
प्रत्येक सदस्प दूसरे सदस्य के कार्यों का उत्तरदायी बन छाता है। 
यही कारण है कि नवीन सदस्य तभी सम्मिति में लिया जा सकता है, 
जत्र दूधरे सब सदस्य उसको सदस्य बना ने के पह्च में हों । 


एक गाँव में एक ही समिति-प्रायः एक गाँव में एक ही 
साख सम्रिति स्थापित की जाती है। यदि गाँव चहुत बड़ा हो, जिसके: 
कारण एक समिति सब वर्गो' के लिए उपयोगी न हो सके, तो मिन्न- 
भिन्न जातियों, तथा भिन्न-भिन्न धर्मावलम्तियों की पृथक पुथक्‌ समितियाँ 
स्थापित की जा सकती हैं। किन्तु सहकारिता आन्दोलन में काये करने- 
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-वाले सरकारी तथा गैः-सरकारी कायऊत्ता इस प्रकार को समितियों को 
ओत्साइन नहीं देते । सेन्ट्रल बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी को सम्पति में 
किसी जाति, पेशे, तथा घर्मावल्ञग्बियों को अलग साख समितियों 
स्थापित करना उचित नहीं है। गाव में जितने भी मनुष्य हों, उन 
सब्च की एक ही तमिति होना आवश्यक है। ऐसी साख समिति गाँव के 
प्रत्येक मनुष्य को एक आर्थिक सूत्र में बाघ कर उनमें प्र म माव उत्पन्न 
करती है | 

प्रबन्धकारिणी प्भा के कार्य--समिति का प्रबन्ध करने का 

“अधिकार साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी सभा श्रर्थात्‌ पंचायत को 
"होता है । साधारण सभा सत्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपना स्पष्ट मत 
देती है; ओर पंचायत साधारण सभा की आज्ञाओ्ों का पालन करती 
है। अ्रसल में साधारण सभा केवल नीति निर्धारित करती है, श्रोर 
'पचायत सब कार्य करती है; ये कार्य निम्नलिखित हैं :-- 

(१) वह सदस्यों को हिस्से देती है तथा उनको समिति का छद॒स्य 

"बनाती है । 

(२) वह गांव से डिपाज़िट लेने-का प्रयत्त करती है. तथा सेन्ट्रल 

-चैंक से ऋण लेते का प्रबन्ध करती है | उसझा सब्र से महत्वपूर्ण कार्य 
-यह है कि वह सदस्यों में मितव्ययिता का प्रचार करे, श्रौर उन्हें तथा 
खझत्य प्राम-तिवातियों को समिति में रुपया जमा करने के लिए 
प्रोत्साहित करे | 

(३) जब आवश्यकता हो, वह साधारण सभा का आयोजन करती 
है। 

(४) वह यह निश्चय करती है' कि किन सदस्यों को कितने समय 
के लिए रुपया दिया जावे | साथ ही वह उस अवधि के अन्त में ऋण 
के रुपये को वसूल करती है । 

(४) वह समिति के आय-ब्यय का हिसाब रखती है | 
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(६) वह रजिस्ट्रार से समिति सबन्धी कार्यो' की लिखापढ़ी 
फरती है। 

(७) बह उन सदस्यों के लिए. जो सम्मिलित रूप से आवश्यक 
“बस्तुश्रों को खरीदना चाहते हैँ तथा खेत की पैदावार को वेचना चाहते 
हैं, दलाल का काम करती है। 

(८) वह सरपच तथा मंत्री का निर्वाचन करती है। सरपंच 
समिति के सारे कार्य की देखभाल रखता है तथा मन्त्री समिति का 
“हिसाब रखता है | 

(६) वह प्रवेश-फीध, हितों का मूल्य, डिपाजिट तथा ऋण के 
छरा फार्यशील पूंजी उगाइती है | समिति का रण्षित कोष भी समिति 
“की कार्यशील पूंजी को बढ्वाता है। प्रवेश-फीस नाममात्र की होती हे 
और उत प्रारम्भिक ज्यय के लिए ली बाती है, जो समिति की स्थापना 
के समय करना पड़ता है| 

हिस्स वाली ओर गैर-हिस्से वाली समितियाँ - कुछ प्रान्तों में 
“सदस्यों को हिस्से खरीदने पड़ते हैं और कुछ प्रान्तों में हिस्से नहीं 
होते । पञाब, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में समितियों हिस्से वाली होती 
हैं। अन्य प्रांतों मे हिस्सेवाली श्रौर गैर-हिस्सेवालो, दोनों ही तरह की 
समितियां हैं। भारतवर्ष में सहकारी साख समितियों कैसी होनी 
चाहिये, यह विचारणीय विषय है । कुछ विद्वानों का मत है कि समर- 

तियां हिस्से वाली होनी चाहिये, क्‍योंकि हिस्तों को बेचकर थोड़ी कार्य- 
शील पूंजी इकट्टी कर ली जाती है। समिति श्रपनी पूँजी सदस्यों वो 
ऋण स्वरूप देकर उस पर लाभ उठाती है और श्रप्रत्यक्ञ रूप से रक्तित 
कोष की बृद्धि होती है। सदस्य समिति के कार्यो' में विशेष चाव से 
भाग लेने लगते हैं, क्योंकि वे उसे अपनी वस्तु समभते हैं। यह सत्र 
टीक है, किन्तु भारतवर्ष मे गांवों में रहने वाले इतने निर्धन हैं कि 
किसी प्रकार भी हिस्से का मूल्य नहीं चुका सकते | ऐसी अवस्था में 
च्यूदि इससे वाली समितियों स्थापित की जावे तो वे ईमानदार तथा 
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परिश्रमी किसान, जो निर्धन हैं, सदस्य नहीं बन सकते। लेक के 
विचार से गैर-हिस्सेगली समितियों ही उपयुक्त है | सदस्यों को सह-- 
कारिता के सिद्धान्तों की मली भाँति शिक्षा दी जावे तो वे तमिति केः 
कार्य में अधिक भाग लेने लगेंगे और उनमें मितव्ययिता के माव 
नायत हो सकेंगे | किसी को सदस्य बनाते समय यह भी वनलाया जाना 
चाहिए कि साख सप्रिति केवल ऋण देने के ही लिये नहीं है, सदस्यों: 
को उसमें रुपया भी जमा करना चाहिये। 
डिशजिद--छाख समिति का कोई सदस्य एक निश्चित रकम ' 

में श्रधिक के हिस्से नहीं खरीद सकता | प्रत्येक सदस्य फो केवल 
एक' बोट' देने का अधिकार होता है | प्रवेश-फीत तथा हिस्सों के- 
मूल्य मे तम्तिति के पास नाममात्र की पूँजी इक्ट्ठी झेती है। इसलिये” 
उम्रितियोँ अधिकतर ऋण और डिपाजिट के द्वारा अपना हझाम 
चलाया करती हैं | कोई समिति जितनी अधिक डिपाजिंट आकर्षित 
करे, उतनी ही उमकी सफलता समभनी चाहिये: क्योंकि डिगजिट 
तभी अधिक बमा होंगी जन्र जनता को समिति का मरोमा होगा. और 
उठकी भ्राथिक स्थिति में विश्वास होगा | जब तक साख समितियों” 
डिपालिट आकर्षित करके अपनी आवश्यकता के अनुमार पूंत्री जमा 
नहीं कर सकतीं, इनको नित्रल ही समभना चाहिये। जमा करने ते 
ग्रामीण जनता तथा सदस्यों में मितव्ययिता का भाव जागन होता है। 

भारतवर्ष में श्रभी तक बम्बई प्रान्त को छोड़ और किमी प्रांत में 
सम्तितियाँ डिपाजिट आकर्षित नहीं कर पाई | साख समितियाँ गैर- 
सदस्यों से भी डिपाजिट लेती हैं, किम्तु सेन्ट्रल वेझ्लिज् इनक्कायरी 
कमेटी का यह मत है कि सहकारी 8ख समितियों को अधिक सूद 
देकर डिपाजिट आकर्षित न करना चाहिये, क्योंकि यद्वि समितियोँ 
डिपाजिट पर अधिक सूद देगी तो गाँवों में सूद की दर नहीं घट 
सकेगी, जितकी अत्यन्त आवश्यकता है | जनत्र तक सेल्ट्रल बैंक धुसंग- 
ठित न हों और जन्न तक वे समितियों को आवश्यकता से अधिक : 
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व्यू जो का उचित उपबोग करने के योग्य न हो जावें तथा अ्र'वश्यकता 
पड़ने पर समितियों को शीघ्र हो पू जो देने की योग्यता प्राप्त न करलें, 
' तब तक गैरनसदस्पों से डिपाजिट लेना जो लिप का काम है क्योंकि तनिक 
भी सन्देह हो जाने पर गैर-सदस्य अपना रुपया लेने को दौड़ पढ़ेंगे । 
मंत्री-सप्रिति के पंचों को कोई वेतन नहीं दिया जाता केबल 
“मन्त्री को थोढ़ा-ता वेतन दिया जाता है। यदि मत्री उसो गाँव का 
-रहनेबाला हो तो अच्छा है, क्योंकि वह सदस्यों से मलो भाँति परिचित 
होगा | परन्तु पटवार' को किसी मो अवस्था में मन्त्रो न बनाना 
चाहिए क्योंकि उसका मांव में बहुत प्रभाव होता है सम्मव हे कि 
"बह पचायत के अनुशासन में न रहे, और सदस्य उसे दबाते 
रहें | यदि गांव कीकषमिति में कोई शिवित सदस्य हो तो उमे मन्री 
चनाया ज ना चाहिए; यदि कोई सदस्य शिक्षित न हो तो गाव के 
शिक्षक को मत्री बताना चाहिए। 
रक्षित काष - सहकारी साख समितियों की स्थापना लाभ की 
ध्ष्टि से नहीं को जातो. इसलिए अ्रषरमित उत्तरदायित्र वाली सप्रि- 
'तिथों में तो लाभ बोटा ही नहीं डाठता और यदि बाटा भी जाता हैं 
“तो प्रान्तीय सरकार को झाशा लेरर । परिप्रित दायित्व वाली 
समितियाँ लाभ बांट रुकती हैं परसु उनको भो ययेष्ट धन रक्तित 
“कोष में जमा करना पढ़ता है। 
सहकारी साख म मतियों का प्रबंध व्यय बहुत कम होने के कारण, 
-तथा लाभ न बाटने के कारण, रहित कोष ययेध्ट जमा हो ज'ता है। 
-पत्वेक साख ममिति के लिए रखित कोष अत्यन्त ग्रावश्यक है , शव 
तक सम्मि.त के पाठ ययेष्ट कोष न हो जावे, तत्र तर वह सबल नहीं बन 
सकतो । रक्षित कोष किसतो भी अवस्था में बाँय नहीं जा सकता; उसका 
उपकोय समिति के कार्य में हानि होने पर उसे प्रा करने में होता हे; 
यदि किसी देनदार से रुपया वसूल न हो झ्रथवा किसी वस्तु के बेचने 
में हानि हो तो रहछ्षित कोष से पूरा किया जाता हे | बदि टमिति भग 
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हो जावे तो रक्षित कोष या तो किसी अन्य सहकारी समिति को दिया” 
जावेगा या रजिस्ट्रार की अनुमति से किसी सार्वजनिक कार्य में व्यय: 
किया जावेगा | परिमित दायित्व वाली समितियों अश्रपने रक्षित कोष 
को अपने व्यापार में न लगाकर, बाहर किसी बैक में रखती हैं, किन्तु: 
ऐसा वे ही समितियों करती हैं जो गैर-सदस्यों का रुपया भी जमा 
करती है। अपरिमित दायित्व वाली समितियों रक्षित कोष के धन को 
अपने निजी कार्य में लगाती हैं; बाहर जमा नही करती । 

परिमित और अपरिमित दायित्व --पहले कहा जा चुका है कि 
कृषि सहकारी साख समितियों अपरिमित दायित्व वाली होती हैं और 
नगर सहकारी साख समितियों, तथा जिन समितियों के अधिकतर 
सदस्य किसान नहीं होते, वे परिमित या अ्रपरिमित किसी भी प्रकार 
का दायित्व स्वीकार कर सकती हैं। किन्तु जिन सहकारी समितियों 
की सदस्य अन्य समितियों हो, उनका दायित्व परिमित ही होगा। ऐसीः 
समितियों प्रान्तीय सरकार से आजा लेकर ही अपरिमित दायित्व वाली/ 
बन सकती हैं| भारतवषष में सत्र सेन्ट्रल बैक, बेडिंग यूनियन, तथा 
अधिकतर नगर सहकारी तथा वेसी साख समितियों, जिनमें अधिकतर 
सदस्य किसान नहीं होते, परिमित दायित्व वाली होती हैं। किसानों: 
को साख सप्तितियाँ श्रपरिमित दायित्व वाली होती हैं । 

यदि किसी समिति को हानि हो जावे तो सर्वप्रथम उस सदस्य से 
रुपया वसूल किया जावेगा, जिधने ऋण लिया है | यदि उससे बपूल न 
हुआ तो ज़मानत देनेवाले से वसूल किया जावेगा | यदि उससे वसूल 
न हुआ तो रक्षित कोष से हानि भर दी जावेगी | थदि उससे भी हानि 
पूरी न हुईं तो समिति की पूंजी का उपयोग किया जावेगा | यदि 
समिति की पूंजी देकर भी हानि पूरी न हो उक्े तो समित्ति के सदस्यों 
को समिति के देनदारों का रुपया छुकाना होगा । प्रत्येक सदस्य को 
कितना रुपया देना होगा, इसका हिठाव लिक्बीडेटर लगाएगा।व्याव- 
द्वारिक दृष्टि से अपरिप्ित दायित्व का यही श्र्थ निकलता है, किन्ठ 
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सिद्धान्त से प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से सारे ऋण को चुकाने को 
बाध्य है, यह उती दशा में हो सकता है कि जन्न और सदस्यों से रुपया 
वसूल न हो सके । 
समिति को साख--साधारण सभा अपनी मीर्टिंग में समिति की 
साख निर्धारित करती है,पंचायत उससे अधिक ऋण नहीं ले सकती। * 
सप्रिति की साख को निर्धारित करने के लिये यह श्रावश्यक है कि 
समिति के सदस्यों की सम्पत्ति का हिसाब लगाया जावे। भारतवर्ष के 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में समिति के सब सदस्यों की सम्पत्ति की चौथाई 
से आधो तकसाख निर्धारित की जाती है। समिति एक हेसियत- 
रजिस्टर रखती है, निसमें प्रत्येक सदस्य की देसियत का लेखा रहता 
है। हेसियत-रजिस्टर का प्रति वर्ष सशोधन होता है और प्रत्येक सदस्य 
की हैसियत का यथार्थ लेखा रखने का प्रयत्न किया जाता है । 
सदस्यों का ऋण--यह भीनिश्चित कर दिया जाता है कि प्रत्येक 
सदस्य अधिक से अधिक कितना उघार ले सकता है। किसी भी 
अवस्था में सदस्य की सम्पत्ति का ५० प्रतिशत से अधिक “उधार नहीं: 
दिया जा सकता | रुपया उधार देते समय, पंचायत करज़' लेने का 
उद्दे श्य तथा सदस्य की चुकाने की शक्ति का अनुमान लगाती है, तभी 
कर्ज देना निश्चय करती है| सहकारिता आन्दोलन का सिद्धान्त है 
कि ऋण अनुत्पादक या व्यथ के कार्यो के लिये न दियाजावे | कित॒ 
भारतवर्ष मे सहकारी ताख समितियों विवाह, श्राद्ध, तथा अन्य सामा- 
जिक कार्यों के लिये भी उधार देती हैं | पंचायत का यह मुख्य कर्तव्य 
है कि वह इस बात की जाच करे कि सदस्य कर्ज किस कार्य के लिये 
ले रह है। साथ ही उसे इस बात का भी पता लगाना चाहिए. कि 
सदस्य ने धन उसी कार्य में व्यय किया है, अ्रथवा किसी अन्य कार्य 
में | यदि संदृस्य ने किसी अन्य काम में रुपया लगाया है तो पंचायत, 
को रुपया वापिस ले लेना चाहिए | 


सहकारी साख समिति के सदस्यों को एक-दूसरे पर दृष्टि रखनी 
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-चाहिये कि वे घन का दुरुपयोग तो नहीं करते; समय पर कर्ज चुकाते 
हैं, अथवा क्रिस्नों को टालने का प्रयत्न करते हैं | पंचायत ऋण देते 
समय ही सदस्यों की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए किस्तें बॉघ देती 
- है; उसका यह मुख्य कतव्य है कि वह देखे कि सदस्य समय पर किस्तें 
चुकाता है | यदि किसी अनिवार्य कारण वश सदस्य किस्त न चुका 
“सके ( जैसे फसल नष्ट हो जाने पर ) तो उस की मियाद बढ़ा देना 
चाहिए | 
प्रभितियों अ्रविकतर नीचे लिखे कार्यों के लिये ऋण देती हैं;-- 
(१) खेतीबारी के लिये, मालगुजारी तथा लगान देने के लिये। (+) 
भूमि का सुघार करने के लिये | (३) पुराने ऋण को चुकाने के लिये | 
(४) गरहस्थी के काथो के लिये (५) व्यापार के लिये। (६) भूमि 
"खरीदने के लये । यह कहना श्रत्यन्त कठिन है कि किन कार्यों के 
लिये कितना झगया लिया जाता है | बहुधा सदस्य प्राथनापत्र में तो 
“खेतीबारी के लिये दपथा लेने कौ बात लिखता है, परन्तु उस रुपये 
को व्यय करता है किसी सामाजिक कार्य पर | समितियों ने अमी तक 
इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । 
समय की दृष्टि से ऋण दो प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ थोड़े समय 
के लिये तया अधिक समय के लिये। जो ऋण थोड़े समय के लिये 
लिया जाता है, उसका उपयोग खेतीबारी के धंधे में ( श्र्थात्‌ बीज 
-खाद, बे । आदि वश्ुश्रों के ख्वरीदने में) तथा अन्य आवश्यक खर्चों 
में होता है । अधिक समय के लिये लिया हुआ ऋण भूमि खरीदने, 
कोमतो यन्त्र लेने तथा पुराना कर्ज चुकाने के काम आता है। प्रान्तीय 
चेंकिंग इनक्कायरी कमेटियो की सम्मति है कि कृषि सहकारी साख 
समितियों अपने सदस्यों को तीन वर्ष से अधिक के लिए. ऋण नहीं 
दे सकती; सहकारिता अन्दोलन में कार्य करनेवालों की भी यही घारणा 
है । लम्बे समय्र के लिये ऋण देने का कार्य सहकारी भूमि-बंधक 
“बेंडू ही कर सकते हैं । 
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पहकारी कृषि साख समिति की सफलता के लिये यह प्रत्यन्त 
आवश्यक है कि सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों को समर्क | इसलिए 
समिति का संगठन करते समय, उन्हें उहकारिता के हिद्धान्तों की 
शिक्षा देनी चाहिये | ग्रामीण सदस्य यही समझते हैं कि सहकारी 
साख समितियाँ सरकार द्वारा खोले हुये बैट्ट हैं; जो हम लोगों को ऋण 
देते हैँ | वे कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचते कि समिति इसारी है 
है और हम श्रपरिमित दायित्व के द्वारा उचित सूद पर पूक्ली पा 
सकते हैं| ण्र तक सदस्यों में स्वावलचन का भाव जाणन नहीं होता, 
तब तक सहकारिता श्रान्दोलन सफल नहीं हो सकता | 

आय व्यय-निरीक्षण--समितियों का श्राय व्यय-निरीक्षण रजि- 
स्ट्रार की श्रधीनता में होता है | रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के श्राय- 
व्यय निरीक्षकों से जाच करता है; यदि कार्य किप्ती गैेर-सरकारी सस्या 
को दे दिया गया हो तो रजिस्ट्रार को उस सध्या के आडिटरों को 
लायसेन्स देता है, तभी वह आय-व्यय-निरीक्षण कर सकते हैं । 

आडिटर इस शत की भी जाच करता है कि कितना रुपया सद- 
स्थों पर उधार है निसके चुकाने की श्रवधि समाप्त हो गई। बह 
समिति की लेनी-देनी का भी हिताब देखता है | उनको ग्रह भी देखना 
चाहिये कि धमिति का कार्य सहकारिता के सिद्धान्तों के श्रनुसार हो 
रहा है, अथवा नहीं | उसे सप्रिति की भ्रा्थिक स्थिति की पूरो जाँच 
करनी चाहिए। उसे देवना चाहिये कि करण उचित समय के लिये 
वया उचित कार्यों के वास्ते दिये गये हैं; आवश्यक जमानत ली है, 
श्रथवा नहीं; और सदस्य ठीक समय पर ऋण चुफाते हैँ या नहीं. 
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सदस्य ठीक समय पर ऋण न चुकाते हों, 
किंतु हिसाब सें उनका रुपया जमा कर लिया जाता हो और उतना 
दी ऋण फिर दे दिया जाता हो। कहने का तात्पय यह है कि निरीक्षक 
फो पूरी जाँच करनी चाहिये | मारतवर्ध में यह काय मली माँति नही 
दो रहा दे | सहकारिता श्रादोलन में कार्य करने वालों को तथा सेन्द्रल 

] 


श्द भारतीय वउहवारेता आन्दोलन 


बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी की राय है कि आय-व्यय्‌ निरीक्षण का कार्य 
अ्रत्यन्त त्रुटि-पूर्ण है | 

प्रत्येक प्रांत में श्ञाय-व्यव निरीक्षण का काय रजिस्ट्रार क॑ 
में तो होता है परन्तु इस कार्य को भिन्न-मिन्न तंस्‍्थाएँ कर २ 
पंजाब में प्रांतीय सहकारी इंस्टिव्यू 5 के कर्मचारी, त्रिद्दर उड़ीसा में 
प्रांतीय फेडेरेशन के कर्मचारी, तथा कुछ प्रांतों में रजिस्ट्रार के कर्म- 
चारी यह कार्य करते हैं | कुछ त्यानों में समितियों ने इस कार्य के 
लिए आय-व्यय निरीक्षक यूनियन स्थापित की है । 

अप्रेल सन्‌ १६३१ में आल इश्डिया कोआपरेटिव कानफ्र उ' का 
अधिवेशन हेदराशद में हुआ था | उप्त सम्मेलन में समस्त मारत में 
आय-व्यय निरीक्षण की एक ही पद्धति चल्लाने का निश्चय हुआ और 
उसके श्रनुछार एक योजना भी तेय्रार की गई थी] उस योजना 
अनुसार समितियों का निरीक्षण-करार्य सेंट्रल बेंक, तथा बैंकिंग यूनियन 
के हाथ में, और आय व्यव निरीक्षण प्रान्तीय उंत्याश्रों के हाय में, 
रहना चाहिये | प्रांतीय संध्या अत्वेक जिले में मित्ञा-आ्राडिट-यूनियन 
स्थापित झरे | उठ छिले की सहकारी तमितियों तथा सेन्ट्रल त्रेक उस 
श्राडिद यूनियन से सम्बन्धित हों, तथा सब जिला-यूनियन प्रांतीय 
संस्था से संबन्धित हों। प्रान्तीय इंस्टिल्यूट लिला-आडिट्न्यूनियन 
के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा अनुशासन प्रातीय इंस्टिव्य.ड करे। 
प्रारंभिक सहकारी समितियों का आयन-ब्यव-निरीक्षण जिला आडिद- 
यूनियन के श्राडिटर करें, और सेन्ट्रल बैंक तथा आंतोव बकों का 
आयव्यय निरीक्षण प्रातीय इंस्टिल्यूट के आडिटर करे | 

प्रांतीय इन्स्टिस्यूट तया जिला-आाडिट-यूनियन के आडिटर व 
सोग नियत किये जायें, जिन्होंने इस कार्य की शिक्षा पाई है. श्र 
जिनको रहिस्ट्रार ने लायसेंद दे दिया है। यदि कोई आडिटर इस 
कार्य के योग्य न हो तो रजिस्ट्रार उउच्ा लायसंस जब्त कर सकता है । 
इसके अतिरिक्त, रानिस्ट्रार श्राडिब-नयूनियन तथा प्रान्तीय इस्स्टिल्यू.ट 


अकमक 5 
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कृषि सहकारी साख समितियों 6६ 


नगर बैक तथा सेट्रल बैंकों से आाडि*-फीस वसूल करेगी, किंतु कृषि 
घहकारी साख समितियों का आय-व्यय निरीक्षक निश्शुल्क होना 
चाहिए | इस कारण प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय इन्स्टि्यूट को आ्िक 
सद्दायता प्रदान करे। अभो प्रारंभिक समितियों से थोड़ी आ्राडिट 
फीछ ली जाती है। 

समितियों की देख रेख तथा उनका नियंत्रण रजिस्ट्रार तथा प्रांतीय 
सहकारी संस्था दोनों ही करते हैं। 

उत्तर प्रदेश क्री समितियाँ--उत्तर प्रदेश में १०,०८० कृषि 
सहकारी साग्व समितियाँ हैं (कृषि साख समितियों अपने अपने सदस्यों 
से ८ से १२ प्रतिशत सूद लेती हैं । जिन समितियों के पाप श्रपनी एथी 
अधिक है, वे सदस्यों को ६ से ८ प्रतिशत सूद पर ही ऋण देती हैं। 
किंतु ऐसी समितियों की सख्या ३००० ही है। उत्तर प्रदेश में सूद की 
दर ऊँची है, उसको कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अन्र 
उत्तर प्रदेश में कृषि सहकारी समितियों को बहु-उह्व श्य समितियों 
का रूप दिया जा रहा है। ये बहु-35६ श्य समितियां अथवा ग्राम बेक 
जो अभी तक केवल साख देने का काम करते थे, श्रत्र॒ सदस्यों की 
पैदावार की बिक्री, खेती का सुधार तथा सदस्यों के लिए श्रावश्यक् 
वस्तुएं. खरीदने का भी काम करते हैं| अभी तक इस प्रान्त में ५००० 
ऐसे ग्राम-बैंक श्रथवा बहु-उद्दे श्य समितियों स्थापित हो चुकी हैं । 

भारतवष में समितियों की स्थिति>--मारत में कुल कृषि साख 
सहकारी समितियों की संख्या ९,०२,००० से ऊपर है और सदस्यों की 
संख्या १८ लाख के लगभग है| उनकी पू जी इस प्रकार है।-- 


हिस्ता पू जी शक **' ४,४२,२७,००० रु० 
रक्षित कोष हां *** ६,८२,३६,००० 
डिपाजिट 2 *** २,८४,००,००० 
ऋण 2७% ०० ११ ६४,६८,००८ १9 


कुल कार्यशील पूजी **' *** २६.०७ ५८,००० ? 


१०० भारतीय सहकारिता प्रान्दोलन 


इससे यह स्पष्द है कि इन समितियों की १६ करोढ़ रुपये को 
अपनी पूं जी है, श्रौर १३ करोड़ रुपये की उधार ली हुई पूंजी है। 
उनकी श्रपनी पू जी कुल कायशील पू जी की ४५ प्रतिशत से अधिक 
है, श्रौर जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जाता है, समितियों की निजा 
पूंजी बढ़ती जाती है। 

इन श्रॉकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि आन्दोलन की स्थिति 
संतोषजनक है | किंतु श्रठल में ऐसा नहीं है । समितियों का रक्षित 
कोष वास्तव में 'रक्षित' नहीं है | वह अलग न रखा जाकर वहुधा उन 
समितियों के कारोबार में ही लगा दिया जाता है। 

भारतवर्ष में साख समितियों का एक मुख्य दोष यह भी है कि वे 
अधिकतर बाहरी पूं जो पर अवलम्बित रहती हैं | जैसा कि हम आगे 
देखेंगे. अधिकतर घनी शहरी लोगों का ही रुपया सेन्ट्रज्न वैड्ों के द्वारा 
गांवों की समितियों के पास पहुँचता है, कोर वही रुपया निर्घन 
आमीणों को मिलता है। 

साख समितियों की आडिट-रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि लगभग ५० 
अतिशत से अधिक ऋण ऐसा है. जिसकी श्रदायगी की तिथि कभी की 
निकल गई और सदस्यों ने उत ऋण को नहीं चुकाया। वास्तत्र में 
कटी कहीं तो स्थिति ऐसी बिगड़ गई कि सेन्‍्ट्रल बैंकों को कुक श्रमीन 
रखने पड़े. जिन्होंने साख समितियों के कुर्की की, फिर भी कर्ज का 
बहुत सा रुपया वसूल नहीं हो पाया | जत्र मूल ऋण की अदायगी 
की यह दशा है तत्र उध पर जो सूद इकट्ठा हो गया हे. उठका तो 
कहना ही क्‍्या। बरार आदि में जब सेन्‍्ट्रल बंकों ने कजे के एव में 
सदस्यों की भूमि लेली तो उधका प्रबन्ध करना कठिन ह गया भर 
सरकारी मालगुजारी अपने पास से देनी पड़ी | इस उबर का परिणाम 
यह छुआ कि मध्यप्रान्त बरार, त्रिहार, उड़ीता और बंगाल में आन्दो- 
लन नितान्‍्त शक्तिहीन श्रौर निष्प्राण हो गया | लोगों को भय होने 
जगा कि आन्दोलन मर जावेगा | सन्‌ १६ ४७ में नया कर्ज उात करोड़ 


कृ प्‌ सतकारी साख समितियों १०२ 


रुपये से भी कम दिया गया | इसके बाद नये कर्ज श्रौर भी कम कर 
दिये गये । निदान, साख पहले से बहुत सीमित और मर्या[देत कर 
दो गई | 

भारतवर्ष में जब कृषि सहकारी समितियों का वाषिक आय-व्यय 
निरीक्षण होता है तब्र निरीक्षण उनकी श्राथिक स्थिति के श्रनुरतार 
उनको ए, बी, तो, और ई दर्म में रखते हैं | एं वर्ग की 
समितियों वहुत अच्छी समझी जाती हैं, वी वर्ग की अच्छी; शी 
वर्ग की साधारण; 'डी' वर्ग की बुरी, और 'ई! वर्ग की समितियाँ 
अत्यन्त बुरी समभी जाती हैं | 'ई! वर्ग की उम्रितियों को दिवालिया 
कर दिया जाता है | रिपोर्टों' से ज्ञात होता है कि समितियों में से एक 
बहुत बढ़ी €ंख्या 'डी' और 'ई? वर्ग में है| बम्बई, मध्यप्रान्त उड़ीता 
और आमाम में 'डो' शौर 'ई? वर्ग की समितियों की सख्या ४० प्रति 
शत से भ्रधिक है, और, शेष प्रान्तों में २५ प्रतिशत से श्रधिक इन्हीं 
वर्गों में है । ६ प्रा्तों में १० प्रतिशत से भी कम सम्रितियों ए! और 
“वी! वर्गो' में है । इस तरह यद स्पष्ट हो जाता है कि कृषि सहकारी 
समितियों की दशा अत्यन्त शोचनीय है | पिछुल्ले वर्षो' मे लगभग ६ 
प्रतिशत सम्रितियों प्रतिवर्ष दिवाजिण होती रही। समितियों की 
संख्या घटी नहीं, इसका कारण यह या कि साथ-साथ नई सप्रितियों 
का भी संगठन होता रहा | तर डालिज्ञ के श्रनुतार सहकारिता शआ्रांदो- 
लगन के आरम्भ से आज तक जितनो समितियों स्थापित हुई', उछको 
>४ प्रतिशत दौवालिया हो गई। 

सहकारी साख तमितियों से जैसी श्राशा थी, वे तफ़ल नहीं हुई । 
यह तो इसी से विदित हो जाता हे कि पुरानी और सफल साख 
समितियों के सदस्पों दी सख्या बढ़ नहीं रहो है | ग्रामीण प्रमिति का 
सदध्य बनने के लिए कोई व्यक्ति विशेष उत्साह नहीं दिखलाता | 
चवालीउ वर्ष के उपशब्त भी आन्दोलन निर्जीब और निस्तेज क्यों है, 
इसके कारण अन्तिम परिच्छेद में लिखे जावेंगे | 


१०२ भारतीय सहकारिता आन्दालन 


कुछ बातों के सम्बन्ध में सहकारिता आदोलन के कार्यकर्ताओं में 
पिछले वर्षों में घोर मतमेद रहा है। जैसे कृषि सहकारी साख समिति का 
दायित्व अपरिमित न होकर परिमित होना चाहिए । केवल सहकारी 
साख समिति से ग्रामीणों की श्रार्थिक समस्याएँ हल न होंगी, उन्हें सब 
कार्मों में सहकारी सज्भठन की आवश्यकता है, अतशव साख समिति के 
स्थान पर बहु-उद्दे श्य सहकारी पमिति स्थापित की जानी चाहिए, 
जो आमीणों की अधिकाश श्राथिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, 
इत्यादि | इन सब प्रश्नों पर हम सहकारिता आन्दोलन के पुन- 
निर्माण गले परिच्छेंद भे प्रकाश डालेंगे | इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
कि साख आन्दोलन ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि यदि उसमें 
आवश्यक सुधार नहीं हुआ तो उध्का साया ढॉँचा गिर पड़ेगा श्रौर 
आन्दोलन नष्ट हो जावगा | 


छुठा परिच्छेद 
नगर सहकारी साख समितियाँ 


शहरी जनता ओर सहकारेता आन्दोलन--शहरों की जनता 
प्रायिक दृष्टि से तीम भागों में त्रॉँटी जा तकतो है । ( १) उत्पादन 
कार्यो में लगे हुए. मनुष्य, (२) व्वापारी श्रर्थात्‌ बलाल, और (१) 
उपभोक्ता । वेसे तो प्रत्येक मनुष्य उपभोक्ता है किन्तु सहकारिता के 
द्वारा अपनी स्थिति सुधारने का ग्रवत्न केवल भ्रमज्ीवी तथा नियमित 
वेतन पानेवाले मध्यम श्रेणी के मनुष्य ही करते हैं | इस कारण हम 
इन्हें हो उपभोक्ता वर्ग में रखते हैं | उत्पादक वर्ग में अनन्त घन-राशि 
के स्व'मी मिल-मालिकों से लेकर छोटे हे छोटे जुलाहे अथवा अन्य 
कारीगर--सभी आ जाते हैं। पूजीपतियों को साख देने का कार्य 
सहकारी साख समितियों नहीं कर सकतीं | इसके लिए व्यापारिक बेड्ड 
मौजूद हैं| सहकारिता आन्दोलन तो केवल निर्नल तथा निर्धनों के 
लिए है। गह-उद्योग-धन्धों में लगे हुए कारीगरों को सहकारी साख 
समितियों अवश्य सहायता पहुँचा सकती हैं | व्यापारी वर्ग में छोटे 
चड़े कमी व्यापारी आ जाते हैं | बड़े व्यापारियों के लिए. व्यापारिक 
बैड खुले हुए, हैं तथा वे अधिक निर्वल नही हैं | अस्तु, सहकारिता 
आन्दोलन यदि थोड़ी बहुत सहायता कर सकता है तो केवल छूोटे 
छोटे निधन व्यापारियों की | 

साधारणतः उपभोक्ताओं को साख की आवश्यकता न होनी 
चाहिये, क्योंकि वह तो अन्तिम खरीददार होता है। ग्ह किसी भी 
वत्ठु को वेचने के लिए नहीं खरीदता, वह तो गस्ु छा उपभोग करता 
है. हुस कारण उसको नकद दाम ही चुकाना चाहिए | यदि बह उधार 


माँगता छै तो इसका श्र है कि वह श्राय से अधिक व्यय कर रहा 
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है | ऐसी अवस्था में वह कर्ज को नहीं चुका तकेगा | श्र॒स्तु, साथा- 
सर्तः उपभोक्ताओं को उधार देना जोखिम का काम है | किन्‍्ह 
विशेष अवत्या में उन्हें उधार की श्रावश्वकता पढ़ जाती दै। मान 
लीडिये किठी मनुष्य के पास ययेष्ट सम्पत्ति श्रथवा धन है. पर वह 
वन कहीं लगा हुतआ्रा है. उस उमय नहीं मिल उकता, और ठौक ऐसे 
समय ही टस आदमी को किसी श्रावश्वक कार्य के लिये रुपये की 
आवश्यकता दे | ऐही दशा में उसे कर्ज के सिवा कोई चारा नहीं 
ग्ता | दुद्ध लोग ऐसे भी हो सकते हैं, लिनके पास ने त्तो सथत्ति 
ही है. और न उन्होंने कुछ बचाया ही है, उन्हे कर्ज की आवश्यकता 
पढ़ती ई | नौकरी छूट जाने पर तथा घर में लगी बीमारी हो बने 
के कारण उन्हे इज लेना पढ़ता है | इन लोगों के पाप जमानत 
कु नहीं होती | व्यापारिक बैंड थोढ़ा ऋण नहीं देते, फ़िर, जिना 
जमानत तो वे झुण दे ही नहीं उकते | ऐसे लोगों के लिये नगर 
सहकारी हढ्ू आवश्यक हैं | थे बेड मजदूरी या थोढ़ा वेतन पानवालों 
को महावन के पंडों ते बचाते हैं | इसके अ्रतिरिक्ति, वे बैड स्राशरण 
स्थिति के लोगों में मितन्यविता का भाव जाणत करते हैं. और उनकी 
योड़ी दी उचत को जमा करते हैं | आड़े ठमय पर यह बैंक निधन 
मछदूरों को सहायता पहुँचा उकते दें । मिश्रित पूरी वाले बैड इन 
लोगों की हमत्या को दत्त नहीं श सकते | 
नगर महकारी साख समितियाँ नगर सहकारी त'ख उमि- 
तियों तीन प्रकार की होती हैं |-..(१) वेतन पानेवालों की समितियों 
(०) मिल मबदूरों की समितियों और (३) जातीय समितियों । मित्र 
मिन्न उफ्तरों दया आरखानों में कार्य करनेवाले वेतनभोगी कर्मचारियों 
की समितियों पुथक्‌ होती हैं | इस प्रकार की साख समितियों अधिक- 
तर सफल हो बानी हैं | उम्र कारण यह होता है कि सदत्य शिक्षित 
शेते हैं; तथा उन्‍्दें निः्मों के पालन का जो अम्बात होता है, उसके 
कारण ठमिति का काय मुचाद रूप से चलता है। इसके अतिरिक्त, 
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यदि साख समिति को उस दफ्तर के प्रधान अफसर को भी सहानुभूति 
मिल जावे तो फिर कहना ही क्‍या है | उससे दिये हुए ऋण को वरयूल” 
करने में बहुत सहायता मिलती है| सहकारी साख समिति को चाहिए 
कि प्रत्येक मास सदस्यों को वेतन मित्नने पर कुछ न कुछ जमा करने के 
लिये उत्साहित करे, जिससे उनमें मितव्ययिता का भाव जागृत हो ।' 

मिल-मजदूरों की सहकारी साख समितियों भी उपर लिखी जैसी 
ही होती हैं | अन्तर इतना ही है कि इनके पदस्य अशिक्षित होते हैं 
तथा वे ऋण भी थोड़ा लेते हैं। ऐसों समितियों के लिये मिल- 
मालिकों की सहानुभूति लाभदायक सिद्ध होती है। कुछ विद्वानों का" 
फ़थन है कि सदस्यों को दिया हुआ ऋण मिल- मालिकों के द्वारा वसूल 
किया बावे, कितु लेखक का मत एसझ्ले विरुद्ध है। यदि मिल मालिक 
मजदूर के वेतन में ते काट कर ऋण चुक्ावेंगे तो मजदूर साख समिति 
को मिल मालिक का बैंऊ सम्केगा, और इस प्रकार वह कभी भी 
सहकारिता आन्दोलन को न समझ सकेगा । अस्त, ऋण वसूल करने 
में मिल-मालिकों की सहायता यथासम्भव न ली जावे; हॉँ, उनकी 
सहानुभू'ते बडुत उपयोगी है। मिल-मचदूरो की सरकारी साख समितियों 
के निराज्षण और देखणल की श्रत्यन्त आवश्यकता है। उनके बिना 
उनका सफल होना कठिन है। इसलिए जो पूजीपति श्रपने मजदूरों 
की आ्रार्थिक ध्थिति को सुधारना चाहें, वे एह सुपरवाइजर नियुक्त कर 
द, जो उन मिलों के मजदूरों की साख समितियों की देखभाल करता 
रहे |बम्बई तथा अन्य ओद्योगिक कंद्रों के कुछ विवेक़शील मिल मालिकों. 
ने अपने मजदूरों के हितारथ पाख समितियों स्थापित की हैं। कितु 
मिल-मजदूरों को साख से भी अधिक सहकारी स्टोर की आवश्यकता है, 
जिससे वे अपने दैनेक जीवन की वस्तुएँ उचित मूल्य पर खरीद 
सके । इसके श्रतिरिक्त सहकारी ग़दद-निर्माण तथा सहकारी श्रम- 
समितियों भी. मजदूरों के लिये, उपयेगी होंगी | 

भारतवर्ष में जातोय सहकारी साख समितियाँ मी स्थापित की गई 
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हैं। उनमें प्रारम्भ में बहुत जोश द्वोता है, किन्तु पीछे वह ठंडा पड़ 
जाता है और कार्यकर्ता शियिल हो जाते हैं। ऋण देते समय हृत 
बात का ध्यान नही रखा जाता कि ऋण कितना दिया जावे, न उसके 
वसूल करने में दी कड़ाई की जा सकती है, क्योंकि जाति-भाई का 
लिहाज रहता है | यद्यपि इन समितियों में ऊपर लिखे दोष होते हें, 
फिर भी कुछु समितियों श्रपनी जातियों की अच्छी सेवा कर रही हैं। 
कारीगर ओर वाखु--इनके श्रतिरिक्त नगरों में शह उद्योग- 
धन्धों में लगे हुए कारीगरों की भी साख की आवश्यकता होती है। 
कारीगरों को मिश्रित पू जी वाले बैड उधार नहीं देते | कारण यह है कि 
एक तो कारीगरों का थोड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे देना 
बैड्डों के लिये लाभदायक नहीं होता; दूसरे, कारीगरों के पास कोई 
जमानत भी नही होती । | जमानत के बिना बेक फ़िसी को भी ऋण 
नहीं देते। इसलिए बेचारे कारीगर उन थोक व्यापारियों के चगुल 
में फेंह जाते हैं, जो उनके तैयार माल का व्यापार करते हैं | व्यापारी 
कारीगरों को या तो कच्चा माल उधार दे देते हैं, श्रथवा उन्हें कच्चा 
माल लेने के लिये रुपया उधार देते हैं; शर्त यह होती है कि उन्हें 
तैयार माल उसी व्यापारी के हाथ बेचना होगा | फल यह होता है कि 
निर्धन कारीगर व्यापारी का चिर दास बन जाता है, और व्यापारी के 
'लिये माल तैयार करता रहता है| व्यापारी उसको कम से कम 
मजदूरी देता है, इस प्रकार व्यापारी उतका शोषण करता हे । 
कारीगर को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिये नगर सहकारी 
साख समितियों की अ्रत्यन्त आवश्यकदा है | इस प्रकार की साख 
समितियाँ प्रत्येक धचे के लिये अलग अ्रलग होगी, जैसे जुलाहों के लिये 
जुनकर साख समिति | अ्रमी तक इस देश में उत्पादक सहकारी साख 
समितियों अधिक सख्या में नहीं खोलो गई और न इस आन्दोलन की 
अ्रधिक सफलता ही मिली है | इसका कारण यह है कि साख समिति 
केवल पू जी का प्रवन्‍्ध करती है। कारीगर को कच्चे माल के लिये, 
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मगर सहकारी बैक की उफ़लता के लिए यह श्रावश्यक है कि 
कर्मचारी बैंकिंग के कार्य में दक्ष हों, तथा बैक के प्रतन्धकर्ता भी श्रनु- 
भदी पुरुष हों । बम्बई के सहकारी नगर बक की सफलता का कारण! 
यह है कि वहाँ सर लह्लूभाई सॉवलदास, तथा स्वर्गीय सर विद्वलदाठ 
ग्रैकरसे जैसे सुयोग्य और श्रवमवी व्यवसायियों ने इनको सफल बनाने 
में सहपोग दिया था। बम्बई तथा सिन्ध में कुछ जातीय बैंकों को भी 
श्रच्छी सफलता मिली है | इनमें 'शमरा विद्वल सहकारी बैंक लिमिटेड' 
का नाम उल्लेखनीय है। इस बैंक को सारस्वत वाह्यणों ने १६०६ में 
स्थापित किया था | इस समय इस बैंक की कार्यशील पूंजी १८ लाख! 
रुपये के लगभग है | 

बम्त्नई में मिल-मजदूरों की भी साख समितियों हैं | इन्हें नगर 
गहकारी ब्रैक भी कहते हैं | इनमें एक दोप शीघ्र प्रवेश कर जाता है | 
ये अपने सुख्य कर्तव्य भ्रर्थाव्‌ सदस्यों में मितव्ययिता के भाव का 
प्रचार न करके केवल सदस्यों को ऋण देने का कार्य करने लगते हैं । 
अब इस दोष की ओर ध्यान आकर्षित हुप्ा है श्रोर यह प्रयत्न किया 
जा रहा है कि सदस्थ बैक में रुपया जमा करें। 

नगर सहकारी बेंक में, ऋण लेनेवाले को व्यक्तियों की जमान6 
देनी होती है| इस बैंक की समिति का प्रचन्ध एक प्रत्नन्थकारिणी 
समिति करती है | यह बात ध्यान में रखने की है कि मित्र मजदूरों के 
ज्ैंक्ों में यदि मिल-मालिक का कोई प्रतिनिधि होता है तो जो कुछ व६ 
करता $, वही होता है | साधारण सदस्यों को यह विचार ही नहीं होता 
कि समिति उनकी है | 

नगर साख सदकारी समितियों मदराप्त और बम्बई प्रान्त में विशेष 
रूप से हैं। इन प्रान्तों में समी बडे करस्तरों में नगर साख सहकारी बैंक 
स्थापित हो चुके हैं; वैमे गाल और पजात्र में मी उनकी संख्या बढ़ 
रही है | भिन्न मिन्न प्रान्तों में इन बैंकों की सख्या और पूं जी इस प्रकाए 


है... 
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ग्नान्त संख्या कायशील पू जी 

. आयाम १६३ २७ लाख र० के लगभग 
बंगाल ६०८ ६ करोड़ २० से अ्रधिक 
बिहार १०६ ६० लाख र० 
बम्बई धर ६ करोड़ 5० से अधिक 
मद्रास १३०० के लगभग ७ करोड़ 
पंजाब ७९० १ करोड़ २२ लाख रु० 
पश्चघ १३१ ६६ लाख रु 


उत्तर प्रदेश ४०० से अधिक ८० लाख रु० 
अध्यप्रान्त-बरार-- केवल अ्रमरादती में एक पीपल्स बैंक है | 

देशी राज्यों मे, मैसूर में ३०० से अधिक और बड़ौंदा तथा 
अशमोर में क्रमशः २६ और २७ मगर साख समितियाँ काम कर रही 
दूँ | उमस्त्र मारत में इनड्ी सख्या ७००० है। * 

नगर साख सहकारी सप्तितियों रेल डाक आदि के सरक्वारी क्म- 
चारियों, तया अन्य वेहन-भोगी मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों, मिल मजदूरों 
छोटे दुकानदारों तथा कारीगरों की होती हैं | कृषि साख समितियों की 
अपेद्या ये समितियों अधिक उफल्न हुई हैं। ये श्रधिक मजबूत श्रौर 
आथिक दृष्टि से अ्रधिक स्वाउलम्त्री हैं। इनके दिये हुए ऋण की 
किस्तें बहुत कम बकाया रहती है | एक विशेष बात इन समितियों के 
अम्बन्ध में यह है कि ये अपनी हिला पू जी और डि4जिटों से ही इतना 
रुपया पा जाती हूँ कि इनका काम अच्छी तरह से चल जाता है, श्र 
इन्हें सेन्ट्रल बेक्टीं अथवा प्रान्तीय बैड्ली से ऋण लेने की आवश्यकता 
नहीं पढ़ती | उंत्षे। में ये श्रधिक स्वावलम्पी हैं | मारत जैप्ते देश में. 
बहाँ वैड्िज्ञ की सुविधा कम हे उनकी और अधिक श्रावश्यद्षता है। 

मसंदरास--मद्रा ध में लगभग १३०० गैर कृषि सहकारी साख 
अमितियाँ भ्र्यात नगर सहकारो साख 8मितियाँ थीं | इसमें से लगभग 
5०० नगर बेंक ये जो छोटे व्यापारियों को थोड़े समय के लिए. साख 
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देने दे, मजदूरों तथा छोंट कमचारियों की ५६० से अधिक साझ 
समितिया था लगभग ४०० अन्य प्रकार की परिमित दायित्व 
वाली साख समितियाँ थीं। इन गेर ऋषि साख समितियों की सदस्य 
सख्या चार लाख से कुछ कम थी | उनकी दिल्ता पृ जी १ करोढ़ २* 
लाख २०, उनका रक्षित फोप ७७ लाख रुपये के लगमग था, जमा 
पाँच करोड़ १६ लाख झयये के लगमग थीं। थे समितियाँ लगभग 
साढ़े पान करोड़ रुपये का ऋण अपने सदस्यों की दे देत। है | नगर 
छाख समितियाँ मध्यम श्रणी, निन्‍म मध्यम-श्रेणी, छोटे व्यापारी । 
कांगैगरों की श्रच्छी सेवा कर रही हैं। अब प्रयत्न किया भा रहा 
है किये व्यापारिक बैंकों को भाँति नफद साख भी दिया करे इन 
समितियों की बश्रेष्ट जमा मिल जाती हे, 'ास्तु थे सेंट्रल बेंक पर 
:तना निर्भर नददीं रहती | 

उत्तर प्रदेश)-.. उत्तर प्रदेश में 2००से कुछ श्रधिक गेर कृषि साख 
समिनियाँ काय कर रही हैं | श्रधिकाश समितियोँ सरकारी विभागों 
के वतन थोगा क्रमचारियों की ४ | यह समितियाँ अपने श्दस्यों थी 
डबज्ित यूद पर ऋण देता हैं| श्रीर उनसे ही छिपाजिद स्वीकार 
करती दूँ | यह योजना सफल हुई 6, क्योंकि सदस्य शिक्षित द्ोते है तथा 
विभागाय श्रध्यक्ञ इनमें रवि दिखाते ६ । इन समितियों के ७७ 
हलार सदस्य हैँ श्रौर लगमग ८० लाख दपये कार्यशील पू.जी 
है| इन समितियों का दाथित्व परिप्तित दे | 

उनवा अधिरिक्त उत्तर प्रदेश में लगभग ६५० सप्रियाँ कारीगरों 
तथा छोटे व्यापारियों के लिए हैं। कानून से बदि वे चाहें तो दायित्व 
परिप्रित हो सकता है, परख्ु वे अ्रपरिमित दायित्व वाली हें | 
जिम टौक श्रादमी ही उनके सदस्य बने | इन समितियों का 
संगठन टीक ग्राम्य-सहकारी साख समिति की भाँति होता ई | ही, 
इनमें हिस्ता ली अवश्य होती दे | सदस्य ऋविकतर एक ऐी पन्‍्ये 
में लगे हुए लोग द्वोते हैं| प्रत्येक सदस्थ की देशियत निर्धारित 


7 की 
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करदी जाती है उससे अ्रधिक ऋण उसको नही दिय[ जाता। ऋण 
किश्तों में लौथ दिया जाता है। इन समितियों के सदस्य ३५०० हैं 
और कार्यशील पूजी ३॥॥ लाख रु० है। यह पमितियों अधिक 
सफ़ल नहीं हुई हैं। 

दावंकीर)--द्रावंकोर में श८ नगर बैक काम कर रहे हैं। इन 
वैकों के १२ हजार से ४६ कम सदस्य हैं उनकी कार्यशील पूँजी 
पाँच लाख रुपये से भ्रधिक है श्रोर लगमग डेढ़ लाख रुयये वे प्रति 
वर्ष ऋण देते है । 

कीचीन;--कोचीन , में लंगमग ६४ नगर साख समितियों हैं, 
सदस्यों की संख्या १७ हजार से अधिक और कार्यशील पूजी २० 
लाख रुपये से भ्रधिक है | यह समितियाँ अधिकाश सरकारी विभागों 
के कर्मचारियों, पुलिस सेना, तथा म्युनिस्पैलटियों तथा बढ़ी फर्मो के 
कर्मचारियों के लिए स्थापित को गई हैं | यह समि तियों लम्बे सप्रय 
के लिए, ऋण नहीं देती। 

हृदोर;-.इदौर में २७ नगर सइकारो साख समितियाँ काम कर 
रही हैं | इनकी सदस्य संख्या १७, ५०० से कुछ अधिक तथा 
कार्यशील पूं जी वाड़े सेतोस लाख रुपये हैं | 

मध्यप्रदेश! --मध्यप्रदेश और बरार में नगर साख सम्रितियों 
चार प्रकार को हैं;--(१) वेतन पाने वाले कर्मचारियों की समितियाँ 
(२) हरिजनों के लिए साख समितिया (३) मिलो के मजदूरों के लिए 
साख समितिया (४) नगर बैक | 

वेतन पाने वाले कर्मचारियों को समितियों सरकारी कर्मचारियों, 
म्यूजिस्पैलटियों तथा मिलों के कम चारियो को होती हैं | इस प्रकार 
की ७१ समितियों इस प्रान्त में हैं। उनकी सदस्य सख्या २३ हजार 
से कुछ अधिक है और उनकी कार्यशील पूंजी २१ लाख है | बम्रई 
में इस तमय १२६ नगर बक हैं जिनकी सदस्य सख्या १०८, ११० 
है और जिनकी हिस्सा पूजी ८० ज्ञाख र० से अ्रधिक है। उनकी 
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बम्नई प्रान्त में इन नगर बेंकों के श्रतिरिक्त स्कूल डेलिटज 
अ्रणाल्ी के पीपिल्स बेक हैं तथा वेतन भोगी कर्मचारियों की साख 


भप्तितियाँ हैं | कुछ ताख समितियों जातियों की हैं | श्रमुक जाति की 
एक साख समिति है। 


बन नन्की न« 


सातकोँ परिच्छेद 
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पिछले परिच्छेद में नगर सहकारी चैड्डों के बारे में लिखा गया 
है| कुछ लोगों का यह विचार था कि ये बैड ग्रामीण समितियों के 
लिये भी रुपया इकट्ठा कर सकेंगे | इस कारण १६०४ के एक्ट के 
अनुसार केवल दो प्रकार की साख समित्तियों स्थापित की गई' | किन्तु 
यह श्राशा कि आमीस जनता इन समितियों में रुपया जमा करेगी, 
पूरी नहीं हुई; क्योंकि एक तो किसान ऋणी हैं दूसरे उसे बैंड में रपया' 
रखने का अभ्यात्ष नहीं है । प्रारम्भ में सहकारी समितियाँ संख्या में 
कम थीं, इस कारण उनके लिए. कार्यशील पूज्ी इक्षट्री करने में 
अधिक कठिनाई प्रतीत नहीं हुई । रजिस्ट्रार, समितियों में जमा होने- 
वाले रुपये के अतिरिक्त, प्रान्तीय सरकार तथा धनी व्यक्तियों से रुपया 
लेकर काम चलाते थे। पर इस प्रकार श्रधिक दिनों तक काम नहीं 
चल सकता था। 

सेन्ट्रल वेक--यह आवश्यकता प्रतीत हुईं कि ऐसे सहकार्री 
चेक खोले जावें, जो नगरों में प्रारम्भिक सहकारी समितियों के लिये 
धन इकट्ठा कर । १६१२ में दूसरा एक्ट पास हुश्रा और उसके श्रनु- 
सार सेन्ट्रल बैंक खोलने की सुविधा हो गई। १७१० और १६१५ के 
चीच में सब प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या बहुत बढ़ गई 
तथा सेन्‍्ट्रल बैड्डों की भी स्थापना की गई। सन्‌ १६१२ में दूसरा 
सहकारिता एक्ट पास हो जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश बद्धाल, तथा 
मध्यप्रदेश में बहुत से सेन्ट्रल वैक्लो की स्थापना हुईं | १६१५ से १६२० 
तक सेन्ट्रल वैंक्रों का श्रौतत्त ३२०१ था और प्रारम्मिक सहकारी समि- 
तियों की सख्या २७,५१५ थी। १६२० से १६०५ तक सेन्ट्रल वैंकों 
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, की संख्या ५०७० थी तथा समितियों की लख्या ४४,८६६ थी। इस 
समय ये संख्याएं क्रमशः ६०० और १,०४,००० है। 


सेन्ट्रल बैंक तीन प्रकार के होते हैं।( १ ) ऐसे सेन्‍्ट्रल बैंक, 
जिनके सदस्य केवल व्यक्ति ही होते हैं। ( २) ऐसे सेन्ट्रल बेझ 
बिनके सदस्य केवल समितियाँ हो हो सकती हैं ( ३ ) ऐसे सेन्ट्रल 
बैंक, जिनके सदस्य व्यक्ति तथा समितियों दोनों ही होते हैं। पहले 
प्रकार के बैंक केग्ल हिस्सेदारों के बेंक होते हैं ।ये सहकारिता के 
सिद्धान्तों के विरद्ध हैं | इस कारण अब ऐसे बेंक नहीं रदे। दूसरे 
प्रकार के बैड, जिनके सदस्य केवल समितियां होती हैं, आदशश सह- 
कारी सेन्ट्रज्ञ मैं क हैं। समितियों इन बैंकों की नीति निर्धारित करती 
हैं, बैंक का प्रबन्ध भी उन्हीं के द्वाथ में रहता है। ऐसे बेक को बैकिज्ञ 
यूनियन कहते हैं। इन बैंकिज्ञ यूनियनों का सम्बन्ध ग्रामीण समितियों 
से होता है, ग्रामीण ठम्ितियों ही इनका प्रबन्ध करती हैं | इन वैकिद्ध 
यूनियनों को सफलता के लिए! यह आवश्यक हे कि समितियों के सदस्य 
योग्य तथा प्रभाव शा्वी व्यक्ति हों | यही कारण है कि बैंकिंग यूनियन 
सख्या में श्रधिक नहीं हैं। तीसरे प्रकार के सेन्ट्रल बैंक ही अधिक 
देखने में आते हैं। उत्तर भारत में बेकिंग यूनियन सख्या में यथेष्ट 
हैं, श्रोर दक्षिण में बहुत कम | 

सेन्ट्रल बक का क्षेत्र प्रत्येक प्रान्त में मिन्न-मिन्न होता है। उस 
क्षेत्र की सहकारी समितियां उसी बैंक से ऋण लेती हैं । सेन्ट्रल बेंक 
का क्षेत्र दक्षिण तथा पश्चिम भारत में एक जिला, परन्तु उत्तर भारत- 
में तहसील द्वो होती है | इसत्लिए उत्तर भारत के सेन्‍्ट्रल बैंकों से 
.सम्मन्धित समितियों की धख्या तथा पूंजी कम होती है। 


साधारण प्रभा--सेन्ट्र् बैंक के हिस्सेदारों की सभा को 
साधारण सभा कहते हैं। सभा के सदत्यों को केवल एक “वोट देने का 
अधिकार होता है। मिश्रित पूंजी वाली कम्पनियों की भोंति, लिसने 
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अधिक हिस्से खरीदे हैं, उठको एक से अधिक “वोट! देने का अ्रधिकार 
नहीं है। ताधारणत समा डायरेक्टरों का निर्वाचन करती है | 

संचालक ( डायरेक्टर ) बोड बैंक का प्रवन्ध करता है। साधा- 
रणतः सेन्ट्रल वंक के डायरेक्टर संख्या में श्रधिक होते है, क्योंकि बहुत 
से त्वार्थों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक होता है | भिन्न भिन्न प्रांतों 
में डावरेक्टरों की संख्या १० से २४ तक है | इससे यह कठिनाई 
होती है कि पूरे बोर्ड की मोथ्गि का श्रायोजन कठिन हो जाता है, 
इसलिए, बोर्ड अ्रपने सदस्यों में से कार्यकारिणी समितियों का निर्वाचन 
करता है. जो वक का कार्य चलाती है। बैंक का दैनिक कार्य अवैतनिक 
मन्त्री, चेयरमैन तथा कोई एक डायरेक्टर, मैनेजर की सलाह से, 
करता है | डायरक्टरों को फीस श्रथवा वेतन कुछ नहीं मिलता | कहीं 
कहीं डायरेक्टर समितियों को आवश्यकता जानने के लिए उनका 
निरीक्षण करते हैं तथा यह रिपोर्ट करते हैँ कि उनको कितना 
ऋष देना चाहिये | डावरेक्टर बदलते रहते हैँ | चेयरमैन तथा मन्त्री 
व्यक्ति-उदस्थों में से चुने जाते हैँ | उत्तरीय तथा पूर्वी भारत में चेयर- 
मैन कहीं-क्टीं सरकारी क्रमंच[री भी द्ोता है, अधिकतर वह गैर- 
सरकारी ही होता है | प्रावः डायरेक्टर समितियों के प्रतिनिधि ही 
होते हूँ । 

मैनेजर-..प्त्येक बैड एक मैनेजर नियुक्त : करता है। मैंनेजर 
प्रत्येक प्रान्त में एक दी कार्य नहीं करता | कुछ प्रान्तों में वह वेड्ट को 
अच्छे रूप मे चलाने के अतिरिक्त, सम्बन्धित साख समितियों के लिए 
मी जिम्मेदार होता दे | इसलिए, उसको सेन्‍्ट्रल बैंक के दौरा करनेवाले 
कम चारियों की भी देखभाल करनी पढ़ती है। अन्य प्रान्तों में वह 
केवल साख समितियों के लिए बिम्मेद्वार होता है, इसलिए वह दौरा 
करता है और साख समितियों का निरीक्षण करता हूँ | वह बैंक का 
प्रतन्य नहीं करता | यह कार्य अवैतनिक मंत्री, कर्मचारियों की तद्ायता 
से करता है | बहुत बड़े-बड़े तेक़ों में दो मैनेजर नियुक्त किए. जाते 
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हैं। देंक में मेनेजर के अतिरिक्त क्लक तथा आय॑-म्यय-हेखक नियुक्त 
किये जाते हैं। अधिकतर वेंक अपने खजानवी रखते हैं और रुपये 
का लेन-देन स्वयं करते हैं | किन्तु कुछ बैंक अवैतनिक खजचानंची रखते 
हैं अथवा सरकारी खबाने तथा किसी अन्य बेंक में अपना रुपया 
रखते हैं। 

सेन्ट्रल बैंक की कार्यशील पू जी दिस्ता-पू जी और रचित फ्रोष 
डिपाबिट तथा भ्युस द्वारा प्राप्त होते हैं । 

हिस्से ओर डिपाजिट-...देडिंग यूनियन में केवड समितियाँ ही 
हिस्से खरीद सकतो हें. बिन्‍्तु मिश्रित बैंकों में 5वक्ति भी हिस्से खरीद 
सकते हैं। साधारणतः सेन्‍्ट्रल बेंकों के हिस्से (० रु० से छेकर 
१०० ९० तक के होते हैं, किन्तु कहीं-कहीं १० से लेकर १०० २० तक 
के हिस्से हैं| समितियों अपने ऋूथ के अनुपात में हिस्स क्षेती हैं। 
बभ्बई, देहली, कु, गवालियर, तथा इन्दौर में हिस्सों का मूल्य पूरा 
चुका दिया गया है परन्तु अन्य प्रान्तों तथा देशी राज्यों में हिस्सों रा 
पूरा मूल्य नहीं चुकाया गया है । साधारण हिस्सेदारों का दायित्व 
हिस्से के मूल्य तक ही सीमित है, किन्तु कुछ प्रान्तों में हिस्सेदारों का 
दायित्व चार गुने से लेकर दस गुने तक हे। १६१२ के एक्ट के 
झनुसार प्रत्येक परिमित दायित्व वाली समिति को २५ प्रतिशत लाभ 
रक्तित कोष में जमा करना होता है।। सेन्‍्ट्रल बेंक इस २४ प्रतिशत 
के अतिरिक्त, झन्य कार्य के लिये, विशेष रह्तित कोष जमा करते हैं । 

हिस्सा पूल तथा रक्षित कोष तो बेंक दी निजी पूंजी होती है, 
और डिपाजिट तथा ऋण उधार लो हुई पूंजो होती है। मारतव्ष के 
प्रत्येक प्रान्त में निबी पूंजी तथा ऋण ली हुईं पूंझो का अनुपात 
१४ण्हे। 

सदस्यों तथा गैर-सदस्यों को डिपाजिट ही क्रा्यशील पूणी का 
बढ़ा भाग होती है। सेन्‍्ट्रल बेंक में दो प्रंकार की डिपाथिट होती हैं-.. 
गुदती, तथा सेबिंग्स | अधिकतर सेन्ट्रल वेंक चालू खाता नहीं रखते । 
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हां, कुछ बैंक रखते भी हैं । चालू खाता जोखिम का काम है, उसके 

लिये संचालकों में बग्रेष्ट व्यापारिक कुशलता होनी चाहिए | सेन्ट्रल 
बैंकों के पास पूंजी भी बहुत कम होती है, इस कारण भी ये बेंक 
चालू खाता तफलतापूर्वक नही रख सकते [ कही कही सेविंग्स डिपाजिट 
भो नहीं ली ज्ञाती, किन्तु अधिकतर बैंक सेविग्स डिपाजिट लेते हैं। 
इन बेंकों में अधिकतर मुदती छम्रा ली जाती है | सेन्ट्रल बेक अधिक- 
तर एक वर्ष के लिये डिपाजिट लेते हैं। केवल बिद्र-उड़ीसा में यह 
प्रथा हे कि चाहे जब रुपया जमा किया जावे, ३१ मई को रुपया 
वापिस दे दिया जाता है। सेन्‍्ट्रल बेंक में अधिकतर नौकरी करनेवाले, 
जमींदार, तथा संस्थाएँ ही रुपया जमा करती हैं | 

ऋशणु--डिपानिट के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर बेंक ऋण 
भी ले लेते हैं । सेन्‍्ट्रल बैंक, इम्पीरियल बैंक आदि दूसरे बैंबों से, 
तथा प्रातीय सरकार से, ऋण लेते हैं| पंजाब के श्रतिरिक्त अन्य 
प्रान्तों में सेन्ट्रल बैंक प्रांतीय सरकार से सीधे ऋण नहीं लेते | किन्‍्तु 
देशी राज्यों में सेन्ट्रल बैंक राज्य से ही ऋण लेते हैं, केवल मैथूर 
में बेंक राज्य से ऋण नही लेते | 

सेन्ट्रल बैंक सरकारी कागज तथा प्रारम्भिक सहकारी साख छमि- 
तियों के प्रामिसिरी नोट की जमानत पर कर्ज लेते हैं। कुछ उम्रव 
से इम्पीरियल बेंक ने प्रारम्मिक्त सहकारी समितियों के प्रामिसिरी नोट 
पर कर देना वद कर दिया है, और केवल सरकारी कागज पर ही 
ऋण देता है। इस्पीरियल बैड के मेनेजिज्ञ गवर्नर ने सेन्ट्रल मेंकिज्ञ 
इनकवायरी कमेटी के सामने गवाही देते हुए कह था कि सहकारी 
समितियों की ग्राथिक दशा अ्रत्यन्त शोचनीय है इसलिए 
उनके प्रामिसरी नोट पर जैंक ऋण नहीं दे सकता |] सेन्‍्ट्रल 
बैंक अन्य मिश्रित पूजी वाले बैंकों से ऋण नहीं लेते, ये अधिकतर 
प्रांतीय सहकारी बैंकों से ही लेते हैं | इन बैड्डों के सम्बन्ध में श्रगले 
परिच्छेद में लिखा जायगा | जहों प्रान्तीय बैंक स्थाफ्ति हो चुके हैं, 
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चहाँ सेन्ट्रल बैंक, श्रन्य मिश्रित पूं जीवाले व्यापारिक वेंकों तथा दूसरे 
सेन्दूल बैंकों से सीधा सम्बन्ध नहीं रख सकते | यह नियम मद्रास और 
यजाब में कड़ाई के साथ उपयोग में नहीं लाया जाता | संयुक्तप्रांत में 
एक सेन्‍्ट्रल बैंक दूसरे सेन्ट्रल बैंकों को, रजिस्ट्रार की अनुमति लेकर, 
ऋण दे सकता है। 

सेन्ट्रल बैंक अधिकतर सहकारी साख समितियों तथा गैर-साख 
समितियों को ही ऋण देते हैं । पश्चाब, मेसूर, गवालियर, तथा मद्रात 
में अ्रव भी सेम्ट्रल बेंक व्यक्तियों को ऋण देते हैं, किन्तु यह रिवाज 
अब बन्द की जा रही दे | सहकारी समितियों के पास जमा करने के 
लिये अधिक पू जी तो होती नहीं, इस कारण बैंक समितियों को ऋण 
देने का ही कार्य श्रधिक करते हैं| सेन्ट्रल बैक व्यक्तियों, विशेष प्रकार 
की समितियों, तया कृषि सहकारी समितियों को, नोट श्रथवा बॉड पर 
ऋण दे देते हैं । किन्तु व्यक्तियों श्रौर विशेष प्रकार की सम्रितियों से 
इसके अ्रतिरिक्त कुछ जायदाद अथवा सम्पत्ति गिरवी रखवाई जाती 
है । कृषि सहकारी समितियों के अपरिमित दायित्व के कारण उनका 
प्रोनोट! ही यभेष्ट जमानत समभी जाती है।जब सहकारी साख 
समिति किसी सदस्य के पुराने ऋण को चुकाने के लिए लम्बा ऋण 
लेती है तो सेन्ट्रल बैक 'प्रोनोट! के अ्रतिरिक्त उन कागजों को, जो 
सदस्य ने तमिति को लिख दिये हैं, अपने नाम करवा लेता है। 

यह जानने के लिए कि प्रत्येक सहकारी साख समिति को अधिक 
से अधिक कितना ऋण देना उचित होगा, सेस्ट्रल बैड अपने से 
सत्रन्धित साख समित्तियों को साख का अनुमान लगाते हैं। णो ऋण 
समितियों को दिया जाता है, वह निश्चित वर्षों में वसूल कर लिया 
जाता है। कुछ में तो ऋण बहुत समय के लिए भी दिया 
जाता है, किन्तु कुछ समय में केवल कम समय के लिए. ही। ऋण 
की स्वीकृति देने में बहुत सी कादूनी कार्यवाही करनी पड़ती है, इस- 
लिए ऋण मिलने में देर हो जाती है | इस दोष को दूर करने के लिए 
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कुछ सेन्ट्रल बैंक एक रकम निश्चित कर देते हैं, जिस तक समितियाँ 
को बिना किसी देरी के कर्ज दे दिया जाता है, अधिक रकम के लिए 
मियमित कार्यवाही करनी पड़ती है। कुछ प्रांतों में समितियों की: 
सामान्य साख निर्धारित कर दी जाती है। ऐसा करने-से पूर्व, उसके 
सदस्यों की सामान्य साख का लेखा तैयार किया जाता है, जिसमें सद« 
स्थों की रुम्पत्ति, उनकी श्रावश्यकता, उनकी श्रायु त था उनकी बचाने 
की शक्ति का ब्योरा रहता है | इध ,लेखे के श्राधार पर बैंक यह 
निश्चित कर देता है कि प्मिति को कित रकम तक कर्ज दिया जा 
सकता है । सदस्यों की सामान्य साख का लेखा प्रतिवर्ष हेसियत के 
अनुसार तैयार किया जाता हे | 

सेन्ट्रल बैंक मिन्न भिन्न प्रान्तों में जुदा जुदा समय के लिए. कर्ज: 
देते हैं| फ़तल उत्पन्न करने के लिए जो कज लिया जाता है वद एक 
दो वर्ष के लिए. होता है, और जो ऋण भूमि में सुधारने के लिए, 
अथवा पुराने कर्जो' को श्रदा करने के लिए लिया जाता है, वह पॉच 
से दस वर्ष तक के लिये दिया जाता है। भ्रत्येक प्रांत में यह धारणा 
जोर पकड़ रही है कि सेन्ट्रल बैक श्रधिक समय के लिए ऋण नहीं दे 
सकते । इसके लिए, भूमि बन्धक बेंक स्थापित करना चाहिए । 

सेन्ट्रल बेड भ्रमी तक समितियों से ८ से १२ प्रतिशत सूद लेते 
रहे हैं | जब बाजार में सूद की दर बहुत घट गई तब इन बैंकों ने दर 
घटाई, और अब प्रयत्न किया जा रहा है कि सूद की दर और घटाई 
जाते | भारतोय सहकारिता आन्दोलन को सबसे बड़ी कमी यह हे कि 
समितियाँ ऋण को उचित समय पर नहीं दे पार्ती और बहुत सा रुपया 
बाकी रह जाता है | इसका मुख्य कारण यह है,कि सदस्य अशिक्षित 
हैं, उन्हें शान नहीं है; कमी-कमी फसल नष्ट हो जाने के कारण 
मी वे कज श्रदा नहीं कर पाते | यदि फसल के नष्ट हो जाने से उमि- 
तियाँ श्रपना ऋण नहीं दे पाती तो उन्हें अधिक समय दे दिया जाता 
है। जब कोई समिति अपना ऋण नहीं देती तो बेंक, जहोँं तक हो 


है 
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सकता है, रुपया वसूल करता है | यदि रुपया किसी भी प्रकार वसूल 
नहीं होता तो बैंक रजिस्ट्रार से समिति तोड़ देने के लिए कहता है, 
अथवा श्रदालत से डिगरी कराता है। 

जध समितियों सेन्ट्रल बे क को ऋण का रुपया चुकाती हैं. उस 
समय बै छू के पास आ्रावश्यकता से अधिक रुपया जमा हो जाता है । 
यह स्थिति वर्ष में दो से चार महीने तक रद्दती है | इस उमय चेक 
प्रान्तीय बे ड़ों में रपया जमा कर देते हैं, जहा प्रान्तीय बेक नही है, 
वहा रुपया इम्पीरियल बेक में जमा कर दिया जाता है | इसके अ्रति- 
रिक्त प्रत्येक बे क के पाउ कुछ रुपया स्थाई रूप में अधिक होता है, 
जो समितियों को ऋण देने में नहीं लगाया जा सकता। यह कोष 
प्रान्तीय बेक सें अधिक समय के लिए, जमा कर दिया जाता है, अ्र थवा' 
ट्रस्ट-सिक्यूरिटी में लगा दिया जाता हे | इस समय सेन्‍्ट्रल बेल्लों की 
नीति यह है कि वे आवश्यकता से अ्रधिक डिपाजिट नहीं लेना चाहते, 
इसलिए डिपाजिट पर सूद को दर बहुत घटा दी गई है। 

नकदी --मैकलेगन कमेटी ने प्रत्येक सेन्ट्रल बैंक द्वारा नकदी रखे' 
जाने की आवश्यकता बतलाई है | किसी समय ऐसा सम्भव है कि 
डिपाजिट निकाल ली जावे और लोग रुपया न जमा करे | ऐसे समय 
पर जमा करनेवालों को उनका रुपया दे सकने के लिए, यह शआआवश्यकः 
है कि प्रत्येक सेन्ट्ल बेड कुछ न कुछ नकदी श्रवश्य रखे | मैकलेगन' 
कमेटी ने इस विषय में निम्नलिखित सम्मति दी है--जिन बेड़ों में 
चालू खाता तथा सेविज्ञ पक खाता दोनों ही हों, उनमें चालू खाते की 
सारी रकम तथा सेविंग बेंक खाते की ७< प्रतिशत रकम नकदी तथा 
ऐसी सिकयूरटी में रखनी चाहिए, जो तुरन्त ही नकदी में परिणत की. 
जा सके । मुद्दती जमा के लिये कमेटी की यह राय है कि जो डिपाजिट 
अगले बारह महीनों में देनी हो उसकी श्राधी रकम नकदी में रहे । 
किन्तु इस नियम के अनुसार कहीं कार्य नहीं होता, प्रत्येक प्रान्त ने 
अपने नियम बना रखे हैं | प्रायः नकदी इससे कम ही रहती है। ., 
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लाभ --सेन्ट्रल बेड प्रतिवर्ष वाषिक लाभ का २५ प्रतिशत रक्षिब 
कोष में जप्ता करते हैं और शेष हिस्सेदारों में बॉट दिया जा सकता है 
किन्तु सेन्ट्रल बे कों के उपनियमों में श्रधिक से भ्रधिक लाम करी दर 
निश्चित कर दी जाती है, जिकसे अधिक लाभ हिस्तेदारों में नहीं 
चोट जा सकता | 

सेन्ट्रल॑ बेड ६ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक लाभ बॉटते हैं; अ्रधि- 
कतर प्रान्तों में ६ प्रतिशत ही बॉद जाता है। साधारण रक्षित कोष 
के श्रतिरिक्त कोई सेन्ट्रल बैंक हमारत, वद्ठाखाता, तथा लाभ हानि 
सनन्‍्तुलन के लिये विशेष कोष जमा करते हैं। रक्षित कोष का रुपया 
'सिक्यूरिटी में या प्रान्तीय बैंक में लगा दिया जाता है, अथवा वह 
थक में ही रहता है और कायशील प॑जी की वृद्धि करता है। 

छह को दर -सेन्ट्रल बैकों की सूद को दर भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
में जुदा-जुदा है। किन्तु डिपाजिट के सूद तथा प्रारम्मिक समितियों से 
लिए जाने वाले सूद में, २ से ५ प्रतिशत का श्रन्तर रहता है | बिहार, 
उड़ीता, सयुक्तप्रांत तया ग्वालियर में यह श्रन्तर ४ से ५ प्रतिशत 
तक होता है। श्रन्य प्रांतों में अन्तर केवल दो या तीन प्रतिशत है । 
जिन बे को का लेनदेन कम होता है, उनका प्रत्नन्ध-व्यय अपेक्षाकृत 
अधिक होने के कारण उन्हें श्रन्‍्तर अधिक रखना पढ़ता है | कुछ 
प्रान्तों में विशेष प्रकार की “लेंड टैन्योर' (भूमि-स्वत्व) होने के कारण 
रुपया श्रधिक मारा जाता है. इस कारण भी अन्तर श्रधिक रखना 
पड़ता है । 

कमचारी-सेन्ट्रल बे क भ्रपने से संबन्धित समितियों की देखभाल 
रज़ते हैं, तथा उन पर अपना नियन्त्रण रखते हैं | इस कार्थ के लिए 
उन्हें कुछ कर्मचारी रखने पड़ते हैं | कर्मचारी ऋण के प्रार्थनापत्रों की 
जॉच करते हैं श्रोर सम्पत्ति का लेखा तैयार करते हैं; जो समितियों 
अपने पुराने ऋण को चुकाने के लिए अधिक समय माँगती हैं, उनके 
आश्थंनापन्नों के विधय में भी जांच करते हैं, और समिति के सदस्यों से 
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पया वसूल करने में, सद्दावक होते हैं। कहाँ-कहीं सेन्‍्ट्रल वे क के कमे- 
चारी ही सदस्यों से रुपया वसूल कर लेते हैं | ऐसी १रिस्थिति में सदस्य 
समिति को कुछ नहीं समझता और सप्रिति का कोई प्रभाव नहीं रहता। 
किस्ली किसी प्रात में ये कमंचारी समितियों का हिसाब रखते हैं, तथा 
वार्षिक समा का आयोजन मी करते हैं। बहाँ नई स.मतियों की 
स्थापना करने के लिये सहकारी विभाग विशेष कर्मचारी नियुक्त नहीं 
करता, वहाँ के कर्मचारी नवीन सम्रितियों की स्थापना भी करते हैं। 
इसके अतिरिक्त ये लोग सहकारिता सम्बन्धी प्रचार-कार्य भी करते हैं| 
किन्तु अत्र इनमें से कुछ कार्य प्रातीय इस्टिव्यूट करने लगी हैं। 
कुछ प्रान्तों में समितियों की देखमाल का कार्य सुपरवाइजिज्ञ यूनियन 
“को दिया गया है। 
सेन्ट्रल बंकों की आय-व्यय की जांच सरकार द्वारा नियुक्त 
आय व्यय-परीक्षक करते हैं । ये परीक्षक बयूल न हुए रुग्ये के 
विषय में भी जांच करते हैं तथा सेन्ट्रल बैंकों को आथिक स्थिति को 
भी देखते हैं । रजिस्ट्रार कुछ प्रश्न निश्चित करता हे, लिनका उत्तर 
तथा आयन्ज्यय-परीक्षक की रिपोट रजिस्ट्रार के पास जाती है। 
सेन्ट्रल बे क का निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा सहकारी विभाग के कर्म - 
-चारी करते हैं। जहाँ प्रान्तीय बं क हैं, वहाँ उनके मैनेजर डायरेक्टर मी 
निरीक्षण करते हैं। किन्तु यह संवमान्य हे कि निरोहृण उचित रूप 
से नहीं होता; क्योंकि रजिस्ट्रार तथा उनके कर्मचारी कुछ ही बैकों 
'का निरीक्षण कर पाते हैं| प्रत्येक बेंक वाधिंक बेलेंत-शीट ( क्षेनी देनी 
का झैखा ) तैयार करके उसे आय-व्यय-परीद्क की रिफरेर्ट के संदित 
-इजिस्ट्रार तथा हिस्सेदारों के पाठ मेनता है | बेलेंत-शीट के भ्रतिरिक् 
प्रत्येक बैंक को लाम और हानि का, तथा आमदनी और खर्च का 
ब्योरा भी सरकार के पास भेजना पढ़ता है । सेन्ट्रल बैंक रक्षिस्ट्रार को 
“तिमाही रिपोर्ट मेजते हें, जिसमें उनकी श्रा्थिक स्थिति का व्योरा 
रहता हे | प्रायः सेन्ट्रल बेंकु झपनी शाजाएं नहीं जोकते, किन्तु उन 


१२४ भारतीय सहकारिता श्रान्दोलन 


न्ट्ल बैल्लों को, जिनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिनसे सम्बन्धित समि- 

तियों की सख्या श्रधिक है, शाखाएँ भी खोलने की श्राज्ञ दे दी गई है | 

बडा का (स्थात -.भारतवर्ष में सब मिलांकर छ!सौ सेन्ट्रल बैड 
हैं-- पंजाब १२०, बज्ञाल ११७, संयुक्तप्रांत ७०, बिहार उड़ीसा ६८, 
मध्यप्रात ३५, मदरास ३०, आ्राधाम २०, बम्नई ११, शेष देशी 
राज्यों में हैं। सब सेन्ट्रल बैंकों के लगभग ८०,००० व्यक्ति और 
१,४०,००० समितिया सदस्य हैं। समस्त कार्यशील पृ जो २९ करोड़ 
रुपये से श्रधिक हैं, जिसमें हिस्सा पूजी ६ प्रतिशत, रक्तित कोष १४ 
प्रतिशत, डिपाजिट ५६ प्रतिशत, प्रान्तीय बैक से लिया हुआ ऋण १४ 
प्रतिशत, तथा सरकार से लिया हुआ ऋण डेढ़ प्रतिशत है। इन 
श्रांकड़ों को देखने से शात होता'है कि सेन्‍्ट्रल बैंकों के पास २३- 
प्रतिशत के लगभग उनकी निज की पूजी हे। परन्तु रण्ित कोष 
इनकी ठीक स्थिति को नहीं बतलाता; क्योंकि बहुतसी साखसमितियों, 
जो इन बैंकों से रुपया उधार लेती हैं, वे अपना ऋण श्रदा नहीं 
करेगी, और यह हानि बैंकों छो उठानी पड़ेगी । 

मद्रास, बम्बई और मध्यप्रान्त-बरार के सेन्‍्ट्रल बैंको का क्षेत्र 
विस्तृत हैं। श्रधिकतर एक जिले में एक बैंक है। परन्तु बद्धाल, 
बिहार, उड़ीसा श्रौर पंजाब में एक बहुत छोटे क्षेत्र ( ताहछुका ) में 
एक बैक होता है । सयुक्त प्रान्त के कुछ जिलों में तो प्रत्येक तहसील 
में एक बैक है, और कुछ में केवल एक-एक ही बेक कार्य करता है । 

अआऊंड़ों से यह भी ज्ञात होता है सेन्ट्रल बेक उधार पूजी 
( डिपाजिट और कंज की रकम ) का 6० प्रतिशत समितियों को” 
उधार दे देते हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि सेन्‍्ट्रल बक श्रपेज्ञा- 
कृत कम नकदो रखते हैं; यह व्यापारिक दृष्टि से ठीक नहीं है। 
यद्यपि वसून न होनेवाले ऋण के आंकड़े «प्राप्त नहीं हैं परन्तु यह 
निश्चित है कि सेन्ट्रल बेक़ों का बहुत सा रुपया मारा जावेगा, क्योंकि 
साख सम्रितियों की स्थिति ठीक नही है । 


सेंट्रशञ बैंक तथा बंकिंग यूनियन ११४ 


मोटे तौर पर मदरास, बम्बई और पंजाब के सेन्ट्रल बेकों की 
आर्थिक स्थिति अच्छी हे । विहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और 
बरार के सेन्ट्रल बंकों क्री स्थिति अत्यन्त बिन्ताबनक हो गई थी, उनके 
आो्णोद्धार क। प्रयत्न किया गया | इन प्रान्तों में बहुत से बकों को 
तो अपना कारोबार इसलिए बन्द कर देना पड़ा कि वे डिपोणिट 
करने वालों को उनका रूपया देने में श्रम ये | उ त्तरीय उड़ीसा के 
सेन्ट्रल बकों ने अपना प्रबन्ध ६ वर्ष के लिए. रबिसट्रार के हाथ में 
सोप दिया। इन प्रान्तों में सेन्ट्रल बंकों की अ्रसफलता के मुख्य 
कारण ये हैं:--तमितियों को अंधाधुन्ध ऋण देना, दोषपू्ण निरी- 
छुण, बिग सिद्धान्तों की अवदेलना, और प्रारम्भिक समितिोों 
का दोष-पूर्यो संगठन । श्रन्य प्रान्तों में से ट्रल बेंकों को स्थिति 
साधारण हे। 
उत्तरप्रदेश -.. उत्तरप्रदेशमें ६७ बिला तथातेंट्रल सहकारी बेंक हैं 
बिनके ६८५६ व्यक्ति तथा १५,०५१ लह्कारी समितियां सदस्य हैं। 
इन बेकों की हिस्सा पूंजी ६२ लाख और कार्यशील पूंजी २ करोड़ २० 
लाख रुपए थी। १६४७-४८ में इन बंकों ने १ करोढ़ ६६ लाख २० 
के ऋण दिए। अधिकाश बेक केवल मुदृती जमा लेते हैं और एक 
'बर्ष की जमा पर ३ से ३॥ प्रतिशत सूद देते हैं। सेन्ट्रल बैंक समि- 
तियों को ७ से € प्रतिशत सूद पर ऋण देते हैं। 
उत्तरप्रदेश में से ट्रल बक,थो हजारों बहु उद्चे श्य वाली समितियां 
स्थापित हुई हैं उनको साख नहीं देते क्योंकि यह बहु-उद्चे श्य वाली 
समितिया व्यापार करती हैं। संट्रल बक व्यापार की जोखिम को नहीं 
'लेना चाहते । इसो प्रकार प्रान्तीय धरकार ने राशन सप्लाई दूकानों 
को व्यक्तियों के हाथ से क्षेकर सहकारी स्टोर को दे दिया है | 
* उपभोक्ता स्टोर भी अपनी ही पूंजो से काम कर रहे हैं, से ट्रल बेंक 
इन्हें खाख नहीं देते 
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आंठवोँ परिच्छेद 
प्रान्तीय सहकारी बेंक या सर्वो्फरे बेंक 


जाओ [#। परकाकारर, 


प्रान्तीय बेड्ढों की आवश्यकता-देश में सहकारिताआन्दोलन' 
के ऋमशः फैलने पर यह अनुभव होने लगा कि यद्यपि सेन्ट्रल बैंक 
सहकारी समितियों का निरीक्षण तथा देखभाल करने में रजिस्ट्रार का 
दाथ वंदते हैं तथापि श्रांदोलन में जितनी पूजी की आवश्यकता 
झेती है, उसका उचित प्रवन्ध नहीं कर सकते। श्सफे श्रतिरिक्त सेन्ट्रल 
बैंकों का नियंत्रण तथा उनके द्वारा साख समितियों की यथेष्ट पूजी 
का उचित प्रवंध करने की भी आवश्यकता प्रतीत हुईं | मैकलेगन 
कमेटी ने, जो १६१५ में सहकारिता आ्रादोलन की जाँच के लिए बैठाई 
गई थी, प्रत्येक फ्ृंत में प्रांतीय बेड स्थापित करने की आवश्यकता 
वतलाई । वास्तव में सेन्ट्रल वेक्लों का आपस में सम्बंध स्थापित करने 
के लिए ऐसी उंत्या की श्रत्यत श्रावश्यकता थी । प्रान्तीय वेझ्लों से पूर्व 
यह काम रजिस्ट्रार करता था । यदि छिठी सेन्‍्ट्रल बेड को पूजी की 
अधिक आवश्यकता होती तो रजिट्रार सूचना पाने पर प्रात के प्रत्येक 
सेन्ट्रल वे को गश्ती चिट्ठी लिख देता था। पर इससे उद्दे श्य सिद्ध 
नहीं होता था और साथ ही रजिस्ट्रार का बहुत सा समय इस कार्य में 
लग जाता था | कुछ सेन्ट्रल वेडू अपनी आवश्यकता से अधिक पूंजी 
आकर्षित कर लेते थे, और कुछ को वयेष्ट पू जी नहीं मिल्नती थी, 
इसलिए ऐश प्रांतीय बैज्लों की बहुत श्रावश्यकता प्रतीत हुईं जो पहले 
प्रकार के वेट्डों की अतिरिक्त पू जी जम्ता करें शर उसे दूसरे प्रकार के 
वेझ्लों को दे दें | इसके अतिरिक्त द्वव्य-बाजार ( 'मनी-मार्केट)) तथा 


प्रांतीय सहकारी जैक या सर्वोपरि मेंक १२७- 


सहकारिता श्रान्दोलन के बीच में सम्रन्ध स्थापित फरने के लिए भो 
प्रान्तौय बेक्लों को आवश्यकता प्रतीत हुई। 

भारतवर्ष में इस एमय नौ प्रातीय सहकारी बेह्ढ कार्य कर रहे 
है;--मदरात, बम्बई, सिघ, पल्ात, चज्ञाल, बिधर, मध्यप्रदेश' 
आखसाम और उत्तरप्रदेश के। देशो राज्यों में हैदराबाद तथा मैसूर के 
सवोपरि बेड प्रांतीय सहकारी वेक्कों की श्रेणी में आ्राते हैं | इन ग्यारह 
बैक्टों की समस्त कार्यशील पूजी श्८ करोड़ रुपये से अ्रधिक है। 
इन्दौर प्रावनश्ेर, गवालियर, बड़ौदा, कश्मीर और भोपाल में 
कोई सेन्ट्रल बैड इस कार्य के लिए चुन लिया गया है, वह सर्वोपरि 
बेइ का काम करता है। 

सदस्पता-.इन वेढ़ों का सगठन एकता नहीं है और न इन सत्र 
बेड्डों में सदस्यता ही एकसी है | पंजाब और बज्भाल को छोड़कर श्रौर 
सब प्रान्तों में व्यक्ति भी इन बेड्ढो के सदस्य होते हैं। बंगाल और 
पंजाब में व्यक्ति इन वेढ्ों के हिस्सेदार नहीं हो सकते; वहाँ सहकारो 
साख समितियाँ और सहकारी सेन्ट्रल बेड ही प्रान्तीय ब्ैडटू के सदस्य 
हो सकते हैं। बम्नई, पलाब, विहार, मध्यप्रदेश ्रौर श्रांसाम में 
प्रांतीय वेड्डों फे सदस्य ध्यक्तियों के अ्रतिरिक्त प्रारम्मिक सहकारी समितियों 
श्रौर सहकारी सेन्ट्रल वेह्ू होते हैं। मद्रास प्रान्तीय सहकारी चेंडू: के सद॒त्य 
केवल मेन्ट्रल बेड ही शो सकते हैँ, प्रारम्भिक साख समितियों महीं हो 
सकतीं । बद्धाल और चिह्ार में यद्यपि कुछ प्रारम्भिक सहकारी साख 
समितियों सदस्य हैं, परन्तु व्यवहार में वहाँ भी सेन्ट्रल बेड ही उनके 
सदस्य हैं | सिन्ध में कोई सेन्‍्ट्रल बेड नहीं हे इसलिये वहां के प्रान्तीय 
बैड के सदस्य केवल व्यक्ति तथा प्रारम्भिक सहकारों साख समितियाँ 
ही हैं। इस मिश्रित साख सदस्यता के कारण साधारण सभाओं की 
बैठक करने तथा उसमें वोठ देने की पद्धति का निश्चय करने में बढ़ी 
उल्लमन होती है। यही कारण है कि मदरास सहकारिता कमेटी 
(१६४०) ने व्यक्तियों को सदस्य न रखने की सिफारिश की । 


श्श्८ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


संचालन - प्रान्तीय बैल्लों को मली मॉति चलाने के लिये 
व्यापारिक बुद्धि तथा बैंकिंग की योग्यता चाहिये। इसलिये बेड के 
“डायरेक्टरों या संचालकों में इन गुणों वाले व्यक्ति भी धोने चाहिए । 
(किन्तु सं चालक-बोड में इन्हें प्रधानता देने से सम्भव है कि सहकारिता के 
हितों की एछ्शा न हो । इसलिये डायरेक्टरों में प्रधानता तो सहकारिता- 
वादियों की ही रहनी चाहिए, किन्तु कुछ ऐसे व्यापारी तथा बेकिंग 
की योग्यता रखनेवालों को भी ले लेना चाहिए, जिन्हें सहकारिता 
आन्दोलन से सहानुभूति हो । यह तो हुईं सिद्धान्त की बात, श्रब 
देखना यह है कि हमारे प्रान्तीय बेकों का संचालन कैसे होता है । 
मिन्न-मिन्न बेंकों के संचालक-बो्ड का निर्माण उनके अ्रपने-अपने 
'उपनियमों के द्वारा होता है। दो या तीन के श्रतिरिक्त और सब 
ग्रान्तीय बेकॉमें हिस्सेदारों के बाहर से भी डायरेक्टरों को नियुक्त करने के 
परिपाटी प्रचलित है | पजाब में सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार तथा 
सहकारिता विभाग का आर्थिक सलाहकार पदेन (अपने पद के कारण) 
डारेक्टर होते हैं। बल्नाल में रजिस्ट्रार बोर्ड में तीन व्यक्तियों को 
मनोनीत करता है | मध्यप्रदेश के प्रान्तीय बेक्ू के बोड में 
-रजिस्ट्रार तथा प्रान्तीय सरकार का फाइनैस-सेक्रटरी पदेन डायरेक्टर 
होते हैं | बिहार में रजिस्ट्रार डायरेक्टर होता है, वहाँ सहकारिता 
आन्दोलन के पुनर्निर्माण में बेड्ड प्रान्दीय सरकार के नियत्रण में दे 
दिया गया है। प्रान्तीय सरकार जिसे प्रास्तोय सहकारी बैंक का 
सलाहकार नियुक्त करेगो वही उसका (उस समय तक के लिये भन्र 
तक कि थे हुः सरकार के नियंत्रण में रहेगा) भेनेजिंग डायरेक्टर होगा। 
सिन्ध प्रान्तीय बेडू में भी मनोनीत डायरेक्टर होते हैं | मदरास वम्बई 
-और सम्मवतः आजाम में मनोनीत डायरेक्टर नहीं होते | मदरास में 
रजिस्ट्रार को पदेन प्रान्तीय वे छू का डायरेक्टर बनाने का प्रयत्त हो 


"हा है । 
उत्तर प्रदेश में प्रांतीयसहकारी वंक सन्‌ १६४४ में, लखनऊ में 
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स्थापित किया गया था | सरकार ने इसे तीन वर्ष तक पद्रह इजार 
रुपए की सहायता दी | बैड्डू के सदस्य व्यक्ति और सहकारी समितियाँ 
दोनों हो हैं। रजिस्ट्रार अपने पद के कारण इसका चेयरमेन होता है । 
डायरेक्टरों में से दो को सरभार नियुक्त करतो है, दो व्यक्तिगत हिंस्से- 
दारों के, और पॉच सहकारी समितियों के होते हैं | वे छू की कार्यशील 
पूजी पचास लाख रुपए है। इसने अपनी शाखाएं वारागको, कानपुर 
श्ौर सीतापुर में स्थापित की हैं, भविष्य में इन्हें और बढ़ाने का 
विचार है । 


कार्यशील पू जी-...प्रांतीय बैंकों की कार्यशील पूँजी लगभग 
१३ करोड़ रुपये है, जिसमें लगभग १६ प्रतिशत उनकी निज्र की, और 
शेष उधार ली हुई हे । उधार ली हुई पूजी में सहकारी समितियों, 
सेन्ट्रल बैंकों तथा व्यक्तियों की डिपाजिट मुख्य हैं | प्रान्तीय बेड चालू, 
सेविंग्स श्रौर मुद्दती तीनों तरह की डिपाजिट लेते हैँ। श्रधिकांश डिपा- 
'जिट एक से तीन वर्ष के लिए. ली जाती है। इससे श्रधिक समय के 
लिए डिपाजिट बहुत कम ली जाती है । जो बेंक इससे श्रधिक समय के 
लिए डिपाजिट लेते थे, उन्हें श्रव कठिनाई का अनुभव हो रहा है, 
क्योंकि पिछुले वर्षों में सूद की दर तेजी से घटती गई है । प्रान्तीय 
साख भ्रच्छी है वे सहकारिता आन्दोलन और बाहर से भी डिपाजिट 
आकषित करते हैं। जहाँ तक सूद देने का प्रश्न है, वे श्रन्य व्यापारिक 
चकों की श्रपेज्ञा बहुत अधिक सूद नहीं देते | मदरास प्रान्तीय जैंक 
चालू खाते पर पौन प्रतिशत एक वर्ष की मुद्दती जमा पर ढाई प्रतिशत 
तथा दो वष की जमा पर पौने तीन प्रतिशत सूद देता है; उसको यथेष्ट 
डिपाजिट मिल जाती है। पंजाब प्रान्तीय व क व्यक्तियों को चालू खाते 
पर कोई सूद नहीं देता | द्रव्य-बाजार के अनुसार यह बेड्ड भी श्रपनी 
सूद को द्र निर्धारित करते हैं । 
पू जी लगाना--रिजर्व बैंक ने प्रातीय वेक में यह दोष बताया 
है कि वे नकदी रुपया और शीघ्र भेंज सकनेवाली लेनी यथेष्ट 
&्‌ 
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नहीं रखते श्रौर आवश्यकता से अधिक रुपया बाहर लगा दते हैं| 
उसने प्रान्तीय बकों को राय दी थी कि वे श्रपनी देने की ४० प्रतिशत 
नकदी अन्य बकों में जमा के रूप में रखें। भिन्न-भिन्न प्रातीय सर- 
कारों ने भी कुछ नियम बना दिये है, जिउके अनुसार प्रान्तीय बेढों 
को अपनी देनी के एक निश्चित अनुपात में नकदी तथा शीघ्र भेज 
सकनेब्राली लेनी रखनी पड़ती हे | प्रान्तीय बक व्यवहार में १० से 
५० प्रतिशत कायशील पू जी सरकारी सिक्यूरिटी में लगाते है, कुछ 
रुपया श्रन्य व्यापारिक बको तथा प्रान्तीय बक़ों में जमा करते हें, 
कुछ नकदी अपने पास रखते है, और शेष अपने धदस्यों को उधार 
देते है। 

जहाँ तक रुपया लगाने का प्रश्न है, रिजव॑ बेकों को यह सलाह 
दी थी कि उन्‍हें श्रपने सदस्यों को ६ महीने से एक वर्ष तक के लिए. 
ही क्रूण देना चाहिए. यद्यपि रिजव बैक की इस 'सलाह को प्रांतोय 
सहकारी बेक पूरी तरह से नहीं मान सके, फिर भी चे अब प्रायः 
उत्पादन और खेती की पैदावार के क्रव-विक्रय के लिये ही, थोड़े 
समय के लिए, ऋण देते हैं । बज्ाल प्रांतीय बेक तो फसलों को 
उत्पन्न करने के लिए केवल कम समय के ही ऋण देने लगा है। 
परन्तु किसान को साख की जितनी श्रावश्यकता कम सम्रय के लिये है. 
उतनी ही मध्यम समय यानी दो या तीन वर्षो के लिये भी है | 
अतएव प्रान्तीय सहकारी बकों को ये दोनों प्रकार की साख देनी होती 
है। यदि प्रातीय सहकारी बक अपनी निजी पू जी का ध्यान रखने के 
साथ, डिपाजिदों तथा ऋण के समय का ध्यान रखें तो श्रासानी 
कम समय ओर मध्यम समय के लिए साख का।प्रशन्ध फर सकते हैं | 
हाँ, लम्बे उमय अ्रयोत्‌ १० से २० वर्ष तक के लिये वे खाख नहीं दे 
सकते, उसके लिये भूमि-बन्धक बक ही उपयुक्त संस्था है | 

सदस्यों को कर्ज देने के सम्बन्ध सें भी सब्॒॒ प्रान्तीय वेक एकता 
व्यवशर नहीं करते | बम्बई प्रांतीय बक मुख्यतः प्रारम्भिक सहकारी 
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साख समितियों को, श्रपनी शाखाश्रों के द्वारा, कज देता है; केवल 
सेन्ट्रल बकों से कर्ज लेता है। जहाँ तक सेन्ट्रल बड़ों का प्रश्न है 
प्रान्तीय बेक सन्ठुलन-केन्द्र है, और उन्हें समय पड़ने पर ओ्रोवरड्राफ्ट 
( जमा से अ्रधिक निकालने की स्वीकृति ) इत्यादि देता है। श्रव कुछ 
समय से प्रान्तीय वक 'वी' श्रेणी के सदस्यों को भी कज देने लगा है । 
यद कज लेनेवाले उन समितियों के सदस्यों में से होते हैं, जो प्रातीय * 
बेक से सम्बन्धित है, और वे श्रपनी पैदावार की जमानत पर ऋश 
लेते हैं। बम्बई प्रान्तीय बेक श्रौद्योगिक सहकारी साख समितियों को 
भी उनके तैयार माल या कच्चे भाल की जमानत पर कज देता है। 
मद्रास बेक केवल सेन्ट्रल बेकों से ही कारोबार करता हे, वह प्रार- 
म्मिक समितियों से कोई मतलब नही रखता | लेकिन वहाँ मी सदस्यों 
एवं गैर-सदस्यों को सरकारी सिक्‍्युरिटी, रिजर्व बेक और इस्पीरियल 
ब॒क के हिस्तों तथा मद्रास प्रान्तीय सहकारी वेंक में उनकी डिपा- 
जिट की जमानत पर ऋण देने की सुविधा कर दी गई है। पंजाब 
प्रान्तीय बक व्यक्तियों को केवल बक में पता को हुईं उनकी डिपाजिट 
की जमानत पर ऋण देता है। सिध में सेन्ट्रल वक न होने से 
प्रान्तीय बेक सौधे सहकारी साख समितियों को ही ऋण देता है| 
यद्यपि पद्चात्र, बिद्वर, मध्यप्रात-बरार। के प्रान्तीय बेकों के सदस्य 
सेन्ट्रल बेक ओर प्रारम्भिक समितियों दोनों ही हैं, वे ऋण सेन्ट्रल 
बकों को ही देते ह। 

प्रान्तीय बंकों की श्राथिंक मजबूती उनके दिये हुये ऋण 
जमानत पर निभर है, और उस जमानत की मजबूती श्रन्त में इस 
बात पर निर्भर है कि जो रुपया किसान को समितियों द्वारा दिया गया है 
वह वसूल किया जा सकता है या नहीं | प्रारम्मिक साख समितियों की 
अपने दिये रुपये को वसूल करने की योग्यता ऋण लेनेवाले सदस्य की 
ऋण श्रदा करने की योग्यता तथा श्रन्य बहुत से कारणों पर निर्भर है | 
इनमें से कुछ तो निश्चित है, कुछ का नियंत्रण हो तकता है श्रौर कुछ 
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का नहीं हो सकता; कुछ प्रकृति पर निर्भर हैं तो कुछ मनुष्यों की रच्छा 
पर | इन विविध कारणों से हमारे श्रधिकाश ग्रामीणों का कारवार घाटे 
का है| जितना व्यय होता है उससे कम श्राय होतो है। सहकारी 
समितियों के कुछु सदस्य तो ऐसे हैं, जिनका काम बिना अश्रण' लिए. 
चल्ञ ही नहीं तकता | बहुतघों की निधनता ही ऋणी होने का प्रधान 
कारण हे | बहुत से ईमानदार सदस्य भी अपना ऋण नही चुका 
पाते, क्योंकि वे नितान्त श्रउमर्थ हैं। यही सहकारी साख आ्रान्दोलन 
की नित्र लता है । 


प्रातीय वैड्डों की लगभग वही दशा है, जो सहकारी साख समि तयों 
की है। ऋण बहुत समय हो गया, चुकाये नहीं गये; ऐसे कर्ण की रकम 
बढ़ती जा रहो है जो वसूल नहीं हो सकंगे और जो ज्ञमानत कर्ज के 
लिये दी गई थी, प्रातीय बकों को उसे जब्त करना पड़ रहा है| हर 
जगह कुछ कम ज्यादा यही स्थिति है। बरार में तो प्रातीय बेंक के 
पास कर्ज की वसूली के एवजु में भूमि आ्रागई है, जिसके खरीददार 
नहीं मिलते | बरार, वज्ञाल और बिहार में आम्य सहकारी समितियों 
की लेनी ( जमानत ) को जब्त करने का आन्दोलन पर बहुत बुरा 
प्रमाव पड़ा है | वहाँ श्रान्दोलत के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है| 
आधाम में स्थिति ख़राब है; वहाँ के रजिस्ट्रार ने भी आदोलन 
के पुनर्निर्माण की आवश्यकता बतलाई। युद्ध से उत्पन्न हुई परि- 
ौ्यिति में खेती की पैदावार का मूल्य वेहद बढ़ गया है और किसान पर 
कर्ज का बोक कुछ हल्का हो गया है | ऐसी दशा में स्थिति के समल 
जाने की पूर्ण श्राशा है । 


इस सम्बन्ध में एक बात महत्वपूर्ण है, जिसको हमें भूल 
नजाना चाहिए। विशेष कर बस्बई और पज्ञाब् में, बिन 
प्रांतीय बैंकों ने लग्वे समय के लिए ऋण देने का प्रयत्र 
किया और इस अभिप्राय से भूमि-पन्धक वेक्ों को ऋण देने 


भारतीय सहकारी जैक या स्वोपरि वैक १३३ 


के लिए डिवेश्र # बेचे, वे कठिनाई में पढ़ गये। पश्चाव श्रोर 
श्रासाम में प्रान्तीय वेड्ड ही प्रारम्भिक भूमि-न्‍्धक बेड्डों को कर्ज देते 
ये किन्तु अब वहाँ भूमि-बन्धक बेड काम नहीं करते, इसलिए प्रान्तीय 
वैज्लों को लम्बे समय के लिए कर्ज देने का प्रश्न ही नहीं उठता | 
मद्राह में एक सेन्ट्रल भूमि-वन्धक बेड है, थो प्रान्त मर के उभी 
भूमि-वन्धक वेझ्ों को कर्ज देता है, वहाँ प्रान्तीय सहकारी चेक को 
श्सके लिए एक पृथक विभाग रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी | 
मध्य प्रदेश का प्रान्तीय सहकारी चेक भूमिवन्धक वकों को भी 
कज देता है, इस कारण उसमें एक अलग विभाग इस कार्य के लिए 
स्थापित कर दिया गया है। वज्ञाल में भान्तीय सहकारी वेक सरकार 
गि गारंदी पर ही भूमि-बन्धक थे को को कर्ज देना चाहता है | 
आच्ताय वह आर सन्द्रल वंड़का सम्बन्ध... प्रात्तीय सहकारी 
बंका तथा सेन्‍्ट्रल वकों का सम्बन्ध मिन्न-मिन्न प्रात्तों में जुदा जुदा है । 
वे सेन्ट्रल वकों पर कोई नियत्रण नहीं रखते । सन्ट्रल वेक अपना रुपया 
प्रायः प्रातीय बकों में अथवा सुदृढ़ व्यापारिक येड़ों में जमा कर 
देते हैं। मदरास प्रांत में सेन्ट्रल व क श्रपना सारा रक्षित कोष प्रांतीय 
सहकारी जेक में रखते हैं | वम्पई में प्रान्तीय बेंक सहकारी सस्थाओं 
की मुद्दती जमा पर व्यक्तियों से भ्रधिक सूद देता है | वहाँ प्रांतीय बैंक 
के नेतृत्व में बम्बई सहकारी बेड एशोव्यिशन स्थापित है, जो सेन्‍्ट्रल 
बेकों को सम्बद्ध करती है; मदरास में प्रातीय बेक सेन्ट्रल बेकों का 
वाषिक सम्मेलन करता है. जिसमे उठने बक्कों की नीति और उनके 
सम्बंध के अरश्नों पर विचार होता है। मदरास प्रान्तीय वेक ने 
सबन्धित सेंट्रल वेकों का, अपने डायरेक्टरों द्वारा, निरीक्षण कराने की 


क्डिवेशर वह ऋण-प्नर है जो वेक या कम्पनी लम्बे समय के 
लिए साधारण जनता से ऋण लेकर उन्हें दे देती है। ऋण पर 
निश्चित दर से सुद्द दिया जाता है | 
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परिपाटी पहले हो स्थापित कर दी थी, किन्तु श्रत्र मदरात सहकारिता 
कानून के अनुसार उसके कर्मचारी उन वेकों का निरीक्षण कर 
सकेंगे | मध्यप्रात में भी ग्रान्तीय बेंक अपने इस्पेक्टर द्वारा सम्ब 
स्घित सेन्ट्रल बकों का निरीक्षण कराता है | 
उन सभी प्रातों में जहाँ प्रान्तीय बक स्थापित" हैं, सेट्ल वेक एक- 
दूसरे को सीधे कज नहीं दे सकते। वास्तव में प्रातीय बेकों का काये 
तो यह है कि वे सेन्ट्रल थेकों के संतुलन-केन्द्र का काम करें, उन्हें वैज्धिंग 
द्रव्य वाजा२, कज देने और सूद की दर निर्धारित करने के सम्बंध में 
परामश दूं | बद्यपि प्रातीय बैकों का धंट्रल वकों पर नियत्रण बाच्छुनीय 
नहीं है, प्रांतीय वेंकों द्वारा उनका निरीक्ष ए आवश्यक है | 
न्तीय बैड ओर सहकारिता विभाग--पिछुल्ले दिनों 
इस प्रश्न को लेकर बहुत कुछ खीचातानी रही कि सहकारिता विभाग 
के राजिस्ट्रार का प्रान्तीय वकों से कया सम्बंध हो | कहीं-कहीं रजि- 
स्ट्रार द्वारा बहुत नियंत्रण श्रौर हस्तक्षेप होता है। इससे बढ़ी उलभन 
पैदा हो जाती है। अज्ञाल, बिहार, और मध्य प्रदेश में रुपया 
जमा करने वालों का अधिकांश रुपया मारा गया, क्‍योंकि प्रारम्मिक 
साख समितियों से कर्ज वसूज्ञ नहीं किया जा सकता ! वहाँ यह प्रश्न 
उटाया गया कि यह रुपया सरकार दे, क्योंकि समितियों को वह रुपया 
नहकारिता विभाग की 8फारिश पर दिया गया था, जो सरकार का 
एजट हैं | वर्मा में प्रातीय वक जत्र (१६२८-२८) अपने डिपाजिटरों 
का रुपया श्रदा नहीं कर सका तो वह्ञों की सरकार को ३० लाख 
रुपया देना पढ़ा | इसी प्रकार की स्थिति बड़ाल भे उत्पन्न हो गई 
जब सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार ने प्रान्तीय बेक को जूट-विक्रय 
समितियों को कर्ज देने की सिफारिश की शोर वे समितियाँ रुपया श्रद्धा 
न कर सकीं। सरकार को २४ लाख रुपये, प्रान्तीय बैंक की ज्ञति-पूर्त 
देने पड़े। परन्ठु बल्ाल, बिद्दार तथा मध्यप्रान्त-ब्रार से सेन्ट्रल 
बंका को जो भीषण हानि उठानी पड़ी, उसे देना मलूर नहीं किया । 
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श्वास्तीय बेक के कार्य में रजिस्ट्रार या सहकारिता विमाग के अधिक 
हस्तक्तेप करने से केवल यहो ठलमन नहीं उत्पन्न होती, बरन्‌ रजि- 
स्ट्रारों के बदलवे रहने और उनड़ी नोति भिन्न-मित्र होने के %/रख 
प्रान्तीय बैंक की नीति भो बदलतो रहतो है। भ्रस्तु, आवश्यकता इस 
बात की है ढि रटिस्ट्रोर और उसका विमाग प्रान्तीय बैंक को केबल 
आअपनी राय और सलाह दे, वह बेंक का डायरेक्टर ने हो। प्रास्तोय 
औक ऋण देने या न देने का निर्णय स्वयं करे । 

प्रान्तीय बेडू ओर रिज़व बेड ---रिच्ब जेंक प्रास्तीय बेंकों 
और उनसे सम्बंधित वकों को, सरकारी सिक्‍्यूरिटों क्री शमानत पर 
जकद साख देता है। परन्तु जहा५ँ तक सरकारी कागज को भुनाने का 
प्रश्न हे प्रान्तीय बैछु और सेन्ट्रल् बेंक जब रिलव बक को इच्चानु 
सार अपनी आर्थिक स्थिति तथा कारबार को बना लेंगे तमी वह उनके 
सहकारो ऋांगज को भुनाने को सुविधा देगा | कुछ शर्ते पूरी करने पर, 
रिजव बक प्रान्तीय बैंकों प्रो अपना रुपया एक प्रांत से दूसरे धांत में 
मेजने की सुविधा प्रदान करेगा । इस काये के लिए उसने सेन्ट्रल बढों 
को प्रांतीय बैछों की शाला मान लिया है । कुछ ब्रांतीय बे को ने रिलर्व 
बैक की योजना को स्वोकार कर लिया है और वे उसमें सम्मिलित 
हो गये हैं । रिजर्व बे दु ने प्रांतीय देकों को अ्रपना वैलेंलशोट ( खेनी 
देनी का लेखा ) एक निश्चित रूप में तैयार करने को कहा है भर 
कुछ वेक्न वैसा करने मो लगे ह | जैसे जैसे प्रास्तोय बे कु अपने कारो- 
आर में, रिजव॑ बे क को इच्छानुतार सुधार करते जावगे. वेसे ही वैसे 
उनका आपसी सम्बन्ध घनिष्ट होता जावेगा। यफपि रितर् मेंक की 
स्थापना से सहकारी बेझ्टों को अमी त$ वे सब सुविधाएं नहों मिलो 
हैं जोवे चाहते ये, भ्रव भ्रलिल मारतवर्धीबय सहकारी या सर्वोपरि 
चेक की झ्रावश्यकता नहीं रही है । 

आय-व्यय परीक्षा--प्रान्तीव बे ड्डो का हिलाव सहकारिता 
विमाग को चाँचना चाहिए; क्योंकि सहकारिय एक्ट के शनुतार 
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रजिस्ट्रार का यह मुख्य कार्य है | परन्तु बहुत से प्रान्तों के रजिद्रारों 
ने यइ हिंताब पेशेवर आडिटरों द्वारा जचवाने की आशा दे दो है। 
किसी-किसी प्रान्त में उनके द्वारा आडिठ हो जाने पर प्रान्त का सह- 
कारिता विभाग फिर श्राडिट करवाता है | आय-ब्यय परीक्षा के अति- 
रिक्त इन बैंकों को अपनी श्राथिक स्थिति का तिमाही लेखा, रजि- 
स्टार के द्वारा, प्रान्तीय सरकार को सेजना पढ़ता है | प्रान्तीय सरकार 
उस पर अपना मत प्रकट करती है। 
उत्तर प्रदेश प्रान्वीय सहकारों बैंक का 


लेनी देनी लेखा ३० जून १६४६ 


लाख रुपयो में 
देनी लेनो 

चुकता हिस्तापूजी.._ ***१३ नकदी हं 6 
रक्षित कोष “**१ सरकारी सिक्युरिटी ** १६ 

50८४4 व -् 
चालू जमा '*'१६ प्रारम्मिक सिमितियों *** २ 
सेविग्म जमा **'१३ सेन्‍्ट्रल बेकों की 538 कह 
मुदरती जमा *** २७० ब्रिक्री फेडेरेशन इत्यादि को" "२२९ 
फुटऋ( जमा “१ व्यक्तियों को <& 





सरकार से प्रात ऋण ***५० बिल जो भुनाये गए ४ 
बिल जो पुनः भुमाये गए"? डेड स्टक १ 
फुटकर देनी हे बिल" २ 
सूद जो देना है रह ० 
बिल' ० २ 
ब्रांचों का हिसाब. “१ 
३०० 


१४थ्-४६ का लॉम ०२ 
३०२ 
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बैंक के व्यक्ति तथा समितियां दोनों ही द्विस्सेदार हैं। व्यक्तियों 
ने ४ लाख के हिस्से लिए. तथा समितियों के ८॥ लाख के हिस्से हैं।' 
सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार उसका पदेन अध्यक्ष है। ६ डायरे- 
क्टर समितियों के हैं, ३ व्यक्तियों के हैं और २ प्रान्तीय सरकार' 
मनोनीत करती है । 

बैंक एक वर्ष से अधिक की जमा नहीं लेता श्रौर एक वर्ष की 
मुद्ती जमा पर ३ प्रतिशत सेविग्स पर १३ प्रतिशत तथा चालू जमाः 
पर १ प्रतिशत सूद देता है| 

पूर्वीय पंज़ाब--विभाजन के उपरान्त पंजाब का प्रान्तीय' 
बेक (लाहौर का) पाकिस्तान में चला गया और उसने पूर्वीय पाकिस्तान 
की समितियों को अपना रुपया तक नहीं निकालने दिया । यही 
नही कि अभी तक पूजी रक्षित कोष का विभाजन नही किया गया 
वरन समितियों को जप्ता तक भी नहीं दी गई । पूर्वीय पंजाब की 
सहकारी सम्रितियों के लिए अथिक व्यवस्था करने के लिए सरकार 
ने नये प्रान्तीय बेक के स्थापित होने तक अ्रम्बाला सेन्ट्रल बेक कोः 
प्रान्तीय बेंक का कार्य सुपु रद कर दिया है | 

दो वर्षों में इस आ्न्तीय बैंक की प्रगति नीचे लिखे प्रकार हुईंः-- 

हिस्सा पूंजी" "६०,२०० रू० 

समितियां-सदस्य' ***" ८६५ 

लमा,***+०+**६४२, १०० 

त्द्श दिए गए"*"६,६८,६०० 

मंतर... मैसूर प्रान्तीय बैंक की हिस्सा पू'जी ७००." ०० रु० 

है । इसमें ५४०,००० के साधारण हिस्से समितियों के लिए 
१.४० ००० के प्रिफरेंस हिस्से व्यक्तियों के लिए हैं | १४७ 
व्यक्ति और १४२६ समितियां बैंक के सदस्य हैं । बैंक सभी प्रकार कीः 
जमा लेता है किन्तु श्रधिकांश मुद्दती जमा होती हैं, बैंक चालू जमा, 


श्ड्र्ट भारतीय सहकारिता प्रान्दोलन 


सेविंग्स जमा और मितव्ययता जमा भी स्वीकार करता है। १६४६ में 
चैंक की मुद्ती जमा २५ लाख रुपये के लगभग थी | 
हेदराबाद-दैदरावाद में भी एक प्रान्तीय बैंक है। इस वेंक 
के भी व्यक्ति तथा वमितियां सदत्य हैं। सहकारिता विधाग का 
रजिस्ट्रार इसका पदेन सभापति होता है | बोर्ड आव डायरेक्टर में २१ 
व्यक्ति होते हैं | वेंक समो प्रकार की जमा स्वीकार करता है। बैंक 
समितियों को ऋण देने के अतिरिक्त प्रायः सभी वैंकिंग कार्यकरता है | 
मध्यप्रदश-मध्यप्रदेश के प्राल्तीय बैंक में केवल व्यक्ति ही 
हिस्सेदार होते थे किन्तु अब सेंट्रल बैंक तथा समितियाँ ही इसकी 
हिस्सेदार हैं | बैंक मुद्दरी जमा लेता है तथा सरकारी उिक्‍्यूरिटी फी 
जमानत पर व्यक्तिया को ऋण देता है। प्रान्तीय बैंक प्रांत के भूमि 
चर घक बैंकों को ऋण देता है और उसके लिए डिवे'चर निकालता है 
चैक श्रन्य सभी ब्रेकिंग कार्य करता है | 
विहार--विदयर के प्रन्तीय बैंक वास्तव में सहकारी वेंक नहीं 
थे | वक का रजिस्ट्रार पदेन डायरेक्टर था और सहकारो विभाग की 
सिफारिश पर ही बैंक ऋण देता था [ किन्तु जन विद्वार में सहकारो 
साख शआ्रान्दोलन की स्थिति बिगड़ी तब पुरतिर्माण योजना में प्रान्तीय 
बैक को सरकार ने बैंकिंग सलाहकार की श्राधीनता में रख दिया | 
अखिल मारतीय प्रान्तीय महकारी बेड एशोशियेसन-< 
उस संस्या का जन्म सन्‌ 7६२६ में हुआ | इसका मुख्य कार्य यह है कि 
प्रत्येक सदस्य-ने छु की कार्यशील पू जी के ओकड़े संग्रह करे, श्रौर सब 
सदस्यों को सूचित करदे, जिससे किस बेंक को पूं जी की आवश्यकता 
है और कौन बैंक पूंजी दे सकता है, यह सत्र को ज्ञात हो जाय। 
सदल्य-बैंकों के आयिक प्रश्नों पर राय देना तथा उनकी उहयता 
करना. प्रान्तीय बैंकों की समय-समय पर कान्फ्र स बुल्ाना, श्र उसमें 
आन्तीय बैड्डों तथा सख आन्दोलन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रश्नों 
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घर विचार करना भी इसी सस्या के कार्य हैं | जब कभी प्रान्तीय बेंकों 
को उरकार या रिजव ओक का ध्यान किसी विशेष बात की ओर आक- 
पिंत फरना होता है तो यह सस्था उनसे लिखापढ़ी करती है । 
प्रान्तीय जेंक सहकारो साख आन्दोलन के संतुलन-केन्द्र होने के 
श्रतिरिक्त वे सभी कार्य करते हैं, जो व्यापारिक बेड करते हैं. जैसे 
हुँडी पुज्ञे का भुनाना इत्यादि | साधारण; प्रान्तीय जैकों को शाखाएँ 
नहीं होतीं, किन्तु अम्बई प्रान्तोय बैंक ने, उन क्षेत्रों में जहाँ सेन्ट्रल 
भेक नहीं हैं, श्रपनी शास्राएं खोल दी हैँ जो उस क्षेत्र की प्रारम्मिक 
साख समितियों को ऋण देती हैं । 


नव परिछेद 
सहकारी भूमि-बन्ध॒क बेड 
/ बे कक 25 
भृमि-बन्धक बेड़ों की आवश्यक्रता---+इणे बतावा जा 
चुका है कि किसान को साधारण खेतीबारी के कारदार को चलाने के 
लिए थोड़े समय और मध्यम समय के लिए. ऋण की आवश्यकता 
पढ़ती है; इसके अन्तर्गत वह तभी ऋण आरा जाता है. जो 
पशु. बीज. खाद, इल तया अन्य यंत्र खरीदने के लिये. लगान देने 
के लिये, तथा श्रपने कुठ्म्ब के पालन के लिये लिया जाता है| इृपके: 
अतिरिक्त किसान को पुराने ऋण चुकाने के लिये. भूमि की चकबन्दी 
करने और उसको उपजाऊ बनाने के लिये, कूओओं खोदने के लिए 
तथा कीमती यन्त्र खरीदने के लिये अधिक समय के वार्ते मी ऋण 
चाहिये | 
ग्राम्य सहकारी साख समितियों किसानों को थोड़े मय और 
मध्यम उमय के लिये ऋण देती हैं। आरम्भ में, जब सहकारिता 
श्न्दोलन का श्रीगणेश हुआ या. लोगों की यह घारण थी कि साल 
समितियाँ अधिक समय के लिये भी ऋण दे सकेंगी; ताख समितियों 
के पास इतनी पूँली थी कि दे सदस्यों के पुराने ऋण चुका सके, 
आर न ऐसा करना उनके हित में ठोक हो या | इसलिए साख तमि- 
तियों ने अधिक समग्र के लिये ऋण देना बन्द कर दिया | अधिकतर 
प्रान्तीय बैंकिंग इनक्वायरी कमेटियों की यह सम्मति दे 
कि ट्थिर सम्पत्ति को बन्धक रख कर अधिक सम्रय के लिग्े 
ण॒ देना आमीण साख सम्रितियों के लिए ठीक नहीं है।! 
एक तो साख समितियों के. स्थिर उम्पति की जमानत पर; ऋणः 
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चने से व्यक्तितत साख का महत्व चले जाने की सम्भावना 
है, जो सहकारिता के दिद्धांतों के विरुद्ध हैं । दूसरे, सेन्ट्रल 
बेड तथा आमीण साख समितियों में डिपाजिट थोड़े समय के 
लिये होती हैं; और थोड़े समय के लिये जमा किये हुए रुपये से 
अधिक समय के ज्िए ऋण देना जोखिम से खाली नहीं है | वह 
"बेकिंग के सिद्धांत के भी विरद्ध हे। तीठरे, अधिक समय के लिये 
ऋण देने में सम्पत्ति को जमानत लेते समय उसके मूल्य को आंकने 
तथा उसके स्वामित्व के विषय में जाँच करने के लिये अनुभवी 
कार्यकर्ताश्रों और कमचारियों का श्रावश्यकता होती है, जो ग्रामीण 
समितियों के पा नहीं होते | इसके अतिरिक्त एक केठिनाई यह भी 
है कि भूमि बन्धक रखने पर उसके सम्बन्ध के कागज आमीण समि- 
तियों क पास रखने में जोखिम हैं, और, सबसे बड़ी कठिनाई यह हूं 
“कि सदस्यों के ऋण न चुकाने पर समिति की पूंजी फेस जावेगी और 
समिति को सदस्य के विरद्ध डिगरी करा कर ठत भूमि को नीलाम 
करवाना होगा । यह सब कानूनी समिति सफ़लता-पूर्वक्क नहीं 
कर सकती | 
प्रान्तीय बे किज्ञ इनक्कायरी कमेटियों की रिपोर्टो' से स्पष्ट है कि 
प्रान्तीय सहकारी वोड्ड सेन्ट्रल मेक, तथा साख समितियों किसान के 
पुराने ऋण चुकाने में या भूमि बन्धक रखकर दोध॑ काल के लिए 
ऋण देने में, असमथ हैं। सेन्ट्रल बेड्लिज्ञ इनक्कायरी कमेटी के सामने 
गवाही देते हुए प्रान्तीय बेंकों के प्रतिनिधियों ने यही उम्मति दी 
थी | सेन्ट्रल गेड़िज्ञ इनकायरी कमेटी का भी यही मत है। इधर 
रिजव वेंक ने भी इस वात पर बहुत जोर दिया कि सहकारी साख 
समितियों, सेन्ट्रल वेक तथा प्रान्तीय वेड् थोड़े से समय के लिए ऋण 
दें। इस कारण अब साख समितियों लम्बे समय के लिए ऋण बिल- 
कुल नहीं देतीं | इसके लिये भूमि- बन्धक बे अधिक उपयुक्त हैं | 


भूमि-वधक बेड्डों के भंद--भूमि-बन्धक वेड़ तीन प्रकार 
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के होते हैं-.(१) तहकारी, (२) गैर-सहकारी, (३) श्र्ध॑ तहकारी | 
भूमि-वन्धक वे क के सदस्य ऋण लेने वाले होते हैं; वे क की अपनी 
पूँजी नहीं होती | जो भूमि-वन्धक रख दी जाती है, उसकी जमानत 
पर बन्धक बांड ( 'मार्टगेज बांड” )वेचे जाते हैं और उनसे पूजी 
प्राप्त की जाती है | यह बैंक लाभ को लक्ष्य करके कार्य नहीं करते,, 
वरन्‌ सूद की दर घटाने का प्रयत्न करते हैं | 

गैर-सहकारी भूमि-बन्धक वेड्डू मिश्रित पू'जी केहोते दें। लिए प्रकार 
अन्य व्यापारिक वे लाभ को दृष्टि से स्थापित किये बते हैं, 
वैसे ही यह बेड भी हिस्सेदारों की सम्पत्ति होते हैं श्रौर लाम की दृष्टि 
से चलाये जाते हैं । किसान इत्यादि अपनी भूमि वन्धक रखकर उनसे 
ऋण लेते ईं। इस प्रकार के वे योरोपीय देशों में सर्वत्र स्था- 
पित किये गये हैं, किन्तु राज्य उन पर नियन्त्रण रखता है, जितसे ऋण 
लेने वालों को तंग न करें। श्र तहकारी भूमिबन्धक बे डू वे हैं, जो न 
तो पूर्णरूप से सहकारी होते हैं, और न गेर-सहकारी | 

भारतवर्ष में बड़े जमींदारों के लिए गेर-सहकारी तथा किसानों के 
लिए सहकारी भूमित्रन्धक बेड उपयुक्त होंगे | किन्तु यहाँ जो भी 
भूमिबन्धक बेड स्थापित किये गये हैं, वे अर्थ सहकारी हैं, कोई भी 
पूर्ण सहकारी नहीं कहा वा सकता । इस समय जो मी कार्य कर रहे है 
वे परिमित दायित्व वाली संस्थाएँ हैं, उनके छद॒स्य श्रधिकतर ऋण 
लेनेवाले ही होते हैं | किन्तु कुछ सदस्य ऐसे भी ले लिये जाते हैँ जो 
ऋण लेनेवाले नहीं होते | इन सदस्यों को वेडू के प्रवन्ध में सहायता 
पहुँचाने तथा पू'जी को आकर्षित करने के उद्दे श्य से लिया जाता है | 
यह लोग प्रान्त के प्रसिद्ध व्यापारी होते हैं। इन उद॒स्थों को क्रमशः 
हटा देने की नीति है,जिससे वैड़ पूर्ण रूप से सहकारी संस्था बन जावे । 
किन्तु यह बात सब को स्वीकार करनी पड़ती है कि जिस प्रकार रेफीसन! 
सहकारी उमितियों में सदस्यों का तमिति के काय से घनिष्ट सम्बन्ध होता: 
है, वैसा इन वेंकों में नहीं होता | 
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योजना--सन्‌ १६१६ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने एक प्रस्ताव! 

द्वारा भूमि-बन्धक बैंकों की एक योजना तैयार की थी, वह इष 
प्रकार है-- 

बैंक के उद्द श्य--( १ ) किसानों की भूमि तथा मकानों को” 
छुड़ाना, ( १ ) खेती की भूमि तथा खेतीबारी के धन्धे की उन्नति 
करना तथा किसानों के मकानों को बनवाना, ( ३ ) पुराने ऋण को” 
चुकानों, (४ ) भूमि खरीदने के लिये रुपया देना। 

भूमि-बन्धक बैंक का कार्यक्षेत्र छोटा होना चाहिए, किन्तु इतना" 
छोटा भी न हो कि उसका ठीक प्रबन्ध न हो सके। यह नियम न 
बनाया जावे कि ऋण केवल साख-समितियों को ही दिया जावेगा; हों, 
यदि ऋण ल्ेनेवाला साख समितियों का सदस्य हो तो उसके विषय में: 
समिति का मत ले लिया जावे, किंठ॒ समिति पर उस ऋण का कोई: 
उत्तरदायित्व न रहे । 

सदस्य को उसकी सम्पत्ति के मूल्य के आधे से श्रधिक ऋण न 
दिया जाय | प्रत्येक सदस्य बेंक का हिस्सा खरीदे. जिससे बैंक के 
पास श्रपनी निजी पूंजी हो जावे, उसकी जमानत पर बेक को बाहर से 
पूजी मिल सके । ऋण लेनेवाले के हिस्से का मूल्य, जितना ऋण वह 
लेना चाहता है, उसका बीसवों हिस्सा होना चाहिए। प्रत्येक बैंक 
अपनी श्रायिक स्थिति को देखते हुए एक रकम निश्चित कर ले; 
जिससे श्रधिक ऋण किसी भी सदस्य को न दिया जावे । प्रान्त के सब 
भूमि-बन्धक बे के अपना एक संगठन करें और एक केन्द्रीय संस्था 
स्थापित की जावे। केवल केन्द्रोय संस्था ही डिबेश्र बेचे, पृथकू-पथक्‌ 
भूमि-बधक बैक डिबेश्वर न बेचे | 

शाही कृषि कमीशन ने भी रजिस्ट्रार सम्मेलन के प्रस्ताव का अनु- 
मोदन किया । उसकी सम्मति में सहकारी भूमि-बन्धक बैक अधिक 
उपयुक्त हैं। कृषि कमीशन के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया गया था 
कि सरकार भूमि बन्धक बैक के डिबेश्वरों को खरीदे अथवा नहीं 
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कमीशन का मत था कि सरकार को इन वेकों के डिवेश्वरों पर सूद की 
गारंटी देना चाहिए और उनको ट्रस्टी सिक्यूरिटी बना देना चाहिए । 
:डिवेश्वर केन्द्रीय संस्था वेचे । कुछ वर्षो तक बेड की प्रतन्धकारिणी 
समिति में एक सरकारी कर्मचारो अ्रवश्व रखा जावे। 


सन्‌ १६२८ में रजिस्ट्रार-सम्मेलन ने कृषि-कमीरान की रिपोर्ट पर 
विचार किया | सम्मेलन ने कृषि कमीशन की सम्प्रतति का अनुमोदन 
“किया, केवल एक वात पर सम्मेलन ने यह प्रस्ताव पास किया कि 
सरकार को इन वेड़ों के डिवेशर खरीद कर तथा इनको ऋण देकर 
“सरायता देनी चाहिये | 


विचारणोय प्रश्न---सेन्ट्रल वैक्िंग इनक्कायरी कमेटी के 
सामने भूमि-बन्धक बैड्डों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित 
हुए ये; -- 
(१) ऐसी कौन-कौमसी आशिक अवश्यकताएँ हैं; जिनके लिये 
“ किसान को श्रधिक लस्बे समय के लिये ऋण देना उचित हे ! 
(६) अधिक से श्रघिक कितने समय के लिए ऋण देना चाहिये 
- और उसके चुकाये जाने का ठड्ग श्या होना चाहिये ! 
(३ ) भूमिबंधक वेड़ अपनी कार्यशीज्ञ पूंजी कैसे इकट्ठी करें. 
- क्या हिस्से खरीदना आवश्यक माना जावे, उस दशा में ऋण तथा 
हिस्पों के मूल्य का क्‍या श्रनुपात हो ! यदि डिवेश्वर बेचकर कार्यशील 
यूजी इकट्ठा करना अ्रभीष्ट हो तो प्रत्येक भूमि बन्धक बे'क को यह 
अधिकार दिया जावे, श्रथवा किसी एक केन्द्रीय ठंस्या को; प्रत्येक भूमि 
बंधक बैज्लों की यह अधिकार न दिया जावे तो प्रांतीय सहकारी बेड 
यह कार्य करे अथवा इसके लिए कोई पृथक्‌ सेंट्रल भूमि-बन्धक बेड 
स्थापित किया जावे ! 
/ ४) क्या यूमिबन्धक बेड! ताधारण बेड्डों तथा सरकारी सेन्‍्ट्रल 
“बैड्नों की भाँति डिपाजिट लें तो उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिये ! 
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(४ ) जहाँ सहकारी साख समिति तथा भूमि-बन्धक बैड एक ही 
स्थान पर हों वहाँ उनका क्या सम्बन्ध होना चाहिए ! 


(६) क्या सरकार इन बैंकों को आर्थिक सहायता दे ! यदि दे 
तो किस प्रकार दे--बकों को ऋण देकर, बकों को टैक्त तथा फीस से 
मुक्त करके, डिबेशरों के मूल तथा सूद्र को गारंगो देकर, उनको ट्रस्टी 
सिक्यूरिटी बनाकर श्रथवा डिवेशर खरीद कर १ 


(७) क्या एक विशेष कानून बनाकर इन बेकों को यह अधिकार 
देना चाहिये कि बिना अदालत में गये हुए बन्धक रखी हुईं भूमि को 
बेचदे ! 

सेट्रल बे किन इनकायरी कमेटी की यह सम्मति तो हम पहले ही 
लिख चुके हैं कि बड़े-बड़े जमीदारों के लिये मिश्रित पूं जीवाले उयापा- 
रिक भूमि-वंधक बेड स्थापित किये जॉय श्रौर कितानों के लिए तह- 
कारी भूमि बंधक वक | ऊपर लिखे अन्य प्रश्नों पर कमेटी की सम्मति 
नीचे लिखी जाती है-- 


कमेटी की राय में निम्नलिखित कार्यों के लिए ऋण देना चाहिए 
“-[ क ) किसान की भूमि और मकान को छुड़ाने के लिए; तथा पुराने 
ऋण को चुकाने के लिये, (ख ) भूमि तथा खेतीबारी के ठज्ञ सुधारने 
के लिये तथा किसानों के मकान बनवाने के लिए। (ग ) विशेष 
अवस्थाश्रों में भूमि खरीदने के लिये | 


ऋण कितना दियाजावे,और कितने समय के लिये यह ऋश लेनेवाले 
की॥त्षमता तथा जिस काय के लिये ऋण लिया जा रहा है, उत पर 
निर्भर होगा | रुपया पांच वर्ष से लेकर श्रीस वर्ष के लिये दिया जावे। 
आगे चलकर तीस वर्ष के लिये भी रुपया दिया जा सकता है| कमेटी 
की सम्मृति में ००० रु० से श्रधिक एक सदस्य को न दिया जावे. 
सदस्य की सूमि का आधे से श्रधिक ऋण किसी भी दशा में न दिया 
जावे | 
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कमेटी की राय में ऋण में सृद सहित बराबर कित्तों में श्रदा 
किया जावे, लिससे कि एक निश्चित समय पर ऋण चुक जावे; इससे 
यह ल्ाम होगा कि कितान को लगभग उतनी ही कित्त देनी होगी, 
चितनी वह महाजन को केवल सूद में देता है। किंतु देंकोंकों यह 
श्रधिकर दे दिया दावे कि यदि वे चाहें तो दूसरे ढंग के कित्तें बदूल 
कर सकते हैं | 

भूमि-बंदक वे को को कार्वशील पूछी हिस्ता-पूजी तथा डिवेश्वरों 
से प्रात की जानी चाहिये। हित्ता-पूंजी दो प्रकार से प्राप्त की जां 
वकतदी है-एक तो आरम्म में हिस्सा वेच कर, दूसरे ऋण लेते 
धमय दी हुई रकम में से पाँच प्रतिशत काट कर हिस्से का मूल्य वसूल 
ऋरने से | किन्तु आरम्म में काम चलाने के लिये जहाँ कहीं भी श्राव- 
श्यकता हो ग्रान्तीय सरकार वैकों को बिना दृद के रूपया दे दे और 
डिवे घर बिकने पर जो रुपया श्रादे, उसमें से सरकार को रुपया दे 
दिया जावे। ध्यान रहे कि पूजीकी व्यवस्था बेकों के प्रारम्भिक 
काल में दी उपयुक्त होगी | विशेषज्ञों का कथन है कि आगे चलकर 
इन त्रेंकों को बहुत पूं लो की श्रावश्यक्रता होगी, उस समय प्रान्तीय 
मरकारों को इन त्रक्ो के हिस्से खरीद कर इनको सद्दायता पहेँ- 
चानी चाहिए। 

श्रश्िकतर कार्यशील पू जी डिबेद्वरों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती 
है । सेंट्रल “किंग इनक्वायरी कमेटी के सामने गवाही देते हुए कुछ 
विदेशों विशेषज्ञों ने कह था कि बकों की जितनी हिल्ता-पूं जी हो उससे 
पाँच गुने डिवेंदर निकालना चाहिए, किन्तु कमेटी इससे सहमत 
नहीं है | कमेटी की गय में वेंक लितने मूल्य के डिवेशर निकालना 
आवश्यक समसे, निकाले, किन्तु डिबेश्वरों का मूल्य भूमि वन्तरक 
सखकर दिये हुए क्षण से अधिक न द्वाना चाहिए, क्योंकि उत्त भूमि 
की जमानत पर हो ढिवेखर निकाले जायगे | डिव्रेश्वों को सफलता- 
पूतरक बेचने के लिए सरकार द्वार मूलघन को गारंटी दी जाने की 
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आवश्यकता प्रतीत नहीं होतो; हों, सूद की गारंटी सरकार को अश्रवश्य॑ 
दे देनी चाहिये | कमेटी की यह भी सम्मति है कि यदि सरकार को इस 
बात का संतोष हो जावे बक ने डिवेश्वरों को चुकाने का प्रबन्ध कर 
लिया है तो उसे इन डिवेश्वरों को ट्रस्टी-सिक्यूरिटी बना देना चाहिये | 

कमेटी की सम्मति है कि डिबेश्वर एक केन्द्रीय संस्था ( प्रान्तीय 
भूमि-बन्धरू बैंक ) निकाले, और जिला भूमि-वन्धन बेड उनको वेचे | 
जला बैक बन्धक को जमानत पर प्रान्तीय बैक से पूंजी लेले और 
प्रान्तीय बैंक उस तिक्यूरिटी पर निर्भर होकर डिवेश्वर निकाले | बैंकिंग 
इनक्कायरी कमेटो की यह स्पष्ट सम्मति है कि सहकारी साख समितियों 
सहकारी सेन्ट्रल बैंक, तथा प्रांतीय सहकारी बड़ थोड़े समय के लिये 
कितान को साख देने का प्रचन्ध करें, भ्रौर प्रान्तीव भूमि-वन्धक बे के 
अधिक समय के ल्षिए साख दें । जहाँ सहकारी साख समिति तथा 
भूमि वन्धक वैड्ड दोनों ही कार्य कर रहे हों, वहाँ दोनों संस्याओ्रों को 
एक दूसरे से बिलकुल स्वतन्त्र रहना चाहिये ; हो, दोनों में सहयोग 
होना आवश्यक है। यदि कोई साख समिति का सदस्य भूमि-वन्धक वेंक 
से ऋण लेने के लिए प्राथवरापत्र दे तो समिति से उसके विषय में पूछ- 
तलछु करते, किन्ठु समिति ऋण की जिम्मेदार न होगी। 

कमेटी, भूमि-बन्धक बेंक के लिये, बाइर की डिपाजिट लेना उचित 
नहीं समझती; कारण यह है कि बैंक को श्रघिक लम्बे समय के लिये 
ऋण देना पढ़ता है। अस्तु डिपाजिट रुपए से ऋण देना बे'क के 
लिए उचित न्‌ होगा | 

भूमि बेचने का अधिकार--भृ म-बन्धक बैकों की हफ- 

लता के लिये सहकारितावादी यह आवश्यक समभते हैं कि वैकों को 
यह श्रघिकार दिया जावे कि वे बिना अ्रदाल्तत में गये अपना रुपया 
वसूल करने के लिए, वन्धक रखी हुई भूमि जब्त करले और वेचदे | 
अधिकतर प्रांतीय बे किंग इनक्वायरी कमेटियों ने इस माँग का विरोध 
किया है। उनका कहना है कि छत्रत्रेंक इस शअ्रधिकार का उपयोग 
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'करगे तब जनता में विरोधी वातावरण तैयार हो जायगा | उनके विरोध 
का दूपरा कारण यह है कि बकों को यह अधिकार दे दिया गया 
तो वे ऋण देते समय भूमि की भली भांति जॉच-पढ़ताल नहीं करेगे । 
उनके बिचार से यदि बक सावधानी से कार्य करे और उनका प्रबन्ध 
अच्छा हो तो मुर्कृदमेवाजी की आवश्यकता न पड़ेगी । जो लोग बेड 
को यह अधिकार देने के पक्ष में हैं, उनका कथन है कि थदि कोई 
विशेष कानून बनाकर यह अधिकार न दे दिया गया तो बैह्लु कों 
अदालत की शरण लेनी पड़ेगी, अ्रथवा रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त 
किये गये पंच के सामने मुकदमा लड़ना पड़ेगा | भारतवर्ष में सम्पत्ति 
का हस्तान्तर करण कानून तथा जाब्ता दीवानी इतने पेचीदे हैं कि बेफ 
को डिगरी कराने में बहुत समय तथा धन नष्ट करना होगा । इसका 
फल यह होगा कि बैड्लू को काये करने में बहुत सी रुकावटों का सामना 
करना होगा तथा डिबेश्वरों की बिक्री पर इसका बुरा असर 'होगा। 
योरोपीय देशो में भी भूमि-बन्धक बैकों को विशेष कानून बनाकर यह 
अधिकार दिया गया है कि यदि देनदार ऋण नहीं चुकाता तो बक 
बिना अदालत में गये भूमि को बच सकता है। सेन्ट्रल बैकिंज्ञ इनक्वा- 
यरी कमेटी का मत है कि बिना यह अ्रधिकार दिये डिबेंचर ' बेचकर 
कार्यशील पूंजी प्राप्त नहीं की जा सकती; जनता डिबेंचर को न लेगी । 
अस्तु, कमेटी ने इस माँग का समर्थन किया है; साथ ही यह भी कहा 
है कि देनदार को यह अधिकार होना चाहिये कि यदि वह समझता है 
कि बक का काय न्यायपूण नहीं हे तो वद्द अदालत की शरण ले 
उके । बेंक के ट्विस्सेदार तथा अन्य किलो लेनदार को भूमि के बेक 
द्वारा जब्त कर लेने पर, यदि हानि होती हो तो वह भी श्रदालत की 
शरण में जा सकता है | 

भारतवर्ष के कुछ प्रान्तों में भूमि हत्तान्तर काबून लायू हैं! इस 
कानून के श्रनुसार कुछ जातियों खेतिहार जातियों मान ली गई हैं' 
उन्हीं जातियों के लोग भूमि मोल ले सकते हैं। यह कानून पूर्वी पश्चात 
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उच्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देहली और अ्रजमेर-मेरवाड़े के कुछ भागों 
में लागू है | इन प्रांतों में भूपि-बन्धक वकों को श्रचिकार मिल जाने 
पर भी भूमि के बेचने में अड़चन होगी। इसके श्रतिरिक्त बहुत से 
प्रान्तों में काशतकारी कानून के कारण भी भूमि के वेचने में रुकावर्टे' 
होंगी | प्रान्तीय वेड्धिग इनक्वायरी कमेटियों का मत है कि भूमि हत्ता- 
न्तर कानून से विशेष लाभ नहीं हुआ्रा है। श्रस्ठु, इन कानूनों में ऐसा 
परिवतन कर देना चाहिए, कि वेक़ों को भूमि वेवने में कोई रुका- 
बट न हो | 


भूमि-बन्धक बकों की दशा 


पंजाब-- भारतवर्ष में सबसे पहला भूमि बन्धक वेक पंजाब के 

झूग छिले में १६२० में स्थापित हुआ । उसके उपरान्त यहाँ १२ 
भूमिबन्धक वक और भी स्थापित हुए, किन्तु वे सफल नहीं हुए। 
१६२६ के बाद जो मयकर श्राथिक मन्दी श्रारम्भ हुई, उसके कारण 
भूमि के मूल्य में भारी कमी हुई। भूमि इस्तान्तरित कानून के लागू 
होने से तथा डायरेक्टर ओर अवैतनिक कार्यकर्ताश्रों के श्रधिक ऋण 
ले लेने के कारण यह बक असफल हो गये । केवल दो वक कुछ काम 
कर रहे हैं। इन्हें प्रान्तीय वंक ही ऋण देता है | 


मदरास-.मदरात में भूमि-बन्धक वेंकों को बहुत सफलता मिली 
है | इस समय यहाँ १२० बक कार्य कर रहे हैं, जो ४५२० गाँवों के 
क्षेत्र में काम करते हैं और भविष्य में १७,२४० गांवों के क्षेत्र को 
अपना कार्यक्षेत्र बनावेंगे ! इस समय इन वेंकों ने ४ करोड़ रुपये के 
लगमग ऋण दिया है, भ्ति वष पचास लाख रुपये के लगभग ऋण 
दिया जाता है | किप्तानों को जो ऋण दिया जाता है उस पर केवल ६ 
प्रतिशत सूद लिया जाता है । १६४० में जो मदरास सहकारिता कमेटी 
बैठो, उसने प्रांत में २०० भूमि-बंधक बेक स्थापित होने की आवश्य- 
कता बतलाई थी, बिससे प्रत्येक सिंचाई के साधनों से युक्त ताल्लुक्े में 
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एक, और सूखे प्रदेश में दो या तीन ताहलुओों के बीच एक वेद 
हो पके | 

मदरास में आररम्म में प्रत्येक भूमि-बन्धक वेंक अपने डिवेशर 
वेचता था | सन्‌ १६२६ में सेन्ट्रल भूमि बंधक बैड स्थापित हुआ, 
तब से सब प्रारम्भिक भूमि-वंधर बक्रों के लिए वही डिवेश्वर वेचता 
है। इससे द्वव्य-बाजार में भूमि-वधक वेक्रों में आपस में जो प्रतिसर्दधा 
होती थी, वह त्रच गई, और पू जी कम सूद पर मिल जाती दे । 

- प्रत्येक बेक का क्षेत्र एक ताल्‍्जुका हे । प्रत्येक भूमि-वंधक वेक 
सेन्ट्रल भूमिन्रधऊ वें से ऋण लेता है, जो भूमि बंधक बंक को 
हिस्पा पू जी श्रोर रक्षित कोष का बीस ग्रुना तक ऋण दे देतो हे। 
प्रारम्भिक भूमि-बधक बैंक अपने सदस्यों को उनकी भूमि के मूल्य का 
४५४ प्रतिशत से ४० प्रतिशत ऋगण देते हैं। बन्धक रखी हुईं भूमि 
की कीमत हर साल जांची जाती है, जितसे यदि वह गिर रही हो, तो 
सदस्य से श्रोर रुपया वदूल कर लिया जावे और बैंक को घाठा न 
सहना पड़े | किसी मी व्यक्ति को पांच इजार रुपये से श्रधिक ऋण 
नहीं दिया जाता | लित सूद पर प्रारम्मिक वैड्ड सेन्ट्रल भूमि-बंधक बेंक 
से ऋण पाता है, उठसे एक फी धदी श्रधिक सूद पर सदस्यों को ऋष 
दिया जाता है | सदस्यों को कर्ज २० वर्ष के लिये दिया जाता है। 
सदस्य कित्तों में रुपया श्रदा कर देता है । 

जिन बातों के लिए ऋण दिया जा सकता है, वे निम्नलिखित हैं।-- 
(१) खेती की भूमि को बन्वक से छुड़ाना (२) पुराने कर्ज को 
चुकाना, (३ ) खेती की भूमि में सुघार करना, तथा खेती के ढंग में 
सुधार करना (४) भूमि को मोल लेना, और (५) खेतों की चकपन्दी 
करना | किन्तु व्यवहार में अमी तक कर्ज पुगने कर्ज को चुकाने के 
लिए ही दिया जाता है। 

बेंक का प्रशन्ध एक बोर्ड करता है; उसके ६ उदस्य होते हें, छो 
अवैतनिक कार्य करते हैं | जब कोई किसान बैझु से कर्ज लेना चाहता 
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है तो बेक के छुपे हुए फार्म पर अपनी लेनी और देनी पूरा इवाला 
भर कर और साथ में श्रपनी भूमि सम्बन्धी कागजात नत्यी करके अपने 
क्षेत्र के बैड को प्रार्थनापत्र दे देता है | तब बक का एक डायरेक्टर 
ओर सुपरवाइज्जर उस किसान के खेतों का मूल्य, उनकी पैदावार, ौ 
किसान के ऋण चुका सकने की क्षमता को पूरी जाँच करता है | तदुप- 
'रान्त हुस आशय का एक सटिफिकट प्राप्त किया जाता है कि उस पर 
जमीन पर कोई कर्ज लिया हुआ नहीं है। इतना हो चुकने पर बंक 
का कानूनी सलाहकार उन कांगजों को देखकर किसान का स्तरमित्त 
ठीक है या नहीं, उ8 पर श्रपनी रिपोर्ट देता है, और सारे कागजात 
सहकारिता विभाग के सब-रजिस्ट्रार के पास भेज दिये जाते हैं, जो इसी 
काम के लिये नियुक्त किया गया है। सब्न-रजिस्ट्रार उस भूमि की जोंच 
करके अपनी रिपोर्ट देता है । बक का संचालक-बोर्ड उस रिपोर्ट के 
आधार पर कर्ण देना स्वीकार श्रथवा अस्वीकार करता है । 
स्वीकृत प्रार्थना पत्र भूमि-बन्धक बेझ्नों के डिप्टी-९जिस्ट्रार के पास मेज 
दिये जाते हैं, जो उनको अपनी सिफारिश सहित सेन्ट्रल भूमि-बन्धक 
बे छु के पास भेज देते हैं | सेन्ट्रल भूमि-बन्धक वे क् के दफ्तरों में सन 
कागजों की जाँच होकर वे व क की का्यक्रारिणी समिति के सामने रखे 
जाते दूँ । जत्र सेन्ट्रल बे छू ऋण देना स्वीकार कर लेता है तो उसकी 
सूचना प्रारम्मिक भूति-वन्धक बे छू को दे दी जाती है; प्रारम्मिक भूमि- 
बन्धक बैंक प्रार्यी से बन्धक पत्र लिखा कर उसे सेन्ट्रल थक के नाम करा 
देता है। सेन्ट्रल भूमि-बन्धक वे क बन्धक पत्र पाने पर प्रारम्भिक भूमि- 
बन्धक व क को ऋण दे देता है और प्रारम्मिक भूमि-वन्धक ने छू सदस्य 
को कज दे देता है। 

सरकार ने भूमि बन्धक बे कों को बहुत सी सुविधाएं दे रखी है, 
जैसे कागजात की रजिस्ट्री करने के लिए. उन्हें आधी ही फीस देनी 
'पडती है| यह मालूम करने के लिए कि भूमि पर श्रौर कोई ऋण 
(लिया हुआ है या नहीं, और-उसका सर्टिफिकट प्राप्त करने के लिये 
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२००० 4० से कम ऋण के लिए कोई फौस नहीं ली जाती, और उससे 
अ्रधिक की अज्ञी के लिए, श्राघी फीस ली जाती है। गांव के नक्शे, 
बन्‍्दोषस्त के रजिस्टर और जिले का गजुट बिता मूल्य दिया जाता है। 

मद्रास सहकारी यूमि-बन्धक बेक एक्ट के श्रनुसार भूमि वन्धकों 
को कुछ विशेष तुविधाएं दी गई हैं। उदस्यों से रुपया वसूल करने में 
आतानी हो, इसलिए भूमि-बन्धक घेड्नों को यह अधिकार दे दिया गया 
हूँ कि यदि दस्य रुपया न अदा कर, तो बन्धक रखी हुई भूमि पर 
उत्पन्न हुई फल को रोक दें शौर उसे बेच दें। यही नहीं, घोक को 
बन्धक रखी हुई भूमि बिना श्रद्यलत से डिशरी छराये ही, बेच देने 
का भी अधिकार दे दिया गया है। एक्ट से प्राल्तीय सरकार को यह 
अधिकार है कि सेन्‍्ट्रल भूमि-बन्धक बैक के डिबेश्वरों की अदायगी 
की गारंटी करदे | सेन्ट्रल भूमि-बन्धक बेंक को प्रारम्सिक थूमि-इत्घक् 
बैंकों की देखभाल का अधिकार प्राप्त है । 


मद्रास सेन्ट्रल भूमि-बन्धक बेछू की स्थापना १६२६ में हुई थी। 
इसके सदस्य व्यक्ति और प्रारम्भिक भूमि-बन्धक जे क होते हैं। सेस्ट्रल 
भूमि बधक बेक का संचालन एक संचालक घोड करता है, बितमें 
व्यक्तियों और प्रारम्भिक सूमि-बंधक बैंकों के चुने हुए प्रतिनिधि होते 
हैं। रजिस्ट्रार भी एक व्यक्ति को नियक्त करता है । दैनिक कारये की 
देखरेख एक कायकारिणी समिति करती है। 


इस समय जेक, सूद की जिस दर पर डिबेश्वर निकालता है, उससे 
दो प्रतिशत अधिक पर वह प्रारम्मिक बेकों को ऋण देता है। साधा- 
रुणतः सेन्ट्रल भूमि बल्धक बेक साढ़े तीन प्रतिशत पर डिवेश्वर बेचता 
है और साढ़े पांच प्रतिशत पर प्रारम्मिक भूमि-बन्धक बकों को देता 
है । प्रारम्भिक भूमि वन्‍्धक वेक एक फ्री सदी बढ़ा कर. साढ़े छुः प्रति- 
शत सूद पर सदस्यों को ऋण देते हैं । | 
* झेल्द्रल बक डिवेज्लर वेच कर सी रुपया प्राप्त करता है। डिबेशए 


सहकारी भूमि-बन्धक नेंक १भ्रे 


खरीदनेवालों के हितों की रक्षा सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार करताः 
है, जो उनके ट्रस्टी की दैसियत से काम करता है | 


भूमि-बन्धक बेक कानून पास हो जाने के उपरान्त प्रांतीय सरकार 
ने डिबेश्वरों के मूलधन और उसके सूद की गारंटी दे दी है। श्रभी 
तीन करोड़ से कुछ अधिक डिबेश्वरों की गारंटी है; आवश्यकतानुसार 
उसको बढ़ाया मी जा सकता है | मूलधन श्रोर सूद की गारटी हो जाने 
से डिबेशर ट्रस्टी सिक्यूरिटी मान लिये गए. हैं, जिनमें अ्रद्ध सरकारी 
और सरकारी संस्थाएं भ्रपता रुपया जमा कर सकती हैं। रिजर्व बक 
की सलाह के श्रनुसार मदरास प्रान्तीय सरकार ने सेन्ट्रल भूमि-वंधक 
बेक को इन डिवेश्वरोंकी अदायगी के लिए. एक ऋणु-परिशोध 
कोष स्थापित करने पर विवश किया है। प्रतिवर्ष. इस कोष में 
निश्चित रफ़म जमा कर दी जाती है, जिससे डिवेश्वरों की अदायगी 
समय पर हो सके | 


सेन्द्रल भूमि-बन्धक बेंक का सचालन बहुत ही सतर्कृतापूर्वक हो 
रहा है। प्रतिवष लाभ का ४० प्रतिशत रक्चित कोष में जमा किये 
जाता है, और केवल साढ़े चार प्रतिशत लाभ बांट जाता है | श्रतएव 
बैंक की श्रार्थिक स्थिति बहुत दृढ़ है | 


बे 


पम्भ३-_.बम्बई में १७ भूमि-बन्धक बे हू कार्य कर रहे हैं| ये पे 
प्रान्तीय भूमि-बन्धक बे क से सम्बन्धित है, जो इन्हे ऋण देतः है | जिन 
कार्यों के लिये ये बेंक अपने सदस्यों को ऋण देते है वे लगभग वही 
हैं जो मदरास में हैं। प्रारम्भिक भूमि-बन्धक बैंक श्रपनी हिस्सा-पूँ जी' 
और रद्धित कोष का बीस गुना ऋण, प्रान्तीय भूमि बन्धक बैंक से 
पा सडता है। प्रारंभिक भूमि-बन्धक के संचालक बोर में एक डायरे- 
कटर रबिस्ट्रार द्वारा नियुक्त, तथा एक प्रान्तीय भूमि बन्धक बैंक द्वारा' 
और एक उस क्षेत्र के सहकारी सेन्ट्रल बैड द्वारा मनोनीत रहता है ] 
प्रत्येक प्रारम्भिक भूमि-बन्धक बेक में एक मैनेजर और एक भूमि का 
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यूल्य जो बनेगा अ्रफतर रहता है, जो बेड के कार्य का संचालन 
करते हैं। 

* ऋण बीछ वर्ष से श्रधिक समय के लिए और १०,००० 5० से 
अधिक रकम का, नहीं दिया जाता | ऋण देले में लगभग वही छार्य- 
चाही करना पड़ती है, जो मद्रास में करनी पड़ती है | 

प्रारग्मिक सूमि-बन्धक *क साढ़े छुः प्रतिशत सूद पर सदस्यों को 
आग देते हैं। नियम के अनुसार प्रारम्भिक सूमि-बल्धक वेंक अपने 
लाभ का ५० प्रतिशत रक्धित कोष में रखता है, और उदा छुः प्रतिशत 
से अधिक लाभ नहीं गँड सकता। 
प्रांतीय भूमि-बन्ध + बेड डिवेशर बेच वर कार्यशील पूंजी प्राप्त 
करता है, जिनके मूलधन और सूद को अद्ययगी की गारंटी प्रांतीय 
सरकार ने दे रखी है, श्रौर जो ट्स्टो-सिक्यू रिटो मान लिए गए हैं। 
यह बैंक रहित कोष के अलावा ऋण एरिशोध कोष भी रखता है। 
आसाम--आमाम में ४० भूमि बन्धक बे ड्ढ थे, किन्तु वे नितांत 
असफल रहे। अ्रत्॒ वे सदस्यों को ऋण नहीं देते | 
बंगाल--ब गाल में ५ प्रारम्मिक यूमि-बन्धक बेड हैं, जिन्हें 
प्रांतीय सइकारो बे क कुछु तमय पूतं तक ऋण देता था, किन्तु अब 
प्न्तीय बैंक ने उन्हें उठ समय तक ऋण देना बन्द कर दिया है, जब 
'तक प्रान्तीय सरकार से उस हम्बन्ध में बात तय न हो जावे | 
मध्यप्रदेश---म्रध्यप्रदेश में २१ भूमि-वन्धक बैंक है | उन्हें 
आन्तीय सहकारी बेक ऋण देता हैं. जिसकी सूमि-बन्धक शाख इस 
कार्य को करतो है। प्रान्तीय बंक इस कार्य के लिए २६ वर्षो के 
डिबेश्वर निकालता है। प्रान्तीय सरकार ने (० लाखं रुपये तक के 
डिवेज्ञरों के मूलघन और सूद की अदायग्री को गारंटी दे दी है। 
तरकार ने टिनेठो एक्ट में संशोधन करके मौरूठी श्र सीर जमीन को 
ओी भूमि बन्धक बेंक के पास बन्धक रखने की सुविधा दे दो है। 
उड़ीपा -... उड़ीसा में एक प्रान्तीय भूमि-बन्धक यैंक कुछ समय से 
उथापित हैं, वह अपनी शाखाओं द्वारा सदस्यों को ऋण देता है। 


सहकारी भूमि बधन्क बेड श्र 


उत्तर प्रदश--उत्तर प्रदेश में केवल ६ भूमिन्बन्धक सहकारी 
नमिततियों हैं| वे मदरास के प्रारम्भिक भूमि-बन्धक चको कौ श्रपेच्षा 
चहुत छोटी है, और सहकारी सेन्‍्ट्रल बकों से ऋण लेकर सदस्यों को 
देती हैं। यहाँ भूमि-बन्धक बेको कीं उन्नति उठ समय तक नहीं हो 
-सकती जब तक मध्यप्रदेश की तरह कानून में यह संशोधन न कर दिया 
ज्वावे कि मौरूसी कास्तकार भी अपनी जमीन वन्धक रख सकता है और 
जब तक प्रान्तीय भूमि-पन्धक बैंक न स्थापित किया जावे जो डिबेज्र 
निकाले | इन ६ भूमि-बधक समितियों के केवल ८५० सदस्य है ओर 
२ लाख रुपये कायं शौल पूजी है | 


अजमेर-- अजमेर-मेरवाड़ा में तीन भूमि-बधक बैंक हें 
बलिनकी स्थिति श्रच्छी नहीं है| 


देशो राज्यों में भूम-बन्‍्थक बैंक मैसूर, कोचीन, और बड़ौदा 
में हैं। मैयूर में ४२ भूमि बन्धक बेक है जो सफलता पूर्वक कार्य 
-कर रहे हैं । 
विशेष वक्तव्य--मारतर्ष के भूमि-बन्धक बेकों के कार्य का 
पतिह्दावलोकन करते हुए रिजव बैंड ने इस बात पर जोर दिया है कि 
इन बंकों को केवल पुराने ऋण को चुकाने के लिए ही नहीं, वरन्‌ 
खेती ओर भूमि की उन्नति के लिए. भी कर्ज देना चाहिये | ये बैंक कुल 
मिलाकर २७१ हैं, श्रोर सदस्यों को संख्या १,१६,७८९ हे। इनकी 
काय्यंशील पूंजी का व्योरा इस प्रकार हैः-- 


हिस्सा पू जी ह “*. ४९,१६,६६७ रुपए, 
घनता द्वारा खरीदे हुये डिबेशर *"*. ३,६४,०२,५५५ ” 
'सरकार द्वारा खरीदे हुये डिप्रेशन. *** ७,१६.१४८ ” 
डिपाज़िट अर के १६ 6९,९४६ ” 
रक्त कोष ब्ढ्न ब्ण्० २ ३,०६,८६०* $$ 


'कुल कार्यशील पूंजी *“” “7. ७,७८, १७६६४ ? 


दसवाँ परिच्छेद 
सहकारिता आन्दोलन का पुननिर्माण 


सहकारी साख आन्दोलन की दशा गिरी हुई होने, और कुछ 
प्रान्तों में आंदोलन लगमग नष्ट हो जाने के कारण इस बात की श्राव- 
श्यकता हुई कि श्रांदोलन की जॉच और पुनर्निर्माण किया जाय। 
यद्यपि सभी प्रांतो में पुन्निर्माण का विचार हुो्रा, विद्वर, चज्ाल और 
मध्यप्रात की योजनाएं मुख्य हैं । 
पुनर्निमाण की याजना--इन योजनाओं के मूल में विशेष 
श्रन्तर नहीं है। सब के पहले सहकारी ठाख के दिये हुए कर्षो को 
जाँच की जाती है और उनको इतना कम कर दिया जाता है कि 
सदस्य उसको चुका सके। ऐसा करते समय सदस्य की हैसियत और 
उसकी सम्पत्ति का ध्यान रखाजाता दे | फिर कम की हुई रकम को किस्तों 
में धॉँठ दिया जाता है, जिन्हें सदस्य धीरे-धीरे भ्रद्ा करता है। किसी 
भी दशा में ब्रीछ 5्षों' से श्रधिक के लिए किस्ते' नहों वांधी जातीं। 
सदस्यों के ऋण न चुने के कारण जो भूमि समितियों के कब्जे में 
थ्रा गयी हो, वह उनके पहले मालिकों को 'किराये पर खरीद ( हाय- 
रपचंज' ) पद्धति से दे दी जाती है; सदस्यों के ऋण को रकम छुका- 
कर किस्तें बाँध दी जाती हैं, उनके श्रदा कर देने पर भूमि उसके पहले 
मलिक को दे दी जाती हे | 
सदस्यों के ऋण फो कम ररने में जो घाटा होता है, या बिन संद-« 
स्थों से ऋण वसूल ही नहीं किया जा सकता. उनकी रक्रम बद्दे खाते 
में डाल दी जाती है और समितियों के रक्षित कोष या हिस्सा-पू जी से 
उठ हानि को पूरा किया जाता हे | यदि समितियों उठ हानि को 
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शहन करने में श्रसमर्थ होती हैं, तो सेन्ट्रल बैंक उसे, जो उतधकी रकम 
समितियों पर उधार शोती हैं, उत्तो श्रनुपात में कम कर देता है। 
आर, जो समितियाँ श्रपनी देनी को चुकाने में श्रसमर्थ होती हैं, उन्हें 
तोड़ दिया जाता है | सेन्ट्रल बंकों की जेनी और देनी की भी पूरी 
जॉच को जाती है, और यदि इससे ज्ञात होता हैं कि सेन्ट्रल बेंक 
अपनी देनी को नहीं चुका सकते तो उनके लेनदारों को उसी श्रनुपात 
में अपनी रकम कप्र कर देने के लिए कहा ज़ाता है। इस प्रकार 
अध्यप्रदेश और बच्धाल में सेन्ट्रल बेंकों ने लेनदारों की रकम को 
अदा दिया था। बगाल में लेनदारों की रकम घटा कर जो शेष रही, 
उपके डिबेज्जर लेनदारों को दे दिये गये | विहार में ल्ेमदारों की रकम 
कुछ तो नकद रुपये में दे दी गई, कुछ डिपाज़िट में परिणत कर दे 
दी गई, और कुछ डिपाजिट में परिणत कर दी गई, और कुछ बह खाते 
में डाल दी गई ( यानी खतम कर दो गई )। 

पुननिर्माण योजना की एक विशेष बात यह है कि पुनस्सगठित 
समितियों के तदस्थों को ऋण अनाज के रूप में दिया जाता है, जिससे 
वे खेती इत्यादि कर सके | यह ऋण कित्तों में चुकाये जाते हैं श्नौर 
अनाज के रूप में ही वापत दिये जाते हैं। बंगाल और बरार में इस 
प्रकार की फतल के लिए ऋण देने वाली बहुत सी समितियों स्थापित 
'की गई' जो फसल की जमानत पर ऋण देतो हैं; क्‍योंकि आग्य सह- 
कारी साख समितियाँ तो ब्हो प्रायः बन्द सी हो गई है । 

ग्रान्तीय बेड्ढों को प्रान्तीय सरकार की सहायता--बंगाल 

की सरकार ने प्रान्तीय सहकारी बेंक को २४ लाख रुपये की सद्दायता 
इसलिए दी कि उप्तकी जूठ विक्रय समितियों को ऋण देने में इतनी 
हानि उठानी पड़ी थी | इसी तरह घिद्दार सरकार ने सेन्‍्ट्रल बेंक को 
१२ लाख रुपये की सहायता देने के श्रतिरिक्त १४ लाख रुपये का 
ऋण प्रान्तीय बैंक द्वारा, पुनस्संगठित बैंकों के लेनदारों का भुगतान 
करने के लिए, दिया | इसके सिवाय पुनस्धंगठन की योजना के फल- 


श्श्ट भारतीय पहक़ारिता झ्रानदोलन 


स्वहुप प्रान्तीय बैंक को जो १८ लाख रु० की हानि उठानी पढ़ी, उसकी: 
भो बिहार तरकार ने ऋति-पूर्ति कर दी | मध्यप्रदेश की तरकार ने सेम्ट्क 
बैंकों के डिपाजिटरों को घटी हुई रकम पर यूद की गारंटी दी है, दु्, 
सहायता सेन्ट्रल बैंकों को भी दी गई | इसी प्रकार मैदूर तथा हेदरा- 
बाद राज्यों ने भी प्रातीय बैंकों को आर्थिक सहायता दी | 

प्रारम्भिक समितियों का दायित्व; अपरिमित ओर 
परिमित--प्रारम्मिक समितियों के उम्बस्ध में कई प्रश्नों पर 
आजकल तक-वितर्क हो रहा है, जैसे समितियों का उनके दायित्व, 
उनका क्षेत्र, उतका ओर सेम्ट्रल बैंकों का रुम्बन्ध आादि। पहले 
दायित्व का विषय ले। यहाँ तहकारिता श्रादोलन में लगे हुए 
कार्यकर्ताओं का बहुत बढ़ा समूह दस पक्ष में है कि कृषि साखः 
समितियों का दायित्व श्रपरिमित न दीकर परिमित होना चाहिए । 
१६४० में मद्रास सहकारी कमेटी के बहुमत ने इसी पक्ष में मतः 
दिया | उनका कहना था कि अ्रपरिमित दायित्व से श्रव कोई लाभ 
नहीं है वरन्‌ हानियों- अधिक हैं। पिछल्ले वर्षों में समितियों को 
दिवालिया बनाने में अपरिमित द्ावित्व के कारण उन सद्सखों! 
की बहुत अधिक हानि उठानी पढ़ी, जो समिति से ऋण 
नहीं लेते थे और जिन्होंने श्रपना शऋण चुका दिया था | इस कारण 
आंदोलन की बहुत बदनामी हुईं। उनका कहना यह है कि श्रपरिमित' 
दायित्व से अच्छे कितान भयभीत हो जाते हैं और सहकारी उम्रितियों 
के सदस्य नहीं तनते । भविष्य में तो यह और भी श्रधिक होगा। वास्तव 
मे,जब साख समिति भद्ज की जाती है, तब अपरिमित दायित्व श्रपरि- 
मित्र न रहकर केवल अपनी श्रपनी योग्यता के अनुसार सप्रिति की 
देनी चुकाने का दायित्व रह जाता है। भ्रपरिमित दायित्व के बिरो- 
थियों का यह भी कह्टना है कि अ्रपरिमिद दायित्व का श्राधार श्रर्यात्‌: 
एक दूसरे के संबत्ध में पूर्ण जानकारी, एक दूसरे के कार्यों पर 
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निरीक्षण रखना तथा पारस्परिक नियन्त्रण आज के प्रामीण जीवन में” 
सस्मव नहीं है| व्यवद्ार में, व्यक्तिगत जमानत के स्थान पर हैतियत 
तश सम्पत्ति की ज्ञमानत अ्रधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है | 

जो लोग अपरिमित दायित्व के पक्ष में हैं, उनका कहना” 
है कि अभी तक जितने भी कमीशन या कमेटियाँ बेठीं, उन्होंने 
अ्परिमित दायित्व के पक्ष मेंहदी श्रपना मत दिया है । श्रपरिमित दायित्व 
सहकारिता का श्राधारमूत सिद्धान्त है--“प्रत्येक सच के लिए, और 
स॒व प्रत्येक के लिए” | यह ढिद्धान्त सामूहिक जिम्मेदारी और भाई-चारे” 
की भावना को उदय करने के लिए अपनाया गया था| इसको छोड़ 
देने से पारस्परिक विश्वास तथा जानकारी नष्ट हो जावेगी और समि-- 
तियाँ सहकारी न रहकर सेन्‍्ट्रल बैंकों की शांखा मात्र रद्द जावेंगी। 
अपरिमित दायित्व की कठोरता सहकारिता विभाग के नियमों ने कम 
कर दी हैं | उसे पूर्णतया हठा देने से जनता का साख समितियों में 
विश्वास जाता रहेगा, और उन्हें डिपाजिट प्राप्त नहीं होंगी | श्रपरिमित' 
दायित्व निर्धन व्यक्तियों के लिये विशेष रूप से उप्युक्त है, क्योंकिउनके - 
पाप्त कोई सम्पत्ति होती नहीं, उनकी जमानत तो केवल उनका अ्रच्छा 
चरित्र, ईमानदारी और उनकी उत्पादन शक्ति ही हो सकती है | 

रिजव बेंक का भी यही मत है कि कृषि साख सहकारी समितियों - 
का दायित्व श्रपरिमित ही होना चाहिए। परन्तु, दिसम्बर १६३६ में 
देहली में सहकारिता विभागों के रजिस््रारों का जो सम्मेलन हुआ 
था उनमें केवल सभापति के 'कारिदंग दोट! ( निर्णायक मत ) से ही' 
यह प्रस्ताव गिर सका था कि कृषि साख सहकारी समितियों का दायित्व 
परिभित होना चाहिए | इससे यद्ट सिद्ध होता है कि देश में बहुत से: 
कार्यकर्ता ऐसे हैं, थो अपरिमित दायित्व को व्यर्थ समभते हैं | 

ग्राम्य समिति का त्षेत्र--मदरात पदकारी कमेटी का मत है कि 

एक गाँव बहुत छोटा क्षेत्र हे और उलकी समिति इतनी छोटी होती है" 
कि वास्तव में वह आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं हो सकती। इसलिये 
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'बहुत छोटी समितियों को मिलाकर एक कर दिया जावे और वह एक से 
श्रधिक गाँव में कार्य करे | लेकिन ऐसा करने से वह पारस्परिक 
विश्वात और जानकारी, जो आन्दोलन का श्रधार है, नष्ट हो 
“सकती है लि की 

बहु-उद ये सॉमितियों-कुछ उमय से इस विषय में बढ़ा विवाद 
है कि साख तमितियों का कार्यक्षेत्र कया होना चाहिए. । यह तो सभी 
मानते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति में तब्र तक सुधार नहीं हो 
सकता, जब तक उसके जीवन में सर्वाज्जीण उन्नत्तिन हो। रिघर्व बेड ने 
इसी बात को लेकर बहु-उद्दे श्य समितियों का समर्थन किया था। 
उसका मत है कि बहु-उद्दे ्य समिति सदस्य को खेती या धन्धे के 
लिये साख दे और अपने भ्रच्छे सदस्यों के पुराने ऋण को भूमि- 
बन्धक जैक के द्वारा अदा करवा दे; किसान-सदस्यों की श्रार्थिक स्थिति 
को सुधारने के लिए उनकी पैदावार को बेचे; उनके लिए बढ़िया बीज 
खरीदे श्रौर उन्हें अपनी आवश्यकता की चीजों को ठीक मूल्य पर 
दिलाने के लिये उनसे श्राडर ्ञेकर उन चीजों को खरीद १९२ उन्हें दे, 
सुकदमेब्राजी को कम करने के लिये पंचायत स्थापित करे; भूमि की 
चकबन्दी करके, श्रच्छे बीज और ओजारों का प्रचार करके खेती 
की पैदावार को बढ़ावे; खेती के अतिरिक्त बेकार समय में गौण तथा 
सहायक धर्ों के द्वारा उनकी श्राय को बढ़ाने का प्रयत्न करे; श्र, 
जीवन सुधार को द्वाथ में लेकर स्वास्थ्य, ओषधि वितरण, उपचार, 
सामाजिक कृत्यों में ग्रधिक घन व्यय न करने और गाँव में सफाई रखने 
का प्रबन्ध करे | कहने का तापत्य यह है कि बहु-उद्दे श्य समिति गाँव 
की सभी सुख्य समस्याओं को हल करके गाँव वालों को सुखी और 
समृद्धिशाली बनाने का प्रयत्न करे | ऐसी उप्तितियाँ गाँव के सावे- 
जनिक जीवन का केन्द्र बन जावेगी । वे केवल साख ही नहीं देगी, 
चरन गाव की आर्थिक दशा सुधारने और सामाजिक उन्नति करने का 
अयक् करेंगी । 
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सहकारिता श्रान्दोलन में लगे हुए कार्यकर्ताओं का इस विषय में 
काफी मतभेद है। कुछु सज्जन बहु-उद्दे श्य उप्तितियों के पह्त में हैं, 
कुछ विषक्त में हैँ। विरोध करनेवालों का कहना है कि इस प्रकार की 
समितियों को चलाना कठिन है। ये समिदियों कुछ शिक्तित व्यक्तियों 
के हाथ का खिलौना भर रह जावेंगी, जो सहकारिता के मावन्ता के 
विरुद्ध है । यही नहीं मिन्न-मिन्न विमागों के हिसाच एक दुधरे से मिलते 
रहेंगे, जिससे समिति की वास्तविक स्थित्ति छिपी रहेगी और एफ 
विभाग के खराब होने से दूसरों पर बुरा असर पड़ेगा इसका परिणाम 
यह होगा कि समिति के उपयोगी कार्य भी असफल हो जांवेंगे | इस- 
लिए प्रत्येक काय के लिए एक समिति स्थापित की घावे । 

परन्तु यह सथ स्वीकार करते हैँ कि सभी समस्याश्रों के विरद 
एक साथ युद्ध छेड़ने से ही गाँव की सर्वाज्ञीय उन्नति हो सकती है। 
सहकारिता श्रान्दोलन के प्रतिद्ध विद्वान्‌ भ्री० फे महोदय ने भी बहु- 
उद्दे श्य सम्रितियों का समर्थन किण है। सन्‌ १६३६ में रकिस्द्ारों के 
सम्मेलन ने बहु-उद्दे श्य समितियों की स्थापना करके उनका प्रयोग करने 
की घिफारिश की थी | मदरास सहकारिता कमेटी ने भी बहु उद्देश्य 
समितियों की स्थापना का समथन किया है। उत्तर प्रदेश, मद्रास 
बम्बई, बढोदा में यह प्रयोग आरम्म भी हो गया है, और बहु-उद्देश्य 
समितियों स्थापित की गई हैं| बंगाल के रजिस्ट्रार ने भी श्रपना मत 
बहु-उद्दे श्य तमिति के पक्ष में यह कह कर दिया है कि सहकारी 
समिति को सम्पूर्ण मनुष्य की समस्याश्रों को इल करना चाहि? | 
बस्बई ओर मदरातत में बहु-उद्देश्य समितियों क्षा कार्यक्षेत्र कई 
गाँवों में देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बड़ौदा में एक समिति का 
कार्यक्षेत्र केवल एक गाँव होता दे!अमभी यह समितियों प्रयोग की 
स्थिति में हैं, इसलिए! उनके विषय में कुछ कह नहीं जा सफ़ता | 
लेकिन हमें यह न भूल जाना चाहिए कि बहु-उद्दे श्य पम्मितियाँ घौरे 
प्ीरे ही स्थापित होंगी । जब तक गाँवों में ऐसी व्यक्ति नहीं उत्पन्न होते 
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जो इन समितियों के विभिन्न विभागों को तफलतापूर्वंक चला सके, 
तब तक इन समितियों की गति तीत्र नहीं हो सकती । 


बहु उय शीय सहकारी समितियाँ 


शदकारिता आन्दोलन में कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता इस! 
बात पर एकमत है कि सहकारिता आन्दोलन का फैवल साख पर 
विशेष बल देना तथा किसान की उत्पादन शक्ति को बढ़ा कर उसको 
श्रार्थिक स्थिति में सुधार न करना आन्दोलन की अठफ़लता का 
मुख्य कारण है | इसी उद्ये श्य से बहु उच्चे श्य वाली सहकारी समि- 
तियों की स्थापना पर प्रत्येक प्रान्त में पिछुले दिनों विशेष बल दिया 
जाने लगा है। लगभग सभो प्रान्तों में श्रत्॒ बहु उद्चेश्य वाली 
समितियों काय कर रही हैं और उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है । 
अब हम यहाँ सक्षेप में मिन्न भिन्न प्रान्तों में इस दिशा में कितना 
कार्य हुआ्ला है उसका सिह्ावलोकन करेंगे। 

पश्चिमीय बंगाल।--पश्चिमीय बंगाल के गवर्नर 

डाक्टर केशाशनाथ फाटजू के प्रोत्साहन से पश्चिमीव बंगाल में 
वहु.उच्चे श्यीय समितियों की स्थापना हुई। उनकी प्रेरणा से एक 
योजना बनाई गई | इस योजना के आधीन दो वर्षों में ४००० 
समितियों की स्थापना का आयोजन है। इस योजना का उद्येश्य 
नीचे लिखा हैं।--- 

इस योजना का पहला उद्य श्य प्रान्त में रहने वाले उभी ग्राम- 
वासियों में सहकारिता की भावना को जागणशत करना है। अपनी तथा 
श्रन्य ग्रामवासियों की आथिक मानप्तिक तथा शारीरिक उन्नति के 
लिए. सहकारिता का उपयोग किया जा सके यही इस योजना का 
मुख्य उद्येश्य है। 

यह सप्तितियों नीचे लिखे कार्य करती हैंः-- 

(१) श्रपने सदस्यों के लिए छाख का प्रबन्ध फरना, (२) श्रषिक 
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अनाज उपजाने के लिए, अच्छे चीन औजार, तथा खांद का प्रतरन्ध 
करना तथा खेती की उन्नति करना | (३) उठिचाई के लिए साधनों 
को उपलब्ध करना, तालाब तथा कुये' खुद्वाना । (४) मुर्गी पालने 
कओ धन्धों को उन्नति करना. (£) पशुश्रों की नत्ल को उन्नति 
ह्ग्ना. (६) ४३-उद्योग घन्वों की उन्नति करना. (७) स्वात्य्य तया 
सफाई का प्रवन्ध करना, (८) लड़कों तथा प्रौढ्ों की शिक्षा का प्रबन्ध 
करना. (&) सहकारी ढंग से सामूहिक रूप से अपनी पेटावर 
विक्लो करना. आमवालतियों के लिए. जीवन की आवश्यक वस्तुओं को 
खरीद कर उन्हें देना, (१०) भूगड़ों को तय करना | संछ् प में गाँव 
का सारा ठीवन इस समिति रा काब क्षेत्र दांगा | 

१८४८ के श्रन्त तक्न प्रान्त में ११६२ उहु उद्येश्य वाली 
समितियों छार्य कर रही थी | 


पम्प १४ बम्ब्र३ में बहु उद्ये श्य वाली समितियों दो प्रकार की 
होती हैं; - 

(०) ब्राम्य वहु उद्ये श्व वाली उमितियों शो कि एक गाँव एक 
समिव के ठिद्वान्त पर होंगी ओर जिनका दावित्व उदत्वों की इच्छा 


पर परिमित अ्रयवा अपरिमित हो उच्दा है | 
(>) पाँच वा अधिक «आमों की ( पॉच मील के घरे में ) अप 
हु उद्चे श्यधवाली उमिति जिसका दावित्व परिमित होगा | यह बड़ी 
पतियों वहीं स्थापित दो छावंगी लहष डिक्की की 
इन समितियों का उद्च श्य ग्रामवासियों लए ठाऊ 
तथा अन्य आवरश्यक्न साघन उपलब्ध करना उनकी पैदावार की 
बिक्री करना और उनके लिए. आवश्यक चीजें खरीदना है। इठ 
समय बम्त्र३ प्रान्त म॑ ६५५ बहु उद्येश्य वाली ठमितियां काय 
कर रहो हूं जो ४६२० गांवों की सेवा करती हैं | 
इन नवीन बहु उच्च श्य वाली उमितियों के अतिरिक्त जो कि नई 


त्यापित की गई हँ जो पुरानी साख उमतियां ई उनको भीदह 
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उद्य श्य वाली सप्रितियों में बदलने की नीति है । जो साख समितियों 
के सदस्य चाहेंगे उनकी बहु उद्येश्य वाली समितियों में परिणित 
कर दिया जावेगा । 

उत्तर प्रदेश।---उत्तर प्रदेश में बहुउये शव वाली समितियों 
की सख्या २० इज़ार है। इससे यह ने सोचना चाहिए कि वे सब 
समितियां एक पूर्ण बहुउद्ेश्य वाली समिति के कर्तब्यों को निवाह 
रही हैं| उत्तरप्रदेश में यह श्रान्दोलन अ्रभी प्रारम्भिक श्रवस्था में है | 
यह २० इनार बहु-उद्ये श्य वाली तमितिया यहाँ हैं | समितियाँ ६०० 
बीज मंडारों के चारों ओर सगठित की गई हैं जिनको अभी कुछ तमय 
हुआ कृषिदिभाग के नियंत्रण से हटाकर सहकारिता विभाग के 
नियंत्रण में रख दिया गया है। प्रत्येक बीज भडार से १६ या १२० 
समितिया सम्बंधित रहती हैं | जत्र किसी गाव के ७० या ८० प्रतिशत 
परिवार समिति के सदृध्य बन जाते हैं तत्र गाव की समिति की स्वीकृत 
प्रदान की जाती है । यह १५ गा २० उम्रितिया एक यूनियन बना लेती 
हैं। बीन भडार इन्ही यूनियनों कौ श्राधीनता में काम करेंगे | यह 
यूनियने सदस्य समितियों के सदस्यों की पैदावार समूहिक रुप से 
बेचने का प्रबंध करती हैं तथा एइ-उद्योग धंधो की उन्नति करती है। 
सदस्यों के लिए दैनिक व्यवहार की वस्तुश्रों का स्टोर रखती हैं तथा 
थशुश्रों की मसल को सुधारती.हैं | किन्तु श्रभी यह नहीं कह जा सकता 
कि यह समितिया कहाँ तक सफल हुई हैं। इनके बारे में अधिक 
चानकारी नहीं मिल पाई है । 

मध्यप्र देश।--म्ध्यप्रदेश में ६५८ बहु-उच्चे य वाली उमितियां 
है तथा ४७६ स्टोर हैं। 

उड़ीसा;---उड़ीश में ६८ ब हु उद्चे श्य वाली उमितयां हैं। 


मैश्नार---मैयूर में तेजी से बहु उद्चेश्य वाली समितियां कार्य 
कर रही हैं। वहाँ लगभग ७५० बहु-उद्ये श्य वाली समितियां कार्य 
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कर रही दें | ८२ ताल्लुका समितियां हैं श्रीर जिला समितिया स्थापित 
की जा रही हैं। मै 

नियन्रित साख ओर फ्सली-ऋण-ममितियों- सहकारिता 
आन्दोलन के अत्यन्त कठिन परिस्थिति में से गुजरने के कारण आन्दो- 
लन भें एक नई प्रवृत्ति चल पड़ी है| मदरास में यह विशेष रूप से 
दृष्टिगोचर हुई | वहाँ साख पर नियन्त्रण रखा जाता है। सदस्य को 
नि कार्य के लिए ऋण डिया जाता है, वह उममें ही उसे व्यय कर 
सकता है । इसके लिये पर्तिति उसे पूरी रकम एक-साथ न देकर जैसे-जैसे 
आवश्यकता पड़ती है, किस्तों में देती है। सदस्य को एक इकरारनामा 
लिखना पड़ता है कि वह श्रपनी फल को साख-समिति या विक्रब- 
सम्रिति के द्वाराही वेचेगा। विकय-समिति फसज्ञ वेच देने पर 
साथ समिति का ऋण तथा भूमिवधक त्रक की किस्त ( यदि बह 
सदस्य भूमि बंघक बंक का भी सदस्य दे ) चुका देने के उपरान्त शेष 
रकम सदस्य को दे देती है| इस प्रकार वहाँ माख का नियंत्रण 
किया जाता है। यद्यपि बरहुत से लोग इसका विरोध इस आधार पर 
करते हैँ कि इससे प्रारम्मिक साख समिति की भिम्मेदारी . महत्व श्रौर 
स्वतन्त्रता नष्ठ हो जायगी | 

बंगाल में फतली-ऋण-समितियों की बहुत बढ़ी सख्या / १३०००) 
है। बरार में भी समितियों बहुत बड़ी सख्या में स्थापित हैं | इनकी 
आवश्यकता दस कारण पड़ी कि वहाँ सहकारी साख समितियाँ ठप्प 
हो गई | उस कमी को पूरा करने के लिए इनकी स्थापना को गई | 
मूलतः ये समितियों भी मदरास की तरह ही कार्य कर रही हैं। बंगाल 
में तो यह नियम है कि फतली-ऋण-उप्रिति के सदस्य को बहु-द्दे श्य 
समिति का भी सदस्य बनना पढ़ता है, श्र उसे अपनी पैदावार ऋ 
बहु-उद्दे श्य समिति के द्वारा ही बेचना पड़ता है । 


५६ २५ 


रिजब बैंक और सहकारी साख आन्दोलन... रिजर्व बक हे 


स्थापित हो जाने के उपरान्त उत्तकी कृषि-साख शाखा १६३५ भें स्था- 
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पित की गई । हृस शाखा के निम्नलिखित कार्य हैं;--कृषि-साख के 
विशेषज्ञों को नियुक्त करना, जो कृषि-साख के सम्बन्ध में भारत सरकार, 
प्रान्तीय सरकारों और सहकारी बेड्ढों को सलाह दें; और रिजव बैंक 
तथा सहकारी बेड्डों के आपसी सम्बन्ध तथा कृषि-ताख के सम्बन्ध 
में जो नीति रिजर्व बेंक निर्धारित करे, उसका स्पष्टीकरण करना। 
रिजर्व बैक एम्ट के अनुसार, कृषि-साख विभाग ने सहकारिता साख 
आन्दोलन के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भारत सरकार को १६३६ 
में भेजी | रिजंत्र बेंक ने इस बात पर जोर «दिया कि साख श्रांदोलन 
उसके बंतलाये*अनुसार पुनः संगठित होना आवश्यक है, तभी वह 
चलशाली बन सकता है | रिपोर्ट की सिफारिश इस प्रकार थींः-- 

(१ ) जहाँ ऋण इतना भ्रधिक बढ़ गया हो कि कजदार की 
सामथ्य के बाइर हो; उसको घटा देना चाहिए | 

(२) भविष्य में एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए, जिससे 
अधिक ऋण न दिया जावे | 

(३ ) सदस्य किसान को एक से अधिक स्थानों से ऋण न लेने 
दिया जावे । 

(४) सहकारी गोदाम और विक्रय-समितियों की स्थापना की जावे | 

(५ ) प्रान्तीय बैड को कृषि-साख का नियंत्रण करना चाहिए 

(६) अधिक लम्बे समय के लिए दी जानेवाली साख, थोड़े 
समय के लिए दी जानेवाली गख से, अ्रलहदा कर दी जानी 
चाहिए | 

(७ ) सहकारी सेन्‍्ट्रल बैंकों को श्रपने कर्जे की रकम इतनी 
घथ देनी चाहिए कि सदस्य खेतो के लाम में से उसे २० वर्षो' में 
चुका सके | जो रकम वसूल न हो सके, उसे बह्े-ख़ाते में डाल 
देना अहिए | 

(८) साख समितियों को यूद की दर कुछ बढ़ानी चाहिए, जिससे 
से अधिक रक्तित कोष इकट्ठा कर सके | 
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(६) बैंकों की संचालक समिति में बेंकिंग के अनुभव वाले 
आदमी श्रधिक होने चाहिए | 

( १० ) आ्रावश्यकता से श्रधिक कजू लेने और सदस्यों से कज 
की रक्म वसूल करने में दिलाई को दूर करने के लिए डिपाजिटरों के 
अतिनिधि भी सेन्ट्रल तथा प्रान्तीय तहकारी वेट्टों के घोर्ड में रहने 
चाहिए । 

(११) यदि (बेल श्रादि खरोदने के लिये एक वर्ष से श्रधिक 
समय के लिए ऋण देना ही पड़े तो भी दो वर्ष से श्रघिक के लिए न 
दिया जावे | इस प्रकार के ऋण को वाधिक ऋण से अ्लहदा रखा 
जावे, और, साख-समिति ऐसे ऋण श्रघिक न दे | 

(१२ ) कितान को जो ऋण दिये जावे; जैसे-जैसे श्रावश्यकता 
हो, किस्तों में दिये जावें, एकमुश्त रकम न दी जावे | 

(१३ ) यदि ऋण की श्रदायगी ठीक समय पर नहो तो उसे 
खुरन्त वसूल करने का प्रयत्न किया जाय, अथवा समिति को तो 
दिया जावे ( यदि फसल नष्ट हो गई हो तो बात दूसरी है )। 

(१४ ) अदायगी के समय को, फसल नष्ट हो जाने की दशा में 
ही, बढ़ाया जावे । 

( १५ ) प्रारम्मिक समिति का, 'जो श्रान्दोलन की ग्राधारशिला 
है, पुनः संगठन होना चाहिए; और, उसका कार्यक्त्न कितान का 
सार जीवन हो । 

( १६ ) ये उमितियाँ छोटी वैज्लिंग यूनियन से उम््रन्धित कर दी 
जावे | 

( १७ ) प्रान्तीय बैड्ड को आन्दोलन की देखभाल करना चाहिए 
ओर उसका नेतृत्व करना चाहिए। 

रिजवं बैड्ड सीधे कितानों को ऋण नहीं देता और न खेती के 
वास्ते लम्बे समय के लिए. दी ऋण दे सकता है। वह फसलों के लिए 
ऐलिखे गए बिलों को डिस्काउंट करके प्रान्तोय बैंको की सहायता कर 
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सकता है। किन्तु ये बिल ६ महीने से अधिक के लिए! नहीं हो सकते। 
थोड़े समय के लिए भ्रावश्यकता पढ़ने पर रिजव बैंक प्रातीय बक़ो को 
ऋण दे सकता है। रिजव चेक से श्राथिक सहायता पाने के लिए यह 
श्रावश्यक है कि प्रान्तीय बैंक श्रपनी चालू खाते की जमा की ढाई 
प्रतिशत, श्रौर मुदती जमा की एक प्रतिशत नकदी रिजन्न बैक में 
जमा करे । 

रिजव बेड ने भान्तीय बेक़ों को अपना रुपया एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर भेजने के लिये कुछ सुविधाएं दी है। एक प्रकार से प्रांतीक 
बक भी प्रामाणिक ( 'शिट्टल” ) बक मान लिये गए हैं। रिजपे वेक 
ने सेन्ट्रल बकों को प्रान्तीय बेडू की शाख मान लिया है । 


ग्यारहवाँ प्रिच्छेद 
दूध सहकारी समितियाँ 


घने आ्राबाद्‌ देश के लिये मांस विलास की वस्तु है। जितनी 
भूमि पर एक गाय का निर्वाह होता है उतनो भूमि पर श्रनाज उत्पन्ना 
करके आठ मनुष्यों का भोजन उत्पन्न किया जा सकता हैे। इसलिए, 
मांध्ाहारी केवल वही देश हो सकते हैं, जहाँ भूमि तो बहुत है किन्तु 
जनसंख्या कम हे, जैसे संयुक्तराज्य--अमरोका, कनाडा, »रजैनटाइन, 
इत्यादि | अथवा, वे घने श्राताद देश मांसाहारी हो सकते है, जो” 
धनवान होने के कारण विदेशों से मांध मंगाकर खा सकते हैं, जेसे 
इज्धलेर्ड इत्यादि | भारतवर्ष में अधिकाश जनता शाकाहारी है जो 
लोग मांस खाते हैं , उन्हें वह यथेष्ट परिमाण में नहीं मिलता; वे' 
स्वाद के लिये कभी-कभी मात खा लेते हैं | 
अस्तु, भारतीयों के स्वाद के लिये फल्त और दूध की बढ़ी 
आवश्यकता है | यदि देश में दूध की उत्पत्ति का हिसाब लगाया जावे! 
तो ज्ञात होगा कि यहों प्रति मनुष्य प्रति दिन पा व भर से कम दूध 
होता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्यों का स्वास्थ्य कैसे भ्रच्छा रह 
सकता है। विशेषकर नगरों में तो दूध की सम स्या ने विकट रूप 
घारण कर लिया है। वहाँ दूध वा श्रवाल है; छटे कखों में भी दूध 
उचित मूल्य पर नहीं मिलता । 
गॉव से आया हुआ दृध-- शरह।रों में दुघ समीपवर्ती गॉवों 
से आता दे, अ्रथवा शहरों में रहनेवालें घोसी और ग्वाले बेचते हैं | 
अधिकतर, नगर में फ्रिसान वहों के पाँच या छुः मील की दूरी से दूध” 
बेचने श्राता हे | जो किसान भेंछ रखता है, वह शहर के किसी इल- 
वाई से बातचीत कर लेता है। हलवाई खोए के हिसाब से दूध का 
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दाम देता है। यदि हलवाई किसान से चार सेर का दूध लेता है तो 
'आइक को दो-ढाई सेर का ही देता हैँ । किसान हलवाई को शुद्ध दूध 
देता है। किन्तु वह सायंकाल शहर में नहीं श्रा सकता, इस लिए 
सायंकाल का दूध प्रातः काल के दूध के ताथ मिला कर लाता है। इस- 
' लिए नगर निवात्तियों को बासी दूध मिलता है दूध वेचेनेवाले को 
भी हानि उठानी पढ़ती है, क्योंकि किसान को अपना दूध सस्ते दामों 
पर देना होता है ! 
शहरों के ग्वालों का दू६--शहरों से घोसी श्रपनी गाय 
“भसों को लेकर शहरों में ही रहते है. । शहरों में स्थान की कमी शेने 
के कारण इन ग्वालों के स्थान बहुत-गन्दे रहते हैं, वहाँ एक प्रकार के 
कीड़े उत्पन्त हो जते हैं जो दूध को दूषित कर देते हैं । विशेषज्ञों का 
कथन है कि शहरों के दूषित दूध को पीने के ही कारण बहु से रोग 
उसन्न हो णते हैं| दूध बहुत शीघ्र बिगढ़ नेवाली वस्तु है, इस कारण 
वालों का दूध स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है। ख्वाला भी उठी 
कीमत पर दूध बेवता है जिसपर हलवाई । शहरों में दूध पहुँचाने की 
- समस्या श्रत्यन्न महत्वपूर्ण है और वह सहकारी समितियों के द्वारा ही 
हल हो सकती है। 
भारत में दूध की उत्पत्ति--श्री० नारमन राइट के अ्रतु- 
-सार भारतवर्ष में पतिवर्ष लगभग ७० करोड़ मन दूध उत्पन्न होता 
है । उसका मूल्य महायुद्ध के पूर्व, साढ़े तीन सौ करोड़ बपये कूंता 
-गया या । प्रति व्यक्ति यहाँ दूध दैनिक श्रौसत साढ़े तीन छेर्गक है! 
भोजन-विशेषज्ञों का कथन हैं कि स्वास्थ्य के लिए हर रोज १४ छेंगक 
. दूध आवश्यक है | श्रधिकांश योरोपीय देशों में मनुष्य पीछे दूध की 
खपत का औठत इससे अधिक पड़ता है । 
भारतवर्ष में लितनी भी दूध की उत्पत्ति है, उसका लगभग ३० 
प्रतिशत पीने के काम श्राता है; ४२.७ प्रतिशत धो बनाने में, और 
-शेष खोझा, दह्दी, रबड़ी, मक्खन, श्राइसक्रीम इ्थादि के बनाने में 
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व्यय होता है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतवष में दूध की 
सब से श्रधिक खपत घी बनाने में होती है और उसके बाद दूध का 
मुख्य उपयोग उसको पीना है । यद्यपि भारतवर्ष में १६४० में गाय 
जैलों की संख्या लगभग २९ करोड़ थी जो १थ्वी भर के गाय बैलों की 
सख्या के लगभग एक तिहाई थी, फिर भी भारतव॒ष में दूध की 
उत्पत्ति बहुत कम है | इसका एकमात्र कारण यहाँ गाय की नस्ल का 
कल्पनात्तीत ह्ाठ होना ही है | 

भारतत्रष में गाय बैल की नस्त्त के हास होने के मुख्य तोन 
कारण हैः--(१) चारे को कमी (२) श्रच्छे सांढ़ो की कमी (३) 
पशुओं के रोग | जब्र तक यह तौनों बातें दूर नहीं होतीं, तब तक 
गोवश की उन्नति नहीं हो सकती | महात्मा गांधी के नेतृत्व में गौ-सेवा 
संघ ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया; वह अब भी अच्छा काम 
फर रहा है| यदि सरकार, गौशालाऐ तथा अन्य घंस्थाएं उस ओर 
थ्यान दे तो देश में दूध की यथेष्ट उत्पत्ति हो सकती हैं। 

दूध सहकारी समितियाँ--पास-पास के चार पॉच गाँवों के लिये 
दुधस हकारी समिति का संगठन किया जावे। जितने किसान गाय या 
भंस रखते हैं उनको सदस्य बनाया जावे प्रत्येक सदस्य को अपना 
सब दूध तमिति के दफ्तर में निश्चित समय पर पहुँचाने पर वाध्य 
किया जावे | जरमनी के बवेरिया प्रान्त में समितियों ने किसानों का 
दूध इकट्ठा करने का एक अच्छा ढंग निकाला है । प्रत्येक सदस्य को 
बारीबारी से अपने गॉव भर का दूध हकद्ठा करके अपनी गाड़ी में 
समिति के कार्यालय में लाना पड़ता हे, इससे दूध इकट्ठा करने में 
सुविधा होती है। 

डेनमार्क को दूध सहकारी समितियों की योजना यह है- जिन 
अदेशों में पक्की सड़कें हैं, वहां की समितियां मोटर के द्वारा सदस्यों का 
दुध इकट्ठा करती हैं । प्रत्येक गांव के सदस्य निश्चित समय पर अ्रपना 
डूध लेकर गाव के बाइर सड़क के किनारे श्राजाते हैं, और मोटर 
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आकर उनका दूध ले जाती है| जहा उड़के अच्छी नहीं हैं वर्श यह 
काम घोड़ागाड़ियों से लिया जाता है। उमिति प्रत्येक सदस्य को एक 
बर्तन देती हे, जो प्रति दिन भाष द्वारा साफ किया जाता है। सदत्य 
दूध इसी बर्तन में भर कर समिति को देता है। 

समप्तिति का मन्त्री वैतनिक कर्मचारी होता है, उसे दूध के धघे का 
जानकार होना आवश्यक है । डेनम्र्क तथा जर्मनी में दूध के धंपे की 
शिक्षा ग्रात्त विद्यार्थी मनन्‍्त्री बनाये जाते हैं| मन्त्री दूध की जाच करता 
है; यदि दूध में मिलावट होती है तो सदस्य पर जुर्माना किया जाता 
है। दूध नापकर सदस्य के हिसाब में जमा कर लिया जाता है । कहीं- 
कहीं दूध का मूल्य मक्खन के श्रौसत से दिया जाता है। दूध आजाने 
पर समिति का मन्त्री उसे समिति की गाढ़ी में नगर को भेज देता हे |! 
समिति मक्खन बनाने की मशीन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं 
श्रपनी पू जी से खरीदती हैं। मन्त्री उन वनत्रों के उपयोग से उत्तम 
मक्खन तैयार करता है। उमिति मक्खन बड़ी राशि में बनाती है ओर 
उसे डिछ्चरों में भर कर विदेशों में वेचती है । 

एक जिले की सहकारी दूध समितियां मिलन कर एक दूध सहकारी 
यूनियन बनाती हैं। यूनियन का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह तमितियों 
द्वारा बनाये हुए मक्खन के लिये विदेशों में बाजार तैयार करे, और 
अपने से सम्बंधित समितियों की देखभाल करे। यूनियन विदेशों में 
विज्ञान देती है, और समितियों को उचित परामर्श देती 
हैं । यही कारण है कि संसार के प्रत्येक देश में डेन्माक का प्रकखन 
बिकता है। 

संगठन--तमिति के जितने सदस्य होते हैं, उनकी सम्मि: 

लित सभा को साधारण सभा कहते हैं | यह समा श्रपनी 
बैठक में प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करती है, दूध का भाव 
निर्धारित करती है,तथा दूध में पानी मिलानेवालों के लिये दस्ड निश्चित 
करती है। यही सभा मन्त्री को नियुक्त करती है। मन्‍्त्री के 
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कैंबल यह पाम नदी होता क्रि वह दूध का प्रबन्ध करे, वह प्रति 
सप्ताह सदस्यों के पशुश्रों की जॉच करता है और पशु-शलन के विषय 
में उन्हें यह परामश देता रहता है कि पशुश्रों को किस प्रकार चारा 
पखिलाना चाहिए तथा उन्हें किए प्रकार सस्थ रखा जा सकता है। 
यदि किठ्ती सदस्य का पशु बीमार हो जावे तो मन्‍्त्री उतका उपचार 
कग्ता है | 

प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट! (मत) होता है, चाहे वह कितने 
हो हिस्से खरीदे | हिस्सों का मूल्य किस्तों में चुकाया जा सकता है। 
समिति सहकारी वक़ों से कर्ण लेती है, और उचित सूद पर सदस्यों को 
पशु खरीदने के लिये रुपया उधार देती है | समिति उत्तम जाति के 
साड़ पालती है श्रौर सदस्यों के पशुश्रों की नस्ल को उत्तम तथा 
अधिक दूध देनेवाली बनाती है | समिति चारे का भी प्रतजन्ध रखती 
है, जो अवश्य ' ता पड़ने पर सदस्यों को उधार दिया जाता है। 

भारतत्रप में देव का धन्‍्धो-मारतवष में पशुश्रों की दशा 

इतनी शोचनीय है, जितनो 86२ के किसी भो देश में नहीं है। श्र 
तक मारतवष में दृ8 महत्वपूर्ण विषय को ओर जनता का ध्यान नहीं 
गया है; हां कुड्ु स्थानों पर सहकारां दूध समितियों स्थापित हुई हैं, 
जिनमें कल के समीप पा के गॉतों को समितियों विशेष उल्लेख- 
नीय हैं । इस विशाल जनसंख्या वाले नगर को प्रति दिन बहुत दूध 
की आवश्यकता रहतो है | दूध आत-प/स के गाँवों से हो मिलता है। 
जिन गोंवों में समितियों स्थापित नहीं हुई हैं, वहाँ से दूध कलकत्ते 
तक लाने का धन्प्र। ग्वाले करते हैं | ग्वाले गाय नहीं रखते, उनका 
काम केवल गाँव से दूध लाकर वेचना भर है। 

ग्वाले हर छुःमाहदी गांय वालों को कुछ पेशगी रुपया दे देते हें, 
और उनसे यह तय कर लेते दे कि वे उसी ग्वाले को दूध दें | ग्वाला 
प्रातःकाल ही अपने दूध दुशनेवालों को गाय वालों के मकानों पर मेज 
देता हे और वे श्राधामी की गायों को दुह्द लेते हैं| ग्वाला उठ दूध 
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को कलकत्ते ले जाता है श्रथवा दही या छाना बनाता है। ग्वाला 
कलकते बिना पानी मिल्लावे दूध नहीं ले जाता, पानी मिलाते समय 
वह इस बात का भी ध्यान नहीं रखता कि गंदा तो नहीं है। यह पानी 
मिला हुआ दूध बढ़े बड़े पीतल के कलतों में भर लिया घाता है और 
उनके ह६ में पत्तियां ढ्रंस दी जाती हैं, बिससे दूध न छुलके ये कल्से 
मां साफ नहीं रहते | ग्वाला माहवारी टिकट ले लेता है और प्रातः- 
काल रेल में दूध कलकत्ते तक लाता है | रेल गाड़ियों में ग्वालों के: 
लिये एक तीतरे दर्ज का डित्या रहता है, जो प्रायः बहुत गंदा 
होता दे | 

तीस वर्ष व्यतीत हुए, श्री० डोनोवन तथा श्री० जे, एम. मित्रा 
का इस ओर ध्यान श्राकरपित हुझ्ला और उन्होंने अबत्न कस्के 
एक दूध सहकारी सम्रिति की स्थापना की। आरम्म में गांव वाले 
तेद्र नहीं हुए, किन्तु पीछे एक गांव के किव्वान, जिनका ग्वाले से 
भागढ़ा हो चुका था श्रोर जो इस चिन्ता में थे कि वे श्रपना दूध कल- 
के में किए प्रकार वेचें, तैयार हो गये | इस तरह पहली उमिति 
वी स्थापना हो गई | 

समिति ने क्खानों को ग्वाले से एक रुपया फी मन श्रधिक मूल्य 
दिया और उनके हिंसाव की पाठवुक्न हर किसान को दे दी। समिति 
भी दुहनेवालों को नौकर रखती थी | आरम्भ में समिति को बहुत' 
योढ़ा लाभ हुआ, किन्तु उमिति ने दो बातों से सफलता प्राप्त की, एक 
तो किसानो को दूध की कीमत अ्रधिक दी, दूसरे आइकों को शुद्ध दूध 
दिया | क्रमशः समितियों की रंख्ण बढ़ने लगी | उमितियों के सदस्पों 
को दूध का अधिक मूल्य मिलते देख, श्रन्व गांवों में मी किसान 
समितियों के उव्स्य बनने को लालाबित होने लगे शोर कलकते में 
समिति के दूध की मांग बढ़ने लगी। सन्‌ १६१६ में उम्रितियों ने एक 
दूध की सहकारी यूनियन संगठित की, तबसे ठ।मत्तियों को संख्या बढ़ी 
ठेजी ते बढ़ठी गई। उच्च १६४४ में १२६ समितियां यूनियत हे 
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सम्बंधित थी जिनके लगभग ६५०० सदस्य थे। केवल कलकते में ही 
यूनियन लगभग १५० मन दूध प्रति दिन बेचती थी, जिसका मूल्य" 
व में चार लाख रुपये से अधिक होता था | 

दूध की उत्पत्ति का केन्द्र ग्राम्य दूध समितियां हैं| ये समितियां” 
ही यूनियन की घदस्थ हो सकती हैं। दूध-युनियन इन समितियों को 
पूंजी देती है, उनका निरीक्षण तथा नियन्त्रण करती है, और कल- 
कत्ते में दूध बेचती है । 

समितियों के प्रतिनिधि यूनियन के डायरेक्टरों का चुनाव करते हैं 
प्रत्येक समिति की एक वोट होती है। केवल सभापति और उपसभा- 
पति नहीं चुने जाते । डायरेक्टर ही यूनियन के कार्य की देखभाल : 
करते हैं। 

यूनियन ने कुछ भरडार स्थापित किये हैं, जिसमें कर्मचारी नियुक्त - 
किये गये हैं | मडार पर समितियों का दूध लिया जाता है | जिन समि- 
तियों के समीप कोई भडार नहीं है, वे समीपवर्ती रेलवे स्टेशन पर दूध” 
मेत्र देती हैं। भंडारों के मेनेजर रेलवे के द्वारा दूध कलकत्ते मेज देते 
हैं। कलकते में यूनियन का एक कर्मचारी दूध ते लेता हैतयथा 
ग्राहकों के यहाँ मेज दिया जाता है | 

मंडार में जब दूध आता है तो भंडार का मेनेजर यन्त्र से उसकीः 
लांच करता है तथा शुद्ध बर्तनों में भरे हुए दूध को कलकत्ते मेजता 
है। यूनियन एक पशु-चिकित्सक रखती हैं, जो समितियों के पशुओं की 
जांच करता है और उनके रहने के स्थानों को देखता है कि वे गन्दे 
तो नहीं हैं | इन उब कर्मचारियों के ऊपर एक सरकारी कर्मचारी हे, जो * 
युनियन का चेयरमेन है। सरकार ने इस कर्मचारी की सेवाएँ सह- 
कारिता विभाग को दे दी हैं। दूध को वेज्ञानिक ढंग से सुरक्षित तथा 
शुद्ध रखने के लिये यूनियन ने एक फेक्टरी स्थापित की है । यूनियन 
मोटर, बैलगाढ़ी, तथा ठेलों के द्वारा ग्रइकों के पात दूध पहुँचाती है 
ओर अपने कम चारियों तथा एंजटों के द्वारा दूध बेचती है । 
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आरम्भ में यूनियन के पास चहुत थोड़ी पूजी थी, किन्तु भ्रव 
यूनियन की कार्यशील पू जी एक लाख और निजी पू जी श्रस्ती हजार 
- रुपये से कुछ अधिक है। यूनियन का वाषिक लाभ लगभग २०,००० 
-र० हैं| यूनियन ने बहुत से प्रायमरी स्कूल खोले हैं, जिससे उहकारी 
समितियों के सदस्यों के लड़के शिक्षा प|सके । यू'नयन ने गांवों में कुएं 
भी खुदवाये हैं, तथा बढ़िया सांड खरीद कर रखे हैं, मितसे सदस्यों 
के पशुओ्नों की जाति अच्छी बने । बल्ञाल में कलकत्ते के श्रतिरिक्त 
ढाका, दार्जलिग, तथा श्रन्य स्थानों में भी सहकारी समितियों स्थापित 
हो गई हैं, जिनकी सख्या दो सौ से कुछ अधिक है। प्रान्त में यह 
श्रम्दोलन अत्यन्त सफल हुआ है, और भविष्य में अ्रधिकाधिक उन्नति 


की आशा है । 
कलकते की म ति मदरास में भी दूध सहकारी तमितियाँ स्पापित 


की गई है । 
उत्तर प्रदेश में ललनऊओऔर इलाहाबाद की सहकारी दूध यूनियन 
वर्ष में कुल मिलाइर २०,००० मन दूध लगभग 7॥ लाख रु-ये का 
बेच लेती हैं और अपने पाव के गाँवों में अपने सदस्यों को, प्रतिवर् 
२ लाख रुयये के लगभग दूध के मूल्य के रूप में बरॉटती हैं। लखनऊ 
यूनियन प्रति दिन ५० मन दूध और प्रयाग की यूनियन ३० सन दूध 
बेचती हैं। संयुक्तप्रांत में लखनऊ और इलाहाबाद दूध यूनियनों को 
मिला कर ४४ दूध समितियों हैं। लखनऊ की समितियों के सदस्य 
अपनी गायों का दूध पत्चों के ठामने दुइते हैं. और उन बर्तनों को, 
बनमें भरकर दूध लखनऊ मेजा जाता है, वहीं ताला लगा दिया जाता 
'है। समितियों से दूध टन भण्डारों पर ले जाश जाता है जहाँ वह 
इकट्ठा होता है वहाँ दूध की परीक्षा होती है। फिर उसे गरस किया 
जाता है। गरम दूध बड़े-बड़े बतेनों में भर कर उन पर मुहर लगा दी 
“जाती है और मोटर-लारी द्वारा उन्हें मखनऊ भेज दिया जाता है । 
“लखनऊ यूनियन में पहुँचने परदूध जाँचा जाता है, फिर उसे ठंडा किया 
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जाता है और शीतमंडार ( 'कोल्ड स्टोरेज! ) में रखा जाता है । पीछे 
उसे बर्तनों में बन्द करके आइक़ों के पास मेज दिया जाता है | यह 
यूनियन श्रार्थिक दृष्टि से बहुत सफल हुश्रा है। संयुक्तप्रान्त में उन्नाव 
और बनारस में भी एक एक दूध समित्ति स्थापित हुई है | 

आपाम में भी कुछ दूध समितियाँ स्थापित की गई हैं, किन्तु वहाँ 
कुछ को छोड़ कर शेष श्रत॒ फल रहीं | 


पंजाब में कुछ ऐसी समितियों स्थापित की गई हैं, जो प्रति सत्ताइ 
अपने सदस्यों की गायों का दूध नापतो हैं, और उसका लेखा रखती 
हैं| समिति का निरीक्षण रद॒त्यों को बतलाता है कि कि गाय का 
रखना व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक है और किस गाय का हानिका- 
रक | जब तक भारतवर्ष में दूध का धंधा उन्नत नहीं हो जाता, यह 


आशा करना कि इस प्रणार की समितियों अधिक स्थापित होंगी, स्वप्न 
पात्र हैं। 


घी समितियाँ-उत्तरप्रदेश में घी का धंधा बहुत महत्वपूर्ण 
है। यह धंधा व्यापारियों के हाथ में है, जो प्रायः किंसान को घी का 
फरम मूल्य देकर उसमें चर्बी, या तेल, बनस्पति-घी मित्रा कर ऊँचे 
दामों पर ग्राहकों को बेचते हैं होता यह है कि व्यापारी किसानों 
को भेस लेने के लिए कुंछु रुपया पेशगी उथार दे देते हैं। वे 
किसान उस व्यापारी के आ्िक दास बन जाते हैं व्यापारी प्रत्येक 
पखवारे जाकर घी सस्ते दार्मो पर गांवों से इकट्ठा कर लेता है। 
ऋणती किसान उसे कम दामों पर अपना घी ेंचता है व्यापारी 
मंडियों में घी लाकर थोक व्यापारियों को बंचते हैं। वहाँ घी 
में मिलावट होती है [ घी उम्रितियों को स्थापना की श्रावश्यकता 
इस कारण हुई क्योंकि उससे दो बड़े लाभ हैं। एक तो किसान 
को घी का उचित मूल्य मिलता हे दूसरे उपभोक्ताश्रों को शुद्ध 
थी प्राप्त हो जाता हे | घी समिति का उद्येश्य ठदस्थों का घी 
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कमीशन पर बेचना, दुधारु पशुश्रों की नस्ल को सुधारना, तया 
दुधारु पशुश्रों को मोल लेने के लिए ऋण देना है। 

घी समिति का कार्य क्षेत्र एक गाँव होता है | प्रत्येक व्यक्ति थो 
कि गांव में रहता है श्र उसके पास कमसे कम एक दुधारु गाय 
या भर है, समिति का सदस्य हो सकता है | थदि किसी सदस्य के पास 
ध्थायी रूप से गाय या मेंस नहीं रहती है तो वह सदस्य नहीं रहता । 
प्रत्येक सदस्य को समिति में एक हिस्सा लेना पड़ता है | 

समिति को कार्यशील १ जी;---उमिति की कार्यशील पूँजी 
इस प्रकार इकट्ठी की जाती है | (अर) हिस्सा पंजी (आ) सदस्यों की 
जमा (६) गैर सदस्यों की जमा (३) रत्षित कोष (3) लाभ। हिस्से 
का मूल्य १० रु है। कोई सदस्य एक हिस्से से श्रघिक नहीं खरीद 
सकता । हिस्से उन्हीं लोगों को हृस्तांतरित किए जा उकते हैं जो 
कि सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं श्रोर जिन्हें कमेटी स्वीकार 
कर ते । 

यदि समिति को ऋण की आवश्यकता हो तो सेन्ट्रल सहकारी 
बेक से ले लेती है। एक चौथियाई लाभ रक्षित कोष में जमा किया 
जाता है। 

प्रब्ध।---साधारण सभा को मत अधिक प्राप्त होते हैं जो 

कि साख समिति की साधारण सभा को प्रास होते हैं। सदस्यों को 
केवल एक मत प्राप्त होता है और पांच सदस्यों की पंचायत साधारण 
सभा द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समिति का प्रबंध करती है । 

प्रबंध कारिएी समिति किन शर्तों' पर तथा कितने समय के लिए 
सदस्यों को ऋण दिया जाना चाहिए, तथा जमा लेनी चाहिए. यह तय 
करती है, प्रवंधकारिणी प_मिति ही कमीशन की दर तथ करती है 
तथा किस कीमत पर घी खरीदा और बचा जावे यह तय करती है । 
घी की जांच, उसकी श्रेड निर्धारित करना उसको साफ कराना, 
उछको रखना तथा उसकी बिक्री का प्रवंध भी पंचायत ही करती है । 
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प्रत्येक तदस्थ जो कि समिति से भेंठ या गाय मोल लेने के लिए 
ऋण लेता है उसे एक बोंड लिखना पड़ता है और एक जामिन देना 
पडता है। ऋण लिया हुआ रुपया गाय या भेंठ खरीदने में ही 
काम में लाया जा सकता है अन्यया ऋण वापछ करना पढ़ता है । 


यदि कोई ठद॒त्य चाहता है तो घी के मूल्य का ७४ प्रतिशत 
सदस्प को पेशगी दे दिया जाता है परन्तु उस पर यूद लिया जाता है | 
समिति घी को नगद मूल्य लेकर हो बेंचती है | केवल सरकारी 
विभागों को साखदी जाती है | 
जैसे ही फिसी सदस्य की गाय या मेंस वियाई कि प्रमिति उस 
सदत्य से एक निश्चित राशि थी खरीदने का इकरारनामा कर लेती 
है। उदस्य को घी उमिति के द्वारा ही बेचने का इकरार इगना पड़ता 
है । प्रत्येक पखत्ररे पंचायत के तामने घी लाया जाता है और तोला 
जाता है | पंचायत शुद्ध धी ही स्वीकार करती है । 
लाभ!--एमिति के लाभ का व्व्वारा हम प्रचार होता है। 
+५४ प्रतिशत रक्षित कोष में जमा किया जाता है | ७ प्रतिशत दिस्मा 
पूज्ी पर लाम बांद दिया जाता है। सदस्यों को उनके थी के मूल्य 
के अनुपात में बोनस दिया जाता है | ब्रोनस और लाभ छुल लाम 
का २५ प्रतिशत से श्रधिक नहीं हो सकता | शेष रण्ित कोप 
वो बढाने तथा अगले वर्ष के उपयोग के लिए शेष लाभ रख 
दिया जाता दे | ७३ प्रतिशत शिक्षा, चिकित्सा, निश्रनों की तह्यायता 
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जैसे तावननिक द्वित के कार्या में व्यय किया छातकता है। 


प्रान्त में लगभग एद्ड कार समितिया ए | के घी यूनियनों से 
सम्बंधित हैं औ्रौर टन्हीं यूनियनों के द्वार यद समितियां श्रपना 
घी बेंचती हैं | प्रान्तीय मारकेटिंग बोर्ड ने शिक्रोह्ञबाद में एक घी 
टैटिटिंग स्टेशन स्थापित कर दिया तबसे धहकारी स.मत्रियों के घा 
प्र तेद्वि श्रधिक हो गई और बाजार में उसकी मांग शढ़ गई । 
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थी यूनियन:-.बो यूनियन अपने से सम्बंधित समितियों के 
धी की बिक्री का प्रबंध करती है, उनके घी की शुद्धता की जांच करती 
है। धी की बिक्री होने तक श्रच्छी तरह रखती है, घो फो साफ करती 
आर उनकी ग्रेड निधोरित करती है| बह घी भंडार स्थापित करती 
है और घी एजेट नियुक्त करती है। वह अपने क्षेत्र फे दुधाद 
पशुश्रों की नस्त्त को उन्नत करने का उपाय करती है। वह उस ज्षेत्र 
में अच्छे साड रखती है ओर चारे दाने का प्रबन्ध करती है । 


हस प्रकार घी यूनियने' घी समितियों की देख भाल तथा उनकी 
सहायता करती हैं तथा उनके घी की विक्री का प्रतंघ करतीं हैं | 


खोय, सम्ितियां-..उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में तथा 
एरदोई बिले के सडीला तहस्ोल में ३२० खोया समितिया स्थापित कीं 
गई हैं जो सफलता पूर्वक काम कर रही हैं। सदस्य ,श्रपना दूध 
समितियों के केन्द्रों भें लाते हैं और वहां उनके दूध का खोया बना 
लिया जाता है ( यह खोया लखनऊ, कांनपुर तथा देहरादून के चाजार 
में बेंचा जाता है। यह समितिया ल्ञाभ दे रही हैं और सफलता पूर्वक 
कार्य कर रही हैं | 
यह सप्तितियां भी अपने सदस्यों को पशु खरीदने के लिए कज देतो 
हैं | और उनके चारे दाने का अबन्ध करती हैं तथा पशुओं की नस्ल को 
सुधारने का उपाय करती हैं; तथा श्रच्छे सांडः रखती हैं। इन समि- 
तियों का प्रबन्ध लगभग वैशा ही है जैसा घी सम्रितियों का है। 
अतएव ग्राहकों को शुद्ध घी देने और किसानों को श्रच्छा मूल्य 
दिलाने के लिए सहकारी घी समितियों स्थापित की गयी हैं। हृ् 
समय प्रान्त में श्रागरा, एटा, बादा, जालौंन, मैनपुरी, इटावा, गरेरठ, 
चुलन्द्शहर इत्यादि जिलों में लगभग १००० घौ सप्तितियों हैं, जो १२ 
भी विक्रय यूनियनों से सस्वन्धित हैं। इन समितियों के दस इजार से 
ऊपर सदष्य हैं श्रौर लाखों रुपये का माल थेचा जाता है। 
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एक गांव में घी समिति स्थापित की जाती है, जिस किसान के 
पास गाय या भ्त होती है, वह उसका सदस्य बन सकता है। लत 
गाय भस ब्याती है, तभी समिति उससे एक निश्चित राशि में धी के 
लिये वादा करा लेती है। उम्रिति उस घो का रुपया किसान को पेशगी 
दे देती हे। प्रति पखरवारा घी पश्चायत के सामने, गरम किया जाता है 
और तोला जाता है| केवल शुद्ध घी ही लिया जाता है और उस 
सदस्य के हिसाव्र में जमा कर दिया जाता है। प्रत्येक जिले में एक 
धी यूनियन है, जो घी को इकट्ठा करके बाहर भेरती है । 


वारहवाँ परिच्छेद 
'चकबन्दी समितियाँ 


खेतों का छोटे ओर बिखरे हुए होना---भारतवर्ष क्ृषि- 
प्रधान देश है, लयभग ७० अतिशत जनता खेतीवारी में लगी है | 
गह-द्योग-धंधों के नष्ट हो जाने के कारण उनमें लगी हुई जनता 
भी खेतीवारी में बुत गई; साथ ही बढ़ती हुईं जनसंख्या के भरण-पोषण 
के लिये भी खेती के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं रहा । इन सब 
कारणों से खेती में लगी हुईं जनठंख्या बरात्रर बढ़ती गई | फल यह 
हुआ कि प्रति किंतान भूमि कम होती गई । बम्बई, पह्माब तथा 
अन्य भ्रान्तों में तो कहीं कहीं खेत केवल्न तीन या चार वर्ग गज के रह 
गये हैं | देश में खेतोबारी के योग्य जितनी भूमि थी, वह उन्न जोत ली 
गई, यहाँ तक कि चरागाह भी खेतों में परिणत कर दिये गये; फिर 
भी भूमि की कमी रही | 


किसानों के पाठ भूमि थोड़ी तो है ही, साथ ही वह छोदे-छोटे 
टुकढ़ों में विभाजित है. और ये ठुकड़े एक-दूसरे के पाल न होकर 
ब्रिखरे हुए हैं। खेतों के बिखरे हुए होने से कितान का समय, परिश्रम 
तथा पू जी का इतना अधिक अपव्यय होता है कि वैज्ञनिक ढंग से 
खेती का उन्नति नहीं हो सकेगी | 


खेती के विख़रने का कारण यह है कि भारतवर्ष में हिन्दू तथा 
मुतलमानों में यह रीति है कि बाप के मरने पर भूमि घराबर बराबर 
सत्र लड़कों भें त्रॉट दी जावे | फल यह होता है कि प्रत्येक लड़का बाप 
के इर एक खेत में से वरावर हिस्सा लेना चाहता है। मिसाल के तोर 
पर यदि फिठी के पास चार भूमि के टुकड़े हैं और उसके चार बेटे हैं, 
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तो चारों बेटे प्रत्येक टुकड़े में से एक-चौथाई हिस्सा लेगे। बात यह है 
क्रि प्रत्येक टुकड़े की उत्पादन शक्ति मिन्न-मिन्न होती है, इसलिए श्रच्छी 
तथा बुरी सारी ही भूमि के बराबर टुकड़े करके बॉट दिये जायेंगे । फल 
यह होगा कि वे चार टुकड़े सोलह टुकड़ों में विभाजित हो जावेंगे | 
क्रमशः खेत बँब्ते वेंग्ते एक दूसरे से दूर पडजाते हैं और क्षेत्रफल 
में बहुत छोटे हो जाते हैं। 

बिखरे हुए, खेता का खेतीबारी पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। 
कुछ खेत तो इतने छोटे हो जाते हैं कि उन पर खेती-बारी हो ही नहीं 
सकती, वह भूमि बेकार पड़ी रहती है | फिर, बहुत सी भूमि खेतों की 
मेड़ों में नष्ट हो जाती है| किसान को एक खेत से दूसरे खेत पर जाने 
में बहुत समय खर्च करना पडता है। वह न तो उन बिदवरेहुए खेतों 
की ठीक तरह से देखभाल ही कर सकता है, और न वैज्ञानिक ढंग से 
खेती द्वी कर सकता है | यदि किसान के सत्र खेत एक ही स्थान पर 
हों तो एक कुथों खोद कर सिंचाई कर सकता है, किन्तु प्रत्येक त्रिखरे 
हुए खेती की रखवाली भी नहीं कर सकता | छोटे-छोटे खेतों को मेड़ों 
के कारण किसानों में आपस में कगडा होता है, इस प्रकार खेतों के 
बिखरे हुए होने की दशा में खेतीब्रारी की उन्नति नहीं हो सकती | जब 
तक हिन्दू तथा मुस्लिम कानूनों में परिवतेन न किया जावे, तत्र तक यह 
समस्या इल नहीं हो सकती | बम्चई प्रान्त में दो बार इस बात का प्रयत् 
किया गया, किन्तु दोनों बार वह अ्रसफल रहा | हाँ, बड़ौदा राज्य में 
एक ऐसा कानून श्रवश्य बना दिया गया है, लिससे कोई खेत एक 
निश्चित सीमा के बाद बांटा नहीं जा सकता | 

पंजाब में चकवन्दी--भारतवर्ष' में सर्व-प्रथम पंजाब में सह- 
कारिता के द्वारा खेतों की चकबन्दी का काम प्रारम्भ किय गया, और 
चहाँ झ्राशाजनक सफलता प्राप्त हुई । १९२० में वहाँ भूमि चकन्रन्दी 
क्रनेवाली समित्तियों इस उद्दे श्य से स्थांपित की मई कि छोटे बिल्रे 
छुए खेतों को इस प्रकार बांदा जाय कि किप्तामों को श्रपनी सारो भूमि के 
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बराबर एक ही स्थान पर, अथवा दो या तीन बड़े ढुकड़ों में, भूमि 
मिल जावे | पंजाब प्रान्तीय सहकारिता विभाग ने इस कार्य के लिये 
रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों को, नियुक्त किया। वहों सब-इंस्पेक्टर 
गाँवों में जाकर किसानों को जिखरे हुए खेतों के होने वालो इानियाँ, 
चकबन्दी के लाभ और चकबन्दी करने के उपाय समभाता है। जब 
किसान चकबन्दी समिति के सदस्य बनने को तैयार हो जाते है तो 
समिति की स्थापना की जाती है, भ्रोर एक पञ्मायत चुन ली जाती है । 
समिति का सदस्य या तो जमींदार हो सकता है, भ्रथवा मोरूसी 
किसान | 
समिति को सदस्थों की निम्नलिखित बाते स्वीकार करनी पडती हैं 
(१ ) चकबन्दी के लिए बिखरे हुए खेतों का नया बटवारा |श्रावश्यक 
है | (२) यदि किसी योजना को दो तिहाई सदस्य स्वीकार कर लेंगे 
तो वह योजना प्रत्येक सदस्य को स्वीकार करनी होगी | ( ३ ) स्वीकृत 
योजना के अनुसार वह श्रपने खेतों को सदा के लिये छोड़ देगा। 
(४ ) यदि किसी प्रकार का झगड़ा उपस्थित हो जाय तो पंच नियुक्त 
किये जावेगे श्रौर जो फेसला वे देंगे वह तबको मान्य होगा। यथ्पि 
समिति के नियमों के अनुसार दो-तिद्दाई तद॒स्यों से स्वीकृत योजना 
हर एक सदस्य को मान्य होगी, किन्तु यह नियम श्रभमी काम में नहीं 
लाया जाता, श्रौर जब तक सदस्य अ्रपने टुकड़ों को दे कर नये खेत 
लेना स्वीकार नहीं कर लेते तब्र तक योजना सफल नहीं होती । 
सब-इंस्पेक्टर, गांव में कितने प्रकार की जमीन है, यह निश्चित' 
करता है, और नवीन बैंठवारे में इसका ध्यान रखा जाता है । वह थोड़ी 
सी भूमि साव॑जनिक उपयोग के लिये सुरक्षित रखता है, जैसे सड़क 
इत्यादि | कुश्रों तथा तिंचाई के श्रन्य साधनों में किसानों का हिस्सा 
निर्धारित किया जाता है | जत्र यह निश्चय हो जाता है तो पंचायत 
कर्मचारी की सहायता से एक नकशा तैयार करती है, जिसमें नवीन 
बंटवाश दिखाया जाता है.। यह नक्शा साधारण सभा के ध्ामने रखा 
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जाता है। यदि सब सदस्य उनको स्वीकार कर लेते हैं तो वह लागू 
होता है, नहीं तो फिर से नया बँटवारा होता है और नया नवशा तैयार 
किया जाता है। इस प्रकार कभी-कभी नक्शे तीन-चार बार तेयार 
करने पड़ते हैं, और मद्दीनों का परिश्रम केवल एक किसान के हठ से 
नष्ट हो जाता है | ध्व नये बंटवारे को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, 
तब उन्हें नये खेत दे दिये जाते हैं श्रौर उन खेतों को रजिस्ट्री करा दी' 
जाती है । 

इस योजना में किप्ती को हानि नही होती, किसी को भी पहले से 
कम भूमि नहीं मिलती | कोई जबरदस्ती नहीं की जाती, और छोटे 
तथा बड़े सभी किसान इससे लाभ उठा सकते हैं | चकबन्दी समितियों 
इन बिखरे हुए खेतों की केवल चकबन्दी करती है, भूमि का लड़कों 
में बठना नहीं रोक सकतीं । 

पंजाब में चकबन्दी का कार्य श्रारम्म होने पर एडले श्राठ वर्षो 
में केवल १,६०,००० एकड़ भूमि की चकबनन्‍्दी हुई, किन्तु सन्त 
१६२६ में ४६, ०७६ एकड़ की. १६३० में ०,२०० एकड़ से श्रधिक 
की, और १९३१ में ७२,८२१ एकड़ भूमि की चकवन्दी हुई | १६३५४ 
तक चकचघन्दी की गति कुछ धीमी रही, क्योंकि वह समय आशिक 
मंदी का था। १६३५ के उपरान्त चकबन्दी बहुत तेजी से बढ़ी | 
श्रव प्रतिवर्ष डेढ़ लाख एकड़ भूमि को चफबन्दी शे रही है। श्र 
तक बीस लाख एकड़ से श्रधिक भूमि की चकबन्दी हो चुकी हे श्रौर 
प्रति एकड़ पीछे दो रुगये से कम खच होता है। चकबंदी के फल- 
स्वरूप उन गांवों में ७००० नये कुँए श्रौर ३० भालरें खोदी गई, 
१००० से अ्रधिक कुश्रों की मरम्मत की गई और वे लिंचाई के योग्य! 
बनाये गये | 

पंजाब में चकब्रन्दी-कानून सन्‌ १९३६ में'पास किया गया | वहों 
रेबन्यू विभाग को चकबन्दी के काम में अ्रच्छी सफलता मिली हे। 
बिन गाँवों में चकबन्दी हो चुक्री हे, वहाँ कुएं अधिक संख्या में खोदे 
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ये हैं, तथा जो भूमि पहिले जोती नहीं जाती थी, उस पर खेतीबारी 
शेने लगी है। साथ हो उन गाँओों में खेतीबारी फी विशेष उन्नति हुई 
है । खतों के बिंखरे होने से जो हानियों थीं, क्रमशः दूर हो रही हैं। 
गाँवों में एक प्रकार से नया जीवन थ्रा गया है । यही निही कहीं-कहीं, 
कितानों ने अपने खेत पर ही मकान बना कर £रहना प्रारम्भ कर 
व्ग्रा है। 
किन्तु इस प्रकार चकब्न्दी करने में बहुत सी कठिनाइयों उपस्थित 
धोदी हैं। जिस योजना मे प्रत्येक किसान को राजी करना आवश्यक दो 
उसका सफल होना सदेहजनक ही होता हे । प्रत्येक भूमि का स्वामी 
शपनी पैतृक भूमि को भ्रच्छा समझता है, पुराने विचारों के बुडढे 
किसान कोई परिवर्तत नही चाहते, छोटे किसानों को चकबन्दी में 
ग्रधिक लाभ नही दिखाई देता, क्योंकि उनके पास एक यादों ही 
खेत हैं; तथा मौरूसी काश्तकार समझता है कि यदि उसने अपनी 
भूमि को बदल लिया तो उसके अधिकार जाते रहेंगे | यह कठिनाइयाँ 
तो $ ही, गाव का पटवारी भी चकव॑दी नहीं चाहता। वह समझता 
है कि चकबन्दी हो जाने से उठकी आमदनी कम हो जावेगी। अस्तु, 
दस कार्य के करनेवालों को श्रत्यन्त घैय॑ तथा सहानुभूति से काम 
करना चाहिए | 
जब्र किसी किसान के हठ से योजना असफल होती दिखाई दे 
तो उस किसान की भूमि को छोड़ देने से काम चल सकता है। परल्तु 
ऐसे बहुत से उदाहरण है, जिनमें बहुत समय तक रुपया खर्च करके 
योजना तैयार करने पर भी कतिपय किसानों के राजी न होने से सब्र 
किया-घरा व्यर्थ हो गया। सन्‌ १६२८ में यश नियम बनाया 
गया कि यदि €० प्रतिशत सदस्‍्य किसी भ्रोजना को स्वीकार करें तो 
उठ योजना को लागू किया जावे । 
कुछ विद्वानों का कथन है कि बिना कानून बनाये चकब्न्दी का 
कार्य सफलता-पूर्वक नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का तो यहाँ 
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तक कहना है कि सहकारिता आन्दोलन इस काय के लिए उपयुक्त 
जहीं है, इसलिये कानून के द्वारा चकप्रन्दी होना चाहिए । किन्तु यह 
सब्न मानते हैं कि सहकारिता के इतने श्रघिक लाभ हैं कि णत्र तक 
इसके द्वात सफलता मिल रही है तव तक इसको न छोड़ना चाहिए । 
जहा-जहोँ चकवन्दी का कार्य सफलता-पूर्वक हो चुका है, वह्दों जनता 
इसके लाभों को समझ गई है, और लोगों को राय कानून बनाने के पक्ष 
में है । परन्तु श्रभी वह तमय नहीं आ्राया, जब काबून के द्वारा 
चकबन्दो का कार्य किया जावे; क्योंकि यदि कोई ऐसा कानून बनाया 
गया तो यह कार्य रेवन्यू विभाग के कर्मचारी करेंगे; फल यह होगा 
कि जनता का विश्वाप हट जावेग। और चड़ी क्ठिनाइयां उपस्थित 
ड्ोंगी । 

१६२८ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने हस आशय का प्रस्ताव पास किया 
था कि जहाँ तक स्थानीय परिस्थिति सहकारी समितियों के द्वारा चक- 
बन्दी के लिए अनुकूल हो वहाँ तक समितियां यह कार्य करे | 

मध्यप्रदेश में-मध्यप्रदेश की छत्तीसगढ़ कमिश्नरी में खेत बहुत 
छोटे तथा बिखरे हुए हूँ | प्रान्तीय सरकार ने कई वार इस समस्या को इल 
करने का विचार किया | रेवन्यू तथा बन्दोब॒स्त विभाग के कर्मचारियों 
ने घकबन्दी करने का प्रयत्ल भी किया किन्तु सफलता न मिली! 
ज््मींदारों तथा मालेगुनारों ने मी चकबन्दी का प्रयत्न किया, किन्तु 
किसानों ने इस कार्य से सहयोग नही किया, क्योंकि मालगुजार यह 
अ्यत्न करते थे कि अ्रच्छी भूमि उन्हें मिल जावे | इस कमिश्नरी में 
एक तो भूमि वहुत कार की है दूसरे कानूनी अड़चने भी हैं। इस 
कारण प्रान्तीय तरकार ने सन्‌ १६१८ में चकबन्दी-कानून बनाया, जो 
अभी केवल छत्तीसगढ़ फमिश्नरी में ही लागू है । 

इस कानून के अनुसार दो या अधिक गाँवों की भूमि के स्वामी, 
अथवा स्थाई रूप से जोतनेवाले, चकबन्दी के लिए प्राथनापन्र दे सकते 
हैं | किन्तु शर्त यह है कि उनके पास गाँव की भूमि क। एक निश्चित 
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भाग होना चाहिए। गाँव के कम से-कम श्आाधे भूमि जोतनेदालि 
जिनके पास गाँव की दो-तिहाई भूमि हो, यदि चकबन्दी की योजना 
को मानलें और श्नधिकारियों से उसकी स्वीकृति मिल जावे तो वह 
योजना श्रत्य लोगों पर लागू हो जावेगी | इस कारय को करने के लिये 
एक श्रफ्॒पर रहता है। उसे उच्च श्रधिकारियों से योजना की स्वीकृति 
लैनी पड़ती है। यदि उस योजता में किसी को कुछ भी श्रापत्ति हो तो 
डिप्टीकमिश्नर अथवा सेटलमेन्ट-अफठर स्वीकृति दे सकता है. नहीं तो 
सेटलमेन्ट-कमिश्नर स्वीकृति देता है। उसकी कोई अपील नहीं हो 
उकती , केवल प्रान्तीय सरकार इस बंटवारे को पलद सकती है। 

मध्यप्रान्त में चकबन्‍्दी व्मनून के द्वारा बहुत कुछ काम हुआ है। 
सन्‌ १६३६ तक १६८५४ गाँव में चकबन्दी हुई और ३३ करोड़ ४० 
लाख भूमि के हुकढ़ों को घटाकर उन्हें केवल पाँच लाख उत्तर हजार 
कर दिया गया | प्रति वर्ष अधिकाधिक भूमि की चकबनन्‍्दी हो रही है। 
चकबन्‍्दी रेप्यू विभाग करता है। 

उत्तर प्रदेश-.उत्तर अदेशमें २६१ सहकारी भूमि-चकबन्दों 

समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं। ये समितियाँ पंजाब की समितियों को! 
ही आदर्श मानकर कार्य कर रही हैं। किन्तु यहाँ कठिनाइयाँ श्रधिक 
हैं। एक तो यहाँ गाँवों में भूमि बहुत प्रकार की होती है दूसरे जर्मीदार 
तथा किसान भी बहुत प्रकार के हैं, उनके अधिकारों में बहुत मिन्नता 
है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह आंदोलन कहाँ तक 
सफल होगा । फिर भी लगभग एक लाख बीघा भूमि को चकरन्दी हो 
चुकी हे, भर १ लाख खेत, ६ हजार खेतों में परिंणत कर दिये गये 
हैं। १६३६ में चकबन्दी-कानून पास हो गया. तब से रेवत्यू विभाग मां 
यह काम कर रहा है | 

कुछ समय से मदरास प्रान्त से भो चकबन्दी समितियाँ स्थापित हो 
रही हैं| वहाँ प्रयोग अ्रभी नया ही होने से उसके बारे सें विशेष नहीं 

हा जा सकता | 
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देशी राज्यों में बढ़ौदा तथा कश्मीर में चकब॒न्दी समितियों सफलता- 
ध्यूवंक काम कर रही हैं; इन दोनों राज्यों में चकबन्दी का काम 
फमशः बढ़ता जा रहा है। 

भारतवर्ष के प्रत्येक प्रात तथा देशी राज्य में बिखरे हुए छोटे-छोटे 
खेतों की समस्या ने विकट रूप घारण कर रखा है | जगह-जगह इस 
धर विचार हो रहा है, किन्तु क्या उपाय काम में लाया जावे, इसका 
निश्चय नही हो पाया है | पंजाब ने इस श्रांदोलन में पथ-प्रदर्शक का 
काय किया है। 
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गॉव वाले अपने मकान बनाने के लिये मिट्टी खोदते हैं, इससे 
गाँव के श्रासपात बहुत से गडदे हो जाते हैं। वर्षा का जल इन गडढों 
में भर जाता है और रुक जाने के फारण सड़ने लगता है। मत्लेरिया! 
ज्वर के कौड़ों का तो वह उद्गम स्थान बन जाता है, श्रौर गाँव के 
निवासी ज्वर से पीड़ित होते हैं| गॉव के घरों में गन्दे जल को बहा 
लेजाने के लिये नाली नही होती । गन्दा पानी धरों के पास ही सड़ताः 
रहता हे | धर अधिकतर कच्चे होते हैं, और उनमें हवा के लिये कोई 
खिड़की श्रादि नहीं लगाई जाती। साधारण किसान अपने पशुश्रों को 
उसी मकान मे रखता है, जिसमें वह स्वयं रहता है; इत का एण वह 
मकान गन्दे रहते हैं | 

इसके अतिरिक्त निधन अशिक्षित किसान स्वच्छुता से रइना नही 
जानता । इससे हमारे गाव भयंकर रोगों के स्थाई श्रडड़े बन गये हैं |। 
वर्षा के दिनों में तथा वर्षा के बाद तनिक गाँवों में जाकर देखिये, 
वहों सर्वत्र लोगों को ज्वर से पीड़ित पाइयेगा। प्लेग, हैजा, चेचक, 
तथा ज्वर तो मानों हमारे गाँवों में स्थायी रूप से जम गये | तिस पर” 
भी झ्रौषधियों का कोई प्रअन्ध नहीं है | सरकार या डिस्ट्रिक्ट बोड जो 
अस्पताल स्थापित करती है, उसका लाभ अधिकतर शहर वालों को। 
ही मिलता है | 

कुछ वर्ष हुए. अखिल भारतव्षीय मेडिकल कानफ्रोंस । डाक्टरो: 
क्षी सभा ) ने अपने अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार 
किया था कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग एक करोड मनुष्य 
दो सप्ताह से लेकर चार सप्ताह तक उन रोगों से पीढ़ित रहते 
हैं, जो रोके जा सकते हैं| रोगग्रस्त मनुष्यों के केवल वे ही दिन नष्ट 
नही होते. जिनमें वह बीमार रहते हैं, वरन्‌ उनकी कार्य-शक्ति कुछ 
मद्दीनों के लिये कम हो जाती है। यही नहीं, लाखों की सख्या में 
मनुष्य स्त्रियों तथा बच्चे मर भी जाते हैं। यदि इन रोगों द्वारा होने 
ली आ्थिंक हानि का हिसात्र लगाया जावे तो वह प्रति व० करोड़ोंकी: 
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द्वोती है | यह बहुत जरूरी है कि मेडिकल ( चिकित्सा) विभाग पर 
अधिक रुपया खर्च करके; इन रोके था सकनेवाले रोगों को रोका जावे, 
बिहसे सम्पत्ति की उपत्ति करनेवालों की कार्य शक्ति नष्ट न हो और 
देश में अधिक से श्रधिक सम्पत्ति उत्पन्न की जा सके । अस्त; स्वास्थ्य- 
रक्ता का प्रश्न थ्रा्थिक प्रश्न है । आगे हम यह बतलाएं गे कि सहका- 
रिता के द्वारा वह प्रश्न कहों तक हल किया जा सकता है | 

बंगाल की मलेरिया-निवारक समितिपाँ---बंगाल में हर 
साल बहुत से मनुष्य मल्लेरिया के कारण मरते हैं | इतका प्रकोप बढ़ता 
दी जाता है | कहीं-कहीं तो गाव के गाव उन्ड़ गये हैं| यद्यपि इस 
भयंकर रोग ने प्रान्त के जीवन को तदस-नहंस कर रखा है, किन्‍्तू सर« 
कार इसको रोकने के उपाय न कर सकी | उचका विश्वास था कि इस 
रोग को तमी रोका जा सकता है कि जब कोई बढ़ी योजना तैयार को 
जाते और उसे प्रान्त भर में लागू किया जावे | विशेषज्ञों की यह सम्मति 
थी कि मलेरिया ज्यर का कीड़ा झुके हुए पानी में उत्पन्न होता है, 
और वह उत्पन्न होने के स्थान से आठ मील तक जा सकता है| 
अस्तु; जब तक किसी गांव के चारों श्रोर श्राठ मौल तक जितने गड़ढे 
हैं. वे मर न दिये जायें, श्रथवा रुके हुए; पानो में मिट्टी का तेल न 
डाल्न दिया जावे; मलेरिया नहीं रोका जा सकता | यह समभाकर कि 
यह कार्य गांवों में रहनेवालों की सामथ्यं के बाहर है, कोई प्रयत्न नहीं 
किया गया। 

डाक्टर गोपालचन्द्र चटर्जी ने खोज करके यह पता लगाया कि 
मलेरिया का कीड़ा श्रपने जन्म-स्थान से आघ मौल से अ्रधिक दूर जा 
ही नहीं सकता | अब तो पसार के प्रायः सभी विशेषजों ने इस बात 
को ठीक मान लिया है | डाक्टर चटर्जी ने सोचा कि इपछ भयंकर रोग 
से छुटकारा पाने का सबसे सत्ता और अच्छा उपाय यही है कि 
आॉवों में सहकारी समितियों स्थापत्ति की जावे । इसी उद्दे श्य को लेकर 
उन्होंने १६१२ में ऐल्टी-मल्तेरिया (मलेरिया निवारक) लीग स्थापित 
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की, और ह सके द्वारा प्रचार करना प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम णनीहांटी 
में मलेरिया निवारक उमिति की स्थापना की ययी | इसमें आशाजनक 
सफलता प्राप्त हुईं। क्रमशः उमितियों की सख्या बढ़ने लगी। इस 
आन्दोलन को गॉँव-गाँव में फैलाने के लिए डाक्टर चढर्णी ने एक 
केन्द्रीय संस्था की स्थापना को, जिसका नाम “सेन्ट्रल कोआपरेटिव 
ऐन्टी-मलेरिया छोतायटी, लिमिटेड” है। 

व्यक्ति-विशेष तथा मलेरिया निवारक सोसायटी, दोनों ही सेन्ट्रल 
सोसायटी के सदस्य होते हैँ | व्यक्ति-विशेष सदस्य श्रधिकतर डाक्टर 
अथवा वे लोग होते हैँ, जिन्हें इत आन्दोलन मे तहानुभू त होती है । 
इस समय सेन्‍्ट्रल तोतायटी को ६०० से अधिक मल्लेरिया-निवारक 
समितियों सदस्य हैं । व्यक्ति विशेष छुः रग्या वाषिक चन्दा देते हैं | 
चहुत से सदस्यों ने सोसायणो को यथेष्ड दान भी दिया है। ग्रामीण 
समितियों सेन्ट्रल तोघायटी के हिस्से नहों खरीदती | प्रान्तीय सरकार 
सेन्ट्रल सोसायटी को आंट ( सहायता ) देतो है| सेन्ट्रल सोसायटी इस 
रुपये से ग्रामीण समितियों की सहायता करती है तथा प्रचार-कार्य में 
व्यय करती है | 

सेन्ट्रल सोसायटी के निम्नलिखित उद श्य हैं।-- 

(१) प्रान्त भर में मलेरिया-निवारक तथा सवास्थ्य-समितियों की स्थापना 
करना, जिक्षते प्रान्त में रोगों को रोका जा सके | ( २) ग्राम समितियों 
को मलेरिया, कालाजार, प्लेग, हैजा, चेचक, कोढ़ श्रोर क्षय रोग को 
रोकने के तरीके बताना, तथा उन तरीकों को काम में लाने के लिए 
उत्साहित करना | ( ३) प्रान्त में इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिये प्रचार 
करना । (४) आम्य समितियों की देखभाल करना तथा सेन्ट्रल सोधायटी 
को शाख्रा स्थापित करना | 

आरम्भ में सेन्ट्रल सोसायटी से सम्बन्धित ग्राम-समरितियों की संख्या 
कम थी, इसलिये सोघायटी उनकी देखभाल भी करती थी | किन्तु अब 
आम-तमितियों की संख्या अधिक है तथा प्रान्तीय सरकार इन समितियों 

१३ 
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को डिस्ट्रिक्ट बोड के द्वारा सहायता देती है । समितियों की देखभाल 
का कार्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दी करते हें; सेन्ट्रल सोधायटी केवल नई समि- 
तियों को स्थापित करती है। 

आम समिति अपने गाँव में मलेरिया तथा अ्रन्य रोगों को रोकने का 
कार्य करती दे | समितियों के सदस्यों को चार आने से एक दपया तक 
प्रति मांस चन्दा देना पड़ता है । प्रत्येक स्तिति एक वैद्य अथवा डाक्टर 
को कुछ मासिक देकर रखती हैं, जो सदस्यों के घरों पर बिना फीस! 
लिये जाता है श्रौर उनकी चिकित्सा करता है। सेन्‍्ट्रल सोसायटी 
पमितियों को भी श्रार्थिक सहायता देती है । इन समितियों ने बहुत से 
श्रस्पताल तय स्कूल खोल रखे हैं | इनमें ते कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं 
जिनसे सर्वताघारण को दवा मिल्नती है; और कुछ ऐसे हैं, दो केवल 
हिस्सेदारों को ही दवा देते हैं। 

जब किसी ज्षेत्र में कुछ समितियाँ स्थापित हो जाती हैं तो सेन्ट्रल 
सोसायटी उनको दृढ़ करने के लिए एक 'ग्रूप' ( समूह ! कमेटी 
स्थापित कर देतो है| इस कमेटी में प्रत्येक सप्िति का एक प्रतिनिधि 
रहता है , भूप कमेटी किसी भी समति के काये में दखल नहीं देती, 
वह केबल प्रत्येक समिति से कुछ चन्दा लेकर उन समितियों के लिये 
एक चिकित्सक रखती है। चिकित्सक को उस ज्षेत्र में निज प्रेक्टि 
करने की व्वतन््रता होती हे, परन्तु समितियों के सदस्यों के घरों से वह 
नाममात्र ही फीस लेता है । यदि कालाजार रोग फैल जाता 5 तो एक 
स्थान पर एक श्रौषधालय खोला जाता है, चिकित्सक वहाँ पर सब 
रोगियों की मुफ़्त चिकित्सा करता है; ओोषधियों सेन्ट्रल सोसायटी देती 
है। यशी चिकित्सक मतेरिया, चेचक, हैजे का प्रकोप बढ़ने पर, उन्तको 
रोकने का उपाय करते हैं । 

आम-समितियों मलेरिया को रोकने के लिये वर्षा से पूर्व गाँव के 
समीपवर्ती सत्र गडढों खाइयों तथा पोखरों को भर देती हैं | नाले और 
नालियों को ऐसा खोद दिया जाता है कि वर्षा का पानी बह 
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नावे। यह कार्य प्रति वर्ष, वर्षा के श्रा्ें से पूर्व उमात्त कर दिया घादा 
है | वर्षा के उपरांत तीन महीने तक गांव के 6मीप लहाँ बहाँ पानी 
इकट्ठा हो जाता है, वहाँ वहाँ समिति मिद्ठी का तेल छुड़वादी है. 
जिससे मलेरिया के कीठागणु उत्पन्न ही न हो तके | समिति के प्रत्येक 
सदस्य को ८5 छुपी हुई पुत्तक दी बाती है, जिसमें वह प्रांत उत्ताह. 
उसके घर के लग कितने दिन मत्षैरिया से बीमार पड़े यह लिख देता 
है। समिदि का भत्रो इन पुत्तर्ता के दवा, गाँव में मलेरिया छा प्रद्ोप 
कैठा रहा इसका लेखा तैयार करया है | इठ्से सदस्यों को यह ज्ञात हों 
जाता है कि गांव में मलेग्य घट रहा हैं या नहीं | 

ग्राम मलेरिंग- नवारक सहकारी समितियोँ अपने उठस्थों से थोड़ा 
सा चन्दा लेन, हैं यदि कोई बड़ा काम झरना हुश्रा तो दे हरकार 


८ ०" 


तथा सेन्ट्रन खोठाबदों में सहायता के प्रार्थना करती हें 


द्टां 

स्त्री नहीं हू । इत कमी ओ दूर वरने के लिए. १६०७ में मेन्ट्रल मते- 
रिया सोगायर्टी ने एक एधासिबेशन स्थापित की, जो आम-वमितियों 
के सद॒स्‍्वों को बच मू थे उर ( जिठ पर वे खेठी न करते हों ) त्र- 
कारी तथा पत्नों के छाठे-छोटे गग लगवाती है, और इन वायों की 
पैदावार की बिकत्राने का अब॒न्ध करता है। इस एसोटियेशन की 
सरक्षकता में एक कमेटी स्थाण्ति की गई है लिठक्ेे सदस्य कृष-शारू 
के विशेषज है, जा भू मं खाद तथा बोच सम्बन्धी खोब करते हैं, गाव 
में समितियां के वागा को देखते हैं और उन्हें उल्ाह देते रहते ई 
इन बार्या में सदस्य अधिकतर अपनी आरवश्यकतभ्रों के लिये तरक्ारियों 
उत्पन्न करते हैं | इस समय वगाल में लगभग ७०० समितियाँ मते- 
रिया को रोकने का कार्य रही हूं | 

उत्तर प्रदश आदि में -उत्तर प्रदेश मे लहकारी सारू धम्ितियों 
ने कष्टी-कहीं स्वास्थ्य विमान के कर्मचारियों की सहायता से स्वस्थ्य-रक्ता 
का कार्य करना आरन्म किया है। सदस्यों को खाद गडदों में रखने का 
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श्रादेश दिया जाता है, वे भांव में 5फाई रखने श्ौर श्रस्पताल खोलने 
के लिए उत्साहित किये जाते हैं, और ट्रेड दाश्यां रखने का प्रयत्न 
किया जाता है | रहन-सहन सुधार समितियां भी गांवों में सफाई करती 
है, इतके बारे में आगे लिखा जायगा | 

पजाब में ६८ चिकित्सा-समितियों हैं. जो सदस्यों को दवाई देने 
का प्रचन्ध करती हैं। विह्र-उड़ोसा कुछ सेन्ट्रल बेक तथा सहकारी 
साख समितियों यांबों में सफाई तथा चिकित्सा बा प्रजन्ध करती हैं। 
यह समितियों गावों को साफ करती हैं, कुश्रों में दवाई डलवाकर उनके 
जल को शुद्ध करती हैं, बिना मूल्य ओऔरषधियाँ बॉटती हे, तथा 
आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल स्थापित करतो हैं | बम्बई में कुछ 
समितियों श्रस्पतालों को ग्रान्ट देतो हैँ जो श्रौषधियों मुफ्त बॉटते हैं। 

लेखक की योजना--हम पहले बता चुके हैं कि मारतवष 

में रोगों के कारण मनुष्यों को श्ायु तथा शक्ति का भयडुर हाप शे 
रहा है हमारे गॉयों की गन्दगी, और वहाँ चिकित्सा का प्रचन्ध न होने 
के कारण यह हास निरन्तर बढ़ रह्य है । इसे रोकने के लिए प्रत्येक 
गाँव में एक स्वास्थ्य-समिति को स्थापना की ज्ञावे | गॉव वालों को 
समिति के लाम समझ्ाकर उसके सदस्य बना लिया जावे। प्रयत्न 
यह होना चाहिए क्षि प्रत्येक घर से एक तद॒स्थ बनाया जाने | सदस्य 
चांर आना ग्रति मास चन्दा दे | जो लोग बहुत ही निधन हों, श्रौर 
धार झआाना प्रति मा6 चन्दा न दे सके', उनसे चन्दा न लिया जावे; 
उसके बदले में वे सदस्य मास में एक दिन समिति का कार्य कर दिया 
करे। यदि कोई सदस्य चाहे तो अपना चन्दा अनाज से भी दे सकता 
है, किन्तु चन्दा देनेवाले तथा कार्य करनेवालों में कोई अन्तर न 
होना चाहिए; सब्र प्रकार के सदस्यों के श्रधिकार बराबर हों | 

साधारण सभा वर्ष का बजट पास करे और समिति का वार्षिक 
प्रोग्राम निर्धारित करे | वह एक पंचायत, उध्का सरपंच, दो मस्त्री 
तथा एक कोषाष्यक्ष का निर्वाचन करे | पचायत साधारण सभा द्वारा 
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निश्चित की हुई नीति के अनुसार कार्य करे | दोनों मन्त्री समिति के 
कार्य का सचालन करें | जो सदस्य चन्दा न दें, उनसे मन्‍्त्री समिति 
निम्नलिखित काम करनेवाले--ठमीपवर्ती सप गड़ढ़ों को पांट देना 
नालों को ऐसा खोद देना कि उनमें पानी कहीं न रुके, वर्षा समाप्त 
होने पर जहाँ-जहाँ पानी रुक जावे, वहाँ-समय पर मिद्दी का तेल 
डलवाना | इसके अतिरिक्त ऐसे सदस्यों से औषधालय में दवाई 
तैयार कराने का शाम लिया जावे; श्रावश्यकता पड़ने पर थे लोग 
दूसरे स्थानों पर भेजे जा सकते हें । 

समिति चिकित्सक की सलाह से कुछ औषधियों का उपग्रह करे, 
जो साधारण रोगों में काम आरा सके | श्रोषधियों को सदस्यों में वॉटने 
का कार्य दूधरे मन्त्री के हाथ में रहे | समिति गांव की आवश्यकता के 
अनुसार गांव से कुछ दूरी पर गडदे खुदवाये | ये गडढ़े ६ या ७ 
फीट गदरे हों, गडहो के चारों ओर अ्रहर श्रयवा फूल की श्राड़ 
खड़ी कर दी नावे, तथा गडढे के मुह पर दो लकड़ी के तख्ते रखदिये 
धावें | यही गडढे गाव के शौचणइ हों। सदस्यों को मैदानों में शोच 
जाने की दानिया बता कर, वहां शौच ज।ने से रोका जावे कुछ शोचणद 
ल्लियों के लिये परथक कर दिये जावे | समिति एक मेहतर को नौकर 
रखे, जो गांव के घरों का कूढ़ा प्रतिदिन इन शोचणहों में डाल आया 
करे, श्रौर गांव की गलियों को सफाई रखे | समित्ति प्रत्येक छदस्थ को 
गडहों में खाद बनाने के लाभ समभावे श्रौर उन्हें गड़ढों में खाद 
तैयार करने के लिये उत्साहित करे प्रत्येक किसान दो गड्ढे तैयार 
करे; जब एक में से खाद निकाल ली जावे तब दूसरे में गोबर शत्यादि 
भर जावे | प्रति दिन गोबर, पशुश्रों के पा बचा रहनेवाला भूता 
तथा चारा और घरों का कड़ा इन गडढ़ों में डाला जाया करे | इससे 
दो लाम होगे -एक तो गंदगी दूर हो जावेगी, दूसरे श्रच्छ्धी खाद उत्पन्न 
होगी । समिति शौचगदों में बनी हुई खाद को बेच दे । 

समीपवर्ती गांवों की स्वास्थ्य-समितियां मिल कर एक बड़ी या 
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सामूहिक समिति बनाये । बढ़ी समिति एक चिकित्सक तथा एक ट्रेंड 
ढाई नियुक्त करे | इन कमचारियों को निल्नी प्रे क्िटिस करने की इच्चा- 
छत न होनी चाहिए | दाई का यह कार्य हो कि वह बढ़ी ससिति से 
सम्बन्धित गांवों में चच्चा बनाने का काम करे | प्रत्येक उदत्य से बच्त 
जनाने की फीस आ्राठ आना से एक रुपया तक ली जाने | डाक्टर बीच 
के गांव में रहे ओर तोसरे दिन प्रत्वेछ् गांव में छाकर रोगियों की दवा 
दिया करे | बीच में उमा का मन्त्री रोगियों को डाक्टर की बतलाई दवा 
ठेता रद | वदि छिठो रागी को देखने के लिए डाक्टर को उसके घर 
जाना पढ़े तो उस रदत्/ से तमिति आठ आना या चार श्राना, जैठा 
भी निश्चित किया चावे, फीठ ले | गांव का को शआ्रादमी समिति का 
सदस्य न बने, उससे डाक्टर तथा नर्म की दुगनी फ्री ली जावे, वह 
डक उरी समिति में जमा किया जावे | 

चिकित्क का मुख्य कार्य केवल चिकित्सा करना ही न द्ोकर 
लोगों को रोगों न बचने के उपाय का बतलाना भी होगा । 6प्ताई में 
एक दिल नियत क्रिया जावे, जन डाक्टर मैचिक लालटेत, चित्रों दया 
चार्टी' की उद्यवता से व्याख्यान देकर बतलावे कि रोग क्यों ठत्पन 
होते है, और उनसे उचने के क्या उपाय हैं। बढ़ी समिति के कार्य- 
क्चों चिकिन्मक की नलाह से प्रचार-कार्य करें। लबर कमी समीपवर्ती 
स्यान में सेज्ा अटवा पठ लगे, तह बढ़ी सम्रिति क्रे पदाधिकारियों 
क्रो वहां विशेषक्षर स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचार करना चाहिए। 

ये बढ़ी समितियां अथवा सामूहिक समितियां मिलकर तहसील 
रुनित्ि क्षा संगठन इरें। तहतील-समितियों का कार्य केवल गआ्राम- 
समितियों की देखम.ल करना, स्वास्थ्य-य्छा सम्बन्धी प्रचार करना, 
तथा बिले के स्वास्थ्य विमाग के कर्मचारियों से लिखापढ़ी करके, जब 
कर्मी उस तहर!ल के छिठी जेत्र में कोई बीमारी फैल रही हो, उसको 
झऋकवाने का प्रवत्त करना शोगा | वढ्ठी समरितियों'के प्रतिनिधि तहठील- 
समिति में बार्वेंग । इस प्रकार संगठन हो जाने स लिले के मेडिकल 
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अफपर तथा जिला-बोड्ड के अ्रधिकारियों को गाँवों में बीमारी फेलने 
के समय सफलता-पूर्वक चेतावनी दी जा सकती हे, और उनसे सहायता 
ली जा सकती है। 
प्रत्येक ग्रान्त में एक प्रान्तीय स्वास्थ्य-उमिति का संगठन होना 
चाहिए, जो आमों में कार्य करने के लिये दाइयों तथा चिकित्सकों को 
तैयार करे, श्रांदोलन का नेतृत्न अदण करे, तथा प्रचार काय के लिए 
साहित्य प्रकाशित करे | प्रान्तीय समिति को उन दाइयों में से जो इस 
'उमय गांवों में कार्य करती है साफ, चतुर, तथा कम श्रायु वाली 
दाइयों को छांट लेना चाहिए भ्रौर उन्हें छात्रइ्ृत्ति देकर दाई के 
काम फी वैज्ञानिक शिक्षा दिलवाकर अपने-अपने गांवों में मेज देना 
चाहिए। सामू हक समितिया इन्हीं दाइयों को नौकर रक्‍्खे । बच्चा 
जनाने के अतिरिक्त इन दाहयों का यह भी कतंठ्य होना चाहिये कि 
ये माताश्रों को वतावे कि बच्चों का लालन-पालन किए प्रकार होना 
चाहिये | चिकित्सक भी ऐसे होने चाहिए, जो गाँवों के रहनेत्राले हों 
आर गांवों में रहना पसन्द कर । प्रारम्भ में तो श्रायुर्वेद्क विद्यालयों 
में से निकले हुये यवक छॉट लिये जावें तथा उनको कुछ दिन आ्आाव- 
श्यक शिक्षा देकर गांवों में रहनेवाले शिक्षित नव्यवकों को श्राय॒पेदिक 
विद्यालयों में भेजकर इस कार्य के लिये तयार कगवें । प्रान्तीय समिति 
एक पत्निका प्रकाशित करे. ट्रेक्ट छुपवावे, चित्र तेयार करावे, तथा 
मेजिक लालटेन के लिये स्लाइड तैयार कराकर प्रचार के लिए गाँवों 
में भेजे 
प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय समिति को आवश्यकतानुसार ग्रोट 
( सहायता ) दे । जिला-बोड सामूहिक समिति को चिकित्सक तथा दाई 
का आधा वेतन दें। 
इस प्रकार यदि सहकारिता आन्दोलन का उपयोग स्वास्थ्य-रद्दा 


के लिए रुगठित ढंग पर किया जावे तो श्रामों में स्वास्थ्य-रक्षा की 
पमस्या हल हो सकती हे । 
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दलालों और व्यापारियों से लुट्ता है; उसे अ्रपनी पैदावार का मूल्य 
कम मिलता है । 
इससे स्पष्ट है कि किसान के लिये केवल राख का प्रभन्ध कर देने: 

से ही काम नहीं चलेगा; उसके लिये क्रय-विक्रय समितियों की स्थापना 
करना आवश्यक होगा | नहीं तो महाजन किसान को आवश्यक 
“वस्तुएँ वेचने में तथा उसकी पेदावार खरीदने में लूटता रहेगा। इस 
कारण, क्रथ-विक्रय उमितियों के स्थापित किये बिना, किसान की 
आर्थिक स्थिति नही सुधर सकती । 


क्रय-समितियाँ--- सहकारी साख समितियों के द्वारा यह कार्य: 

सफलता पूर्वक किया जा सकता है | जब साख समिति का कोई सदस्य 
किसी वस्तु को खरीदने के लिये ऋण लेना चाहे, तब उसे रुपया न 
देकर वह वस्तु खरीद दी जावे। जहाँ क्रय-समितियाँ स्थापित हो जाती 
हैँ, वहाँ समिति का भेनेजर सदस्यों के आडर इक्ट्रे कर लेता है, फिर 
एक साथ चीजे मंगाकर सदस्यों में बॉट दी जाती हे; कमीशन केवल 
नाममात्र का लिया जाता है। इस प्रकार समिति चीजें थोक मूल्य पर" 
खरीद सकती हैं; सदस्यों को श्रधिक मूल्य नहीं देना पढ़ता । क्रय 
सहकारी समितियों की सफलता के लिये यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि 
बाजार अध्ययन किया जावे | इससे यह लाभ होगा कि समिति मन्दी 
के समय खरीद करेगी | उत्तके कार्यकर्ताओं को यह देखना चाहिए 
कि बिना मांग के कोई वस्तु न खरीदी जावे; आरम्भ में केवल उन्हीं 
वस्तुओं को खरीदा जावे, जिनकी सदस्यों में अधिक मांग हो | 

क्र-समितियों भारतवर्ष में बहुत कम पाई जाती है | बम्बर प्रात 
में कुछ समितियां खाद तथा खेतीबारी के यन्त्रों को खरीदने के लिए 
स्थापित की गई थी; किन्तु उनकी दशा ठीक नही है | इन समितियों 
की असफलता का मुख्य कारण दोषपूरु प्रबन्ध तथा सदस्यों की उदा- 
सीनता है। जो समितियों, क्रय-विक्रय दोनों ही कार्य कर रही हैं, देः 
कुछ सफल अवश्य हुई हैं । 
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खेतिहरों के लिये उत्तम बीज की उमस्या उदा उपस्थित रहती है । 
“किसानों फो उत्तम बीघ सहकारी समितियों के द्वारा उचित मूल्य पर 
मिल सकता है। उमिति सदस्यों से हो फलल के सम्य बीज मोल 
लेकर अपने भरठार में रख सकती है, श्रथवा बीज कृषि-विभाग से 
मिल तकता है, बम्पई प्रान्त में कपास बेचनेवाली समितियाँ बीज 
रखती हैं। किन्तु भारतवर्ष के मिन्न-मिन्न प्रान्तों में हस प्रकार की 
सप्रितिया बहुत हैं। 
विक्रय-समितियाँ--पहिले कह्दा जा चुका हे कि श्रधिकतर 
किसान ऋशी है; इस कारण वे अपनी फसल बेचने में स्वतंत्र नहीं 
हेते। जो गाव का बनिया लेनदेन करता है, वही फसल को 
'खरीदता है | छोटे किसानों को श्रपनी फल उसी के हाथ 
'वेचनी पढ़ती है। एक तो फल कटने के कुछ दिन बाद तक 
बाजार भाव वेसे ही गिरा रहता है; दूसरे, बनिया गाँव में श्रकेला 
खरीददार होता है; इसत्तिए वह बाजार-भाव से कम कीमत पर 
फल खरीद लेता है । किसान वाजार-भाव से अ्रनमिज्ञ होने के कारण 
जो मूल्य बनिया देता है. ले लेता है।कपाउ, तम्बाकू, जूट तथा 
अन्य कच्चा श्रोद्योगिक माल खरीदने के लिए व्यापारी, ( जो बड़े- 
बड़े व्यापारियों के एजेन्ट होते हें ) गांवों में जाकर फसल को खरीदते 
हैं। यह व्यापारी विदेशों के भाव को भली भांति जानते हैं; ये लोग 
गांव के सीधे-हादे किसानों को जो मूल्य देते हैं, वही उन्हें स्वीकार 
करना पढ़ता है । 
जिन किसानों के पार भूमि अधिक होती है और जिनकी पेदावार 
भी अधिक होती है, वे यदि उमीप में कोई मंडी होतो हे तो पेदाबार 
वर्श लेबाकर बेचते हैं ' किन्तु इन मडियों में किसान को खूब ही लूटा 
जाता है । नियमानुसार टेक्स तो उसे देना ही पड़ता है, मंडी में गाड़ी 
"खड़ी करने का किराया तथा दलालों को दल्लाली भी उसे देनी पढ़ती 
है । 4लाल व्यापारियों से मिला रहता है और कितान को उद्ध मूल्य 
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चर जो दलाल तय फरता है, पेदावार वेचनी पढ़ती है | जब कीमत 
निश्चित हो ज्ञाती है तो व्यापारी के गोदाम पर तुलाई शुरू होती हे । 
कही-कहीं बाट चाली होते हैं | कमी-क्रमी जन्र गाड़ा श्राधी तुल जाती 
है तब व्यापारी यह कह कर, कि अन्दर वातु ख़राब निहलो लेने से 
इनकार करता है| वेचारे किसान को विवश दोकर कम मूल्य स्तरीकार 
बढ़ता है, क्योंकि उसे अकेले गाड़ी भरता श्रतम्मव दिववाई देता है | 
किसान को कही-कह्ीं तुलाई भी देनो पढ़ती है। श्रन्त में मूल्य सुकाते 
'ससप्तय व्यापारी घमंशाला, गौशाला मन्दिग्, प्याऊ पाठशाला तथा 
ऐसे ही अन्य घा्मिक कार्यों' के लिए, प्रति रुपया कुछ पैसे काट लेता 
है। शाही कृषि कमीशन का विचार है फ्रि इस प्रकार किस्तान की 
बैदावार के मूल्य का १० या १२ प्रतिशत कट जाता है, श्रौर सेठ जी 
दानवीर कहलाते हैँ | भर तक किसान को इध मयंत्र लूट से नहीं 
चचाया जावेगा, तब तक उसकी श्रार्थिक स्थिति सुघर नहीं सकती। 
इस विचार से बम्बई में कगाव तथा गुड़, और बंगाल में घान तथा 
जूट बेचने के लिये सहकारी धमितियाँ स्थापित की गई हैं | 

विक्रब-समितियों के लिए पूंजी की समस्या श्रत्यन्त कठिन है। 
सत्र कितान अ्रपनी पैदावार सम्रिति के पास लाता है. उसी समय चह 
झपया चाहता हे। सप्रिति को यथेष्ट धन पेशगी दे देना पढ़ता 
है। उसकी अपनी निजी पूजी बहुत कम होतो है। सेन्ट्रल बह 
समितियों को केवल उतनी हो खाद देते हैं, जितनी उनकी 
पूंजी होती है | आवश्यकता इस ब्रात की है कि समितिया 
श्पने सदस्यों का दायित्व के मूल्य से दुगुना या तिगुना रखे जिससे 
कि सेन्द्रल चैंक पूंजी से उतने गुनी साख दे सकें । सहकारी विक्रय 
खमितियों से किखान को यह ल्ञाम है कि लबर किसान अपनी पेदावार 
सगाता है तो समिति उसे तोल फर रसीद दे देती है | पैदावार 
केकर, कुछ रुपया पेशगी दे दिया जाता है: पीछे पेदावार को अधिक- 
से भ्रधिक मूल्य पर बेचा जाता है | 
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बम्पर - बम्बई प्रान्त में २०० विक्रय-समितिवों काम कर रही 
हैं। इन में श्रधिकाश तो केवल कपास वेचती हैं। ये प्रति वर्ष कई 
करोड़ रुपये की कपास बेच देतो हैं | इनके अतिरिक्त गुड़, फल, 
तमाखू मिर्च धान तथा प्याज बेचने के लिए. ५८ समितियों स्थापित 
हैं। गुजरात तथा कनोटक में कपास बेचनेवाली समितियों को विशेष 
सफलता मिली है गुजरात के सूरत तथा भड़ोंच जिलों में ये समि- 
तियों अधिक संख्या में है एक समिति चारया पॉच गाँवों की 
पैदावार वेचती है । विक्रय-सपिति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि प्रबन्ध ठीक हो | इसलिये यह आवश्यक होती है कि प्रत्रन्धकारिणी 
समिति में व्यापार से परिचित लोग २खे जावें | इसी उद्देश्य छल 
गुजरात की सब सप्तितियों ने एक संघ स्थापित किया हे, जो इन 
समितियों की देख-भाल करता है। 


कर्नाठक प्रान्त की कपास बेचनेवाली समितियों ने आशातीत 
सफलता प्राप्त की है | इस प्रान्त की अधिकतर कपास इन्ही समितियों 
के द्वारा वेची जाती है। स्थानीय व्यापारियों ने इस समितियों का 
बहुत विरोध किया. कितु अब ये समितियों बलवान हो गई हैं | १६४० 
में इन समितियों ने लगभग ७ लाख मन कपास बेची थी | 


कुछ कपास-विक्रय समितियों ने अपनी यूनियन बना ली है. जो 
सामूहिक रूप से समितियों की कपास को बेचने का प्रबन्ध करती हैं । 
उन्होंने कपा8 के पेच भी खोले हैं, जिनमें छहकारी समितियों की 
कपास श्रोटी जाती है।बात यह है कि सहकारी समितियां श्रपने 
सदस्यों को उत्तम बीज देती है, जिएसे श्रच्छो जाति की कपास उत्पन्न 
हो | यदि समितियां श्रपनी कपास अन्य पेचों को दे तो उनका बीछ 
दूसरे घटिया बीज में मिल जावे और वे अपनी कपास के लिए बाजार 
में जो प्रतिद्धि प्राप्त करना चाहती हैं, बह न हो सके, और उसके 
श्रच्छे दाम न मिलें । 


क्रय-विक्रय समितियाँ जज 


तहकारी विक्रय-समितियों को प्रोत्ताहन देने के लिए ह श्रौर 
ज्ञान्तीय मार्केटिंग विमाग की सलाह से विक्रय उम्मितियों का संगठन 
करने के लिए. तहकारिता विभाग से १९४१ में बम्बई में प्रान्तीय 
विक्रमसमिति स्थापित की । इसके संचालक-बोर्ड में ४ उमरितियों के 
प्रतिनिधियों के अ्रतिरिक्क, सहकारी विभाग का रघिस्ट्रार, चीफ 
मार्केटिंग अफसर और प्रान्तीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि रहता है | 
बड्ाल-..बज्ञाल में पहले लगमग ६० विक्रय समितिया थीं| 
'इनमें से श्रधिकतर जूट वेचनेवाली थी | ये श्रमफल रहीं, अत्र वहां 
७३ विक्रयनसमितियां हैं जिनमें से अधिकाश धान सहकारी समितियां 
हैं, कुछ तमितियां गन्ने और मछुली की भी हैं | इन धमितियों की यूनि- 
यन स्थापित हो गयी है । बच्धाल की पिक्रव समितियों में प्रमुख है--- 
राजशाही जिले की 'नौगोंव गाजा-उत्तादऱों की समिति |” हसके 
सदस्य ४,००० से ऊपर, और कार्यशील पू'नी लगभग छु; लाख रुपये 
है| हस सम्रिति के पास याबा और भांग उत्पन्न करने का एकफपिकार 
है। सम्रिति को लाखों उपया वार्षिक लाभ होता है, जिससे तीम असताल 
तथा एक पशु-चिकित्सालय चलते हैं; और तीन हाई स्कूलों तथा ८७ 
आम-पाठशालाओं को सहायता दी जाती है | समांत ने बज्ञाल मे ३ ६ 
एज॑सियां स्थापित की हैं, जो गांगा वेचती हैं। आताम, 
उ़ीता, उत्तर प्रदेश, राजपूताना, कूचबिहार, तथा उड़ीसा की रियासत्ों 
में भी गांना भेजा जाता है। समिति की प्रबंधकारिणी में २६ सदस्य 
होते हैं। समिति हर साल लगभग डेढ़ लाख रुपये शिक्षा पर, सवा 
लाख रुपये चिकित्सालय पर खर्च करती है | वह अपने क्षत्र 
में सड़कों और पुत्रों की मरम्मत भी कराती है| , 
जोप-दोनों पजाबों में २० कमीशन-शाप (वूकान ) हैं ते श्रपने 
तद्सयों के लिये बौज श्रौर इल इत्यादि श्रौज्ञार खरीदती हैं, और 


उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करती हैं, अच्छे बीजोंका प्रचार करती हैं, और 


सदस्यों में मितव्ययिता पढ़ाती हैं। वे श्रपने सदस्यों की पैदावार को 
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वेचती है | जो सदस्य अपनो पैदावार दूकान को देता है. उसे ७४. 
प्रतिशत पेशगी दे दिया जाठा है। इन दूकानों ने १६४० में लगभद 
३४ लाख रुपये की पैदावार बेची | 

मद्रास --मदरास सें हृत समय १६० समितियों हैं जोसदस्यों को 
पैदावारकी जमानतपर ऋण देती हैं और पैदावारको कमीशन पर वेचती 
हैं। यह प्रयत्ष किया जा रहा है कि ये स मतियों पूण रूप से विक्रय- 
समितियों की भात कार्य कर। यह समितियों सदस्यों की पैदावार 
रखने के लिए गोदाम बनवाती हैं | मदरास में दक्षिणी कनारा कृषि 
सहकारी होलसेल ,थोक समिति उल्लेखनाय है जो जिले की मुख्यः 
पैदावार को ४६ शाखाओं में इकट्ठी करती है और '्रपनी बम्बई शाखा? 
के द्वारा अम्बई के बाजार में वेच देती है। १६ ० समिति ने २० 
लाख रुपये से अधिक का माल बेचा | 

मद्रा प्रान्तीय सहकारी विक्रय समिति की स्थापना १६३४ में; 
हुईं थी इधका मुख्य कार्य प्रान्त की विक्रय समितियों को देखभालः 
आर उनका सगठन करना है । प्रान्तीय पमिति एक साप्ताहिक पत्तिका 
भी निकालती है, जिपमें वस्तुश्नों के भाव और श्रन्व शातव्य बार्दें' 
रहती हैं। 

उत्तरम्रद्श यहाँ सहकारी विक्रय-समितिया बहुत बड़ी सख्या' 
में हैं, और आन्दोलन तेन्नी से बढ़ रहा है। १६३४ में प्रातीय सरकार 
ने खेती की पैदावार झो बेचने के सम्बन्ध में एक योजना स्वीकृत की |- 
इसके अनुमार प्रत्येक मंडी में एक विक्रय-यूनियन स्थापित को जाती है, 
आऔर उस मण्डी के समीपवर्ती गाँवों की समितिया उस यूनियन की 
सदस्य बन जाती हैं। श्रधिकतर अनाज और तिलहन की विक्की काः 
काम किया जाता हैं। प्रांत के प्रत्येक जिले में यह योजना श्रमल में 
लाई जा रही है ओर लगभग २०० केन्द्रों में यह काम हो रह है | 
कहीं-कहीं तो यूनियन सदस्यों की पैदावार स्वयं खरीद लेती है और 
कहीं कहीं वह उसे कम्मोशन पर वेचती है । पश्चिमी जिलों में तो यूनियन! 
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आदत का कमीशन लेकर सदस्यों की पैदावार बेच देती हे और पूर्वी 
जिलों में वह सदस्यों की पेदावार मोल लेती हैं। इस समय (८३ 
विक्रय-यूनियन यह कार्य कर रही हैं, भरौर वर्ष में ५० लाख रुपये से' 
अधिक की पैदावार बेच देती हैं । 

श्रनाज की विक्री के भ्रतिरिक्त, प्रात में घी श्राल्‌ू फल और अंडों 
की बिक्की के लिए भी समितियों का संगठन किया गया है। उत्तरप्रदेश 
में इस आशय का एक मारकेटिंग एक्ट पास हो गया है कि सदस्यों" 
को अपनी पैदावार विक्रब-समिति के ह्वी द्वारा, बेचना पड़ेया। इससे 
यह आन्दोलन और भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रातीय सरकार ने इन 
समितियों को श्राथिक तद्ायता देकर प्रोत्साहित किया है। अभी कुछ 
समय हुआ लखनऊ में प्रान्तीय मार्केटिंग फेडरेशन भी स्थपित हो गई” 
है। जिससे ये समितियाँ सम्बन्धित हैं | 

सब्रसे श्रघिक महत्वपूर्ण विक्रय-समितियों गन्ने की समितियां हैं। 
इनकी सख्या लगभग चार हजार है, और वे ६४ यूनियनों से सम्बन्धित 
हैं। इन समितियों से किसानों को श्रपने गन्ने का ठीक दाम मिलता 
है भ्रौर तुलाई में कोई धोखेब्राजी नहीं होती । इसके श्रतिरिक्त ये' 
सप्रितिया अपने सदस्यों को श्रच्छा बीज खाद और हल श्रादि औजार 
देकर गन्ने फी खेती के लिए प्रोत्साहित करती हैं। पिछुले वर्ष समितियों 
ने सदस्यों में १९ लाख मन बीज बाटा श्रौर उन्हें दो लाख मन खाद 
ओर ५५ इजार मिन्न भिन्न प्रकार के खेतो के श्ौजार दिये | यही नहीं 
इन सर््रितियों ने गाँव के रास्तों को ठीक करने, कु ओं को बनाने तथा 
अन्य आम सुधार कार्य किए | 

अब प्रान्त में इन गन्नान्पमितियों का एक जाल सा बिछा हुआ है 
और ये लगभग १३ करोड़ मन गजन्ना प्रतिवर्ष कारखानों को बेचती हैं | 
यह ध्यान में रखने की बात है कि उत्तर प्रदेश के कारखानों में बितना" 
गन्ना खपता है, उतका लगभग ८० प्रतिशत ये समितियां देती हैं |, 
सरकार ने एक विभाग स्थापित किया है, जो इन समितियों की सहायता 
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से गन्ने की खेती की उन्नति करने का प्रयत्ञ करता है| ये समितियां 
गन्ने की विक्रो के सिवाय ग्राम-सुधार का कार्य भी करती हैं, जैसे सड़कीं 
की मरम्मत, चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा का प्रबन्ध तथा सदस्यों में 
मितव्ययिता का प्रचार करना इत्यादि | 
रब ओ र॒जुड़ समितियां;--उन किसानों की सहायता के 
लिए, जो कारखानों को अपना गन्ना नही बेच सकते राब आर गुड़ 
समितियां स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। लगभग १२ 
गुड़ रात्र तथा खाड़तारों शकर बनाने की समितियां प्रांत में काम 
कर रही हैं। हि क नर नर 
दहरादून वापमता चावल विक्रप सहकारा साम्रीत-- 
यह समिति उल्लेबननीय है। देहरादून के प्रसिद्ध बासमत्रों चाबल 
को बेचने के लिए इस समिति की स्थापना हुईं थी। चावल के 
व्यापारी एक ओर तो किसानों को बासमती चावल का पूरा मूल्य नही 
देते थे । दूसरे ग्राहकों को अठली बासमती चावल नहीं मिलता था। 
इस कमी को दूर करने के उद्ये श्य से इस समिति की स्थापना की गई | 
देहरादून के समीप शियोला गाँव में इस समिति का प्रधान कार्यालय 
है श्रौर इ0का कार्य क्षेत्र समस्त देहरादून तहसील है। जो भो किसान 
वातमती चावल उत्पन्न करते हैं और देहरादून तहसील में रहते हैं 
इतके सदस्य धन ०कते हैं । 
समिति सदस्यों को बासमती चावल की खेती के लिए ऋण देती 
है। समिति ने शियोत्रा तथा अन्य गाँवों में गोदाम स्थापित किए हैं 
जहां चावल भरा जाता है | सरकारी विक्रय विभाग से सहकारी समिति 
“चावत का ग्रेडिग करवाती है और ग्रेड का प्रमाण पत्र प्राप्त करतो है 
इसका पर्णाम यह होता है कि उमिति अपने दावल को अ्रच्छे मूल्य 
पर बेंच सकती है| 
' समिति ने प्रान्त की बड़ी मंडियों में अपने एजेंट रबखे हैं जिनके 
द्वारा वह अपना चावल -ेचचती हे। समिति बड़े बड़े आहकों को 
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चावल सीधा भी बंचती है | सम्रिति चावल्न के मूल्य पर ३॥ प्रतिशत 
बिक्रो कमीशन लेती है इसके श्रतिरिक्त श्रोर खर्चा कुछ भी नहीं 
लिया जाता | अभी तक समिति लगमण २५ गांवों से चावल प्राप्त 
करती है और उसके १०० के लगभग सदस्य है| 


पारकेटिग फ्ेडरेशन।--उत्तरप्रदैश में बिक्री समितियों का 
नेतृत्व त्तया नियंत्रण करने के लिए. एक प्रान्तीय मारकेटिंग फेडरेशन 
स्थापित किया गया है। यह फेडरेशन कपड़ा, अनाज, बीज, खाद, 
हल तथा श्रन्य औजार तथा श्रन्य आवश्यक पदार्थो' को खरीदती 
ओर बे'चती है। 

इसका अध्यक्ष सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार पदेन होता है तथा 
सहकारिता विभाग का एक कर्मचारी पदेन मन्‍्त्री होता है| हस फेडरे- ' 
शन का उद्ये श्य यह है कि वह गआमों और नगरों के उपभोक्ताश्रों तथा 
खेती की पैक्षवार करने वाल्ले तथा अ्रन्य उत्तादकों का सीधा संस्वन्ध 
स्थापित करदे | 


फेडरेशन ने ३० जून १६४६ तक एक वर्ष में  करोड़' रु० का 
कारबार किया। फेडरेशन का रह्चित कोष ७ लाख रुपये हैँ श्रन्य कोष 
६ लाख रुपये हैँ तथा फेडरेशन मुद्दती जमा भी स्वीकार करती है| 

विहार--बिहार में भी गन्ना सहकारी समितियां लगभग १८०८ 
हैं; ये र८ यूनियनों में संगठित हैं, और प्रति वर्ष लगभग ९? करोड 
मन गन्ना कारखानों को देती हैं। समितियां गन्ने को उन्नति करने 
का प्रयत्न कर रही हैं। इन समितियों का संगठन उत्तरप्रदेश की समि- 
तियों के समान ही है। 


मध्यप्रदेश---मध्यप्रदेश में क्र+-विक्रय समितियों का 

स्वरूप मिन्न है। कृषि एसोसियेशन, उत्पादकों की एसोसियेशन, 

श्राढृत की दृद्ांन और बहुउद्येश्य समितियां ही क्य-विक्रय का कांम् 

'करती हैं | कृषि एसोसियेशन अ्रभी तक अधिकतर किसानों को श्रच्छा 
श्ष 
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बीज, खाद और ओजार देने का ही काम करती हैं। आान्त में उत्प> 
दर्कों की तीन एसोसियेशन हैं, ये रायपुर बिलासपुर भ्रौर द्रुग में है। 
ये समितिया अपने सदस्यों की पेदावार को अ्रपने गोदामों में रखती हे 
और उततका ७४५ प्रतिशत मूल्य उन्हें पेशगी; तथा उसके बिकने पर 
देती हैं। १६३६ में नागपूर में एक संतरा बिक्री सहकारी समिति 
स्थापित की गई; यह कलकत्ता, देहली और लखनऊ संतरे भेज्रती है । 
प्रान्त में सहकारी श्राढृत की पाँच दूकाने है परन्तु वे विशेष सफल 
नहीं हुई । प्रान्त में कुछ बहुउद्दे श्य समितियों भी हैं, जो सदस्य के 
लिए आवश्यक वस्तुएँ खरीदती ओर उनकी पेदावार को कमीशन पर 
बेचती हैँ । किन्तु शमी तक क्रव-विक्रप शआन्दोलन प्रान्त में 
वलशाली नहीं हुश्रा है । 

देशी राज्यों में बड़ोदा में ४७४ विक्रय समितियों हैं, जिनमें से 
अधिकांश कपास-विक्री-समितियों हैं। हेदराबाद में ४९ विक्रय-सम्रि- 
तियाँ हैं, जिनमें १० कपास की और ६ अन्य खेती की उपज की 
हैँ । शेष बढ़ई, चमार, सुनार, कागज बनानेवालों इत्यादि की 
समितिर्या दे | इनके अ्रतिरिक्त कोचीन, मैसूर त्रावकोर में मी कुछ 
विक्रय-समितिया हैं। 

सच तो यह है कि भारतीय कियान को साख समितियों से भी 
अधिक श्रावश्यकता विक्रब-समित्तियाँ की है। इधर कुछ वर्षो से 
भिन्न-भिन्न प्रांतों में इस श्रोर विशेष रूप से प्रयत्न हो रहा है, यह एक 
अच्छा चिह्न है विन 

क्रय-विक्रेप सर्मीतयो---ऊपर केवल खरीदने या केवल 

बेचने का काम करनेवाली समितियों के बारे मे लिखा गया है| अ्रत्र 
ऐसी समितियों के बारे में विचार किया जाता है, जो क्रय और विक्रय 
दोनों काम करती है | ये समितियां पारिमित दायित्व वाली होती हैं | 
ये बड़े क्षेत्र में काय करके ही उफल हो सकती हैं, क्योंकि इन समितियों 
को श्रविक शशि में वस्तुओं को खरीदने तथा पैदावार को बेचने से 
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डी लाम हो सकता है | क्रय-विक्रय समितियों के सदस्य केवल वे ही 
लोग बनाये जाते हैं, जो फतल उत्पन्न करते हैं। जो लोग कुछ बेचना 
या खरीदना नहीं चाहते, वे इन समितियों के सदस्य नहीं बनाये जाते | 
समिति का लाभ सदस्यों में खरीद फरोख्त के हिसाब से थांठ दिया 
जाता है | यदि छिपी किसान ने समिति के द्वारा १०० मन कंपाठ 
वेची और दूसरे ने केवल ५० मन ही वेची दे तो दूसरे को पहले से 
आधा लाम मिलेगा । कुछ लोगों का मत है कि पेदावार बेचने का 
कार्य खाख से बिलकुल भिन्न श्रौर कठिन भी है।इस कारण 
क्रय-विक्रम का काम एक समिति करे, तथा साख देने का काम 
दूसरी तप्तिति करे। किन्तु यह बात ध्यान में रखने कौ है कि 
धदस्यों के लिये श्रावश्यक वस्तुश्रों को खरीदने का कार्य साख समि- 
तियां भली प्रकार कर सकती हैं। श्रायल्रैंड में सब कार्य एक ही समिति 
करती है। 

गुजरात की समितियां समीपवर्ती गाँवों की सहकारी साख सप्ति- 
तियों का एक सामूद्दिक संगठन मात्र होती है। तीन चार गांवों की 
साख समितियों के धठस्थ उसके सदस्य बन जाते हैं। रुदस्य एक ही 
प्रकार की कपास उत्पन्न करते हैं| सब कपास इकट्ठा कर ली जाती है 
और बेच दी जाती है । कर्नाठक प्रांत की समितियां सदस्यों की कपास 
को इकट्ठा नहीं करती, वरन्‌ उमे पथक्‌ पुथक्‌ नीलाम कर देती है । 

क्रय विक्रय समितियों के कार्य में कुछु कठिनाइयां उपस्थित होती 
हैँ, लिन पर यहाँ विचार कर लेना उचित है | क्रब-विक्रय समिति 
यदि बड़ी नहीं होगी तो वह व्यापारियों की प्रतिद्न्दिता में टिक ने 
सकेगी | श्रावश्यकता इध बात की है कि बहुत से गाँवों के लिये एक 
समिति स्थापित की जावे | इन समित्रियों में व्यक्तियों को सदस्य 
वनाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि संभव है कि बनिये तथा 
व्यापारी, लिनसे समिति भप्रतिदवन्दिता करने जा रही हे, श्रपने 
आदमियों को समिति का सदस्य बना कर समिति को नष्ट करने का 
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प्रवत्न करें। श्रस्तु, केवल साख समितियों ही सदस्य बनाई जावें। 
किन्तु, यह नियम श्रवश्य रखा ज्ञावे कि जो लोग साख समितियों के 
उदस्य नही हैं, टनकी पैदावार भी सम्तिति बेच सकेगी | इसके 
अतिरिक्त जो लोग व्यापारी नही हैं, और जो समिति से प्रतिद्वन्दिता 
नहीं करते, उनको सदस्य बना लिया जाय | 


अरकआाक है () ९ काका 


पत्द्रहवाँ परिच्छेद 
कृषि सम्बन्धी समितियों 


सधयमकपप, छे लरपाााकल 


हम पहले कह चुके हैं. कि मारतबर्ष में प्रति किसान भूमि बहुत 
कम है| साथ ही वह थोढ़ी सी भूमि छोटे-छोटे ढुकढ़ों मे वेंटी हुई 
हे इसलिए खेतीबारी वी अत्यन्त हीन दशा है। बिलरे हुए छोटे-छोटे 
खेतों पर खेती बारी करने से किसान अपना समय, श्रम, पशु शक्ति 
तथा पूंजी का श्रपव्यय करता है, और उत्पत्ति कहुत कम होती हे 
चकबन्दी समितियां चकबन्दी का प्रयत्न कर रही है किस्तु इस काये में 
बहुत कठिनाइयाँ हैं | उमत्या को हत्त करने का श्रल्लन्त सरल उपाः 
सामूहिक खेती है। 
सामूहिक कृषि समितियाँ--उामूद्दिक कृषि समितियों को 
जन्म देने का भेय इटली को है। वहीँ पहले बड़े-बड़े ज्मीदार अपनी 
लपभींदारी पर न रह कर नगरों में विल्लासिता का ज्ञीवन व्यतीत करते 
थे और श्रपनी भूमि दूसरे लोगों को उठा देते थे | ये लोग गाँव वालों 
को मजदूर रख कर उस भूमि पर खेती करवाते थे | इससे किसान 
मजदूरों की अत्यन्त शोचनीय दशा यी ! सम्मिलित कृषि सहकारी 
समितियों ने इस प्रथा को नष्ठ करने का प्रयत्न किया | सन्‌ श्ट्ू८६ 
में क्रिमोना के किसान मजदूरों ने एक समित्ति का संगठन करके एक 
जमींदार से एक बड़ी स्टेट लगान पर ले ली, और उसको श्रपने सदस्यों 
में बाद लिया। किन्तु नमीदार से झगड़ा हो जाने के कारण यह प्रथत्न 
अतफल रहा | सब-प्रथम सन्‌ १८३४ में यह प्रयोग मिलन में सफल 
हुआ | पीछे आन्दोलन बढ़ता गया, किन्तु पूंजी की कमी होने के 


२१४ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


कारण आरम्म में यह धीरे-घीरे ही फैल सका | योरोपीय मद्ायुद्ध के 
समाप्त धोने पर इटली सरकार को वह आवश्यकता प्रतीत हुई कि बेकार 
सैनिकों को खेती बारी में लगावे। उसने बहुत ठी सरकारी भूमि तथा' 
पूजी देकर इस प्रकार की समितियों को प्रोत्वाइन देना आरम्भ 
किया। इसके उपरान्त समितियों की संख्या ऋमशः बढ़ती गई । इस 
समय इटली में लगमग ५४०० समितियां सफलतापूर्वक काये कर 
रही हैं। 

सामूहिक सहकारी झृषि-समितियों दो प्रकार की होती *--( १) 
जिनमें भूमि को रदस्यों में बांठ दिया जाता है और प्रत्येक सदस्य 
अपने खेत पर खेती करता है तथा उम्िति को लगान देता है, 
( २) बिनमें भूमि बांदी नहीं जाती, वरन्र्‌ समिति एक सेनेजर रख- 
कर सदस्यों के द्वारा समस्त भूमि पर खेती करवाती है श्रौर पैदावार 
इकट्ठी करती है। समिति सदस्यों को निश्चित मजदूरी देती है। 
पहले प्रकार की सम्रितियाँ कैयोलिक लोगों की हैँ और दूसरे प्रकार की 
समितियां साम्यवादियों की हैँ | समिति का रूप क्या होगा, यह बहुत- 
कुछ भूमि के ऊपर निर्मर है। बिठ प्रकार की समिति के लिये भूमि 
उपयुक्त होगी, उठी प्रकार की समिति का संगठन किया जावेगा | 
पहले प्रकार की उमितियों में सदस्य मबदूरों की भांति न रह कर 
किसानों की तरह रहते हैं, किन्तु दूसरों प्रकार की समितियों में सदस्य 
मजदूरों की भांति रहते हैं| 

पहिले प्रकार की समितियों जमींदारों से पटटे ले लेती हैँ; पटटे ६ 
के १४ वर्ष तक के लिए होते है| प्रत्येक सदस्य को उसकी आवश्यकता 
के श्रनुसार भूमि उतने समय के लिए दी जातो है, जितने समय के 
लिये समिति को पट्टा मिलता है। भूमि सदस्यों को इस शर्त पर दी 
जाती है कि वे उसे लगान पर किठी दूसरे को नहीं उठावेंगे,सप्रिति को 
नियमित रूप से लगान देंगे, तथा भूमि का दुरुपयोग नहीं करेंगे । चर 
पट्टा बदलता है, तक इस बात की जाँच की जाती है कि किसी सदस्य 
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को उसकी श्रावश्यकताश्रों से श्रघिक भूमि तो नहीं मिलन गई है। यदि 
ऐसा होता है तो कुछ परिवर्तन किया जाता | प्रत्येक सदस्य को 
खेतीबारी के श्रौजार अगने निन्नो रखने पड़ते है, किन्तु बड़े मूल्यवान 
यन्त्र समिति खरीद लेती है और उन्हे सदस्यों को किराये पर दे देती 
है। समिति सदस्यों की सुविधा के लिये क्रब-चिक्रम विभाग भी रखती 
है. जिठसे सदस्यों को वीज, खाद, तथा श्रन्य घरेलू आवश्यक वस्तुएं 
उचित मूल्य पर मिलतो हैं श्रौर उनके खेतों की पेदावार वेची जा 
सकती है। समिति सदस्यों को पूँजी उधार देती है। यह आ्रावश्यक 
नहीं है कि प्रत्येक समिति इन सब्र विभागों को श्रचृश्य रखे | समिति 
एक कृषि के जानकार को नौकर रखती है; जो सदस्यों को खेतीबारी के 
पिषय में उचित परामर्श देता है। सत्र सदस्यों को अपनी पेदावार का 
बीमा कर।ना पढ़ता है | 

दूधरे प्रकार की सम्रितियां भी भूमि पद्दे पर देती हँ, किन्तु भूमि 
सदस्यों में बांदी नहीं जाती, सामूहिक रूप से उठ पर खेती होती है । 
समिति खेतीवारी के औजार. यन्त्र, तथा पशु मोल लेती है। उसके 
सदस्यों को उन ओऔजारों तथा यन्त्रों की सहायता से, समिति के मेनेजर 
की अधीनता में, खेतीवारी करनी पढ़ती है। प्रत्येक सद॒त्य को उसके 
कुठुम्ब की आ्रावश्यकताश्रों को ध्यान में रखते हुए एक छोग सा भूमि 
का टुआड्ठा दिया जाता है। भूमि का बठवारा केवल खेतीवारी के लिये 
ही किया जाता है। प्रत्येक वर्ष भूमि का फिर से बंठवारा होता है। 
खाद और बीज समिति देती है। सदस्य अपने कुठ्म्ब वालों की 
सशयता से खेत पर काम करता है | जुताई, खाद डालने का काम, 
तथा फकषल्ष को साफ करके अनाज निकालने का कार्य समिति करतो है, 
दूसरे सत्र काम किसान को करने पढ़ते हैं | किसान को ब्रीज तथा खाद 
का एक-तिद्दाई मूल्य भी देना पड़त्म है | जब्र समिति को आवश्यकता 
द्ोती है, तत्र सदस्य को उसका कार्य छरना पड़ता है। चरागाह 
ही भूमि सदस्यों में नहीं बाँदी जाती। आरम्भ में इन समितियों फो 


पते द्राण हगने में फ्िनांट का सामना करना किन्तु पिछले 
पोगेर ये मतागद्ध झे उपरान्त सरकार सहायता देने लगी | सदस्यों को 
उनके रदों ५. एम तिहाई पैदावार मजदूरी के रूप में मिलती ४; यह 
इन राह्म भार ेभे भोणन के लिए काफी होदी ६७। उन्दह बाषी 


मरी मिए्र भें दी छाती रे। सम पैदाशर इल्ट्ठी की जाती है श्र 
“मने पर 7 छाभम ऐेत ५, वद मजदरी थे श्रनुपात में बाद दिया 


प्‌ 

नत्प ऐ ;रामिदिया घपना नंद तथा स्टोर भी रखतों ए। 

हित गेतोब्ारी करनेबाली समितिया एक 
| ; ६। सहस्पों छो मेनेजर फे अनुशासन मे 
#&य बरमा पदता ऐ। गनेजर पविह्तर श्रमजोवी समुदाय झा ट्री 
धरे किस शोशियार तथा विशेपज्ञ होता है। यदि कोई रादस्य 
बाप गा मानता तो उसझा चेतावनी दी जाती है, छुर्माना किया 
गता ऐ, मजपूरी साठ दो दाता ४ । झविऊ उदरूस्ठता करने पर उसे 
निकाल भा दिया जाता ह परन्तु यद नोचत बहत कमर श्राती है 

गगिति या सस्म्ि्य स्थान मजदरूसमा का सठस्य होता है। यदि 
मंयाँग ने कर्मी समिति तथा सदस्यों में कंगड़ा होता है तो मजदूर- 
मंशा को सहायदां नथा परामर्श से उस हा फैला हो जाता है । इटली 
मे कु स्थानों पर यह भी प्रसत्त किया गया लि संतों की सदस्यों में 
शिना णंटे, सामूहिक-्सम्मिलित सोती की जायें: किन्तु सफलता नहीं 
मिली | फ्रॉम, जर्मनी 'प्रायलउ तथा रूमानिया में इस प्रफार की 


मेद्ग्या प्रान्त मे सम्मिलित खेतीवारी करनेवाली दो 


की समितियों मो खत्पन्त प्रावश्यकता है, किन्तु साथ दी इन समितियों 
भों मयरारान्पृ्झ चलाने के लिये योग्य मेनेजर तथा ऐसे कार्य- 
कर्ताशों को चानश्यत्सा ऐै, तो गांवों में इस प्रदार को समितियों की: 
उपयोगिता कफ प्रचार परे 
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सोषियत रुस में सामूहिक सहकारी फार्म--पिछुले कुछ 

वर्षों में रूप में सहकारी फार्मो' की आश्चर्यजनक उन्नति हुई है। एक 
फार्म एक ही गॉव तक सीमित होता है, कमी-कमी एक से अधिक 
गाँव भी उसमें सम्मिलित होते हैं। सहकारी फ़ार्म के पास १,००० 
एकड़ से लेकर १२००० एकड़ तक भूमि होती है। सहकारी फ्रामे 
कानून द्वारा निर्मित संस्था होती है | उसके पाम खेती की भूमि. चरा- 
गाह भूमि, फार्म बिल्डिंग, खेती के पशु, औजार गाय, सुश्नर, भेड़ 
और मुर्गी सभी आ्रावश्यक सम्पत्ति शोती है। फार्म का प्रबन्ध एक 
फार्म-कमेटी करती है। प्रतिवर्ष सरकार के औदधोगिक बिमाग से 
उसे यह सूचना मिलतो रहती है कि वह कितनी भूमि पर अनाज 
इत्यादि बोबे, और कितनी भूमि सरकारी कारखानों के लिए. श्रावश्यक 
कच्चे पदार्थ उत्पन्न करे | 

सरकार ने इन सहकारी फार्मों की सहायता के लिये स्थान-स्थान 
पर मशीन,और ट्रेक्टर स्टेशन स्थापित किये हैं। स्टेशन फ़ार्मो' को 
बीन, खाद इत्यादि वेचते हैं, और बड़े बड़े यन्त्रों को किराये पर देते" 
हैं। प्रत्येक स्टेशन पर एक कृषि-विशेषज्ञ रहता है, णो फ़ार्मों को कृषि 
सम्बन्धी सलाह देता है | जत्र फ़तल होती है तो फार्म भूमि की लगान 
तथा मशीन ट्रेक्टर स्टेशन की सहायता के फीस स्वरूप फार्म की कुल 
पेदाबार छ। छुठा भाग दे देता है | मशीन ट्रेक्टर स्टेशन तथा भूमिः 
की मालगुणारी ( कर ) देने के बाद जो बचता है वह सामूहिक फार्म 
का होता है। 

शेष पेदावार में से, जितने नकद रुपये की जरूरत होती हे 
उतने की बेच दी जाती है ; और जो रुपया मित्रता है, उपमें से- 
मजदूरी ( सदस्यों की ) , कृषि-टेक्स थो नकद आमदनी का एक- 
चौथाई होता है, भ्रोर मशीन ट्रेक्टर स्टेशन के खचे को छोड़कर? 
श्र्न्य हा खर्चे तथा फार्म का प्रबन्ध-व्यय इत्यादि ख्चों को निपदाया- 
जाता दे | 
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सदस्यों को जो मजदूरी दी जाती है, बह उनकी कायक्षमत के 
'अनुसार भिन्न-भिन्न होती हे। फार्म के सारे मजदूर सदत््य अपनी 
फार्यक्षमता के श्रनुत्तार सात श्रेणियों में बाँटे जाते हैं। जो सदस्य ' 
सब से ऊंची भेण में होते हैं, उनके एक दिन काम करने से उनके 
'दो दिन माने जाते हैं, और जो सबसे नीचे की श्रेणी में होते हैं उनके 
“एक दिन काम करने से आधा दिन साना जाता है। श्रेणी-विभाजन 
"कमेटी करती है । सत्र कुछ चुऋता हो जाने पर थो उपज बचती है. 
वह सत्र सदस्यों में चराचर बॉट दो जाती है। वे इस पेदावार को 
सहकारी समितियों को बेच देते हैं | 
रूस में इन सामूहिक खेतों की बहुत उन्नति हुईं है । यह कह 
सकना कठिन है भारत में सामूद्दिक खेती कहाँ तक सफल हो सकेगी, 
क्योंकि यहाँ का किसान अपनी पैतृक भूमि को छोड़ना नहीं चाहता; 
फिर यहाँ जमींदार, महाजन तथा व्यापारियों के रूप में बहुत से दलाल 
हैं, जो उसका बिरोध करेंगे । और, सबसे मुख्य बात यह है कि इस 
प्रकार की खेती के लिए घरकार का पूरा उद्योग होन' चाहिए । भारत 
में इन समितियों को ओर ध्यान गया है और संयुक्तप्रान्त में कुछ 
'समितियाँ स्थापित की गई हैं । 
इसका यह” श्र कदपि भी नहीं हे कि सोवियत रूठ के सामूहिक 
खेतों ( कोल खोज्ञ ) में उयक्तिगत सम्पत्ति या जायदाद के लिए कोई 
स्थान नही है | सामूहिक खेत पर काम करने के अतिरिक्त व्यक्तिगत 
लाभ के लिए प्रयत्न करने की काफी गुजाइश है। प्रत्येक परिवार 
को एक छोटा खेत मिलता है जिस पर परिवार के सदस्य मिलकर 
खेती करते है । इन छोटे खेतों पर जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह 
'परिवार की उर्स्पत्ति होती है। कुछ वर्षो में ही इन पारिवारिक छोटे - 
-भूमि के टुकढ़ों का विशेष महत्व हो गया है उन पर गहरी खेती की 
जाती है और वे उस परिवार के लिए यथेष्द मांस, अंडे, दूध मक्खन 
“सब्जी, फल, तथा मधु उत्पन्न कर देते हैं, इन छोटे व्यक्तिगत खर्तों 
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"थर किसान अपनी गाय मुगियां तथा श्रन्य पशु पालता है तथा सब्जी 
'फल् श्रन्य फसलें उत्पन्न करता है | 
कोलखोज के पास जो भूमि होती हे वह सरकार की होती दे 
परन्तु को्लखोज को सदैव के लिए खती के लिए दे दी जाती है । 
आज रूस में कोलखोज (सामूहिक खत ) ही खेती की प्रधान 
व्यवस्था है, परन्तु यह शआसानो से नहीं बनी है। सोवियत सरकार 
बोर दमन औ्रौर हिंसा के उपरान्त ही रूसी किस'नों को इस प्रकार 
फी पद्धति को स्व्रीकार करने के लिए विवश कर सकी है। परन्तु 
“यह सत्य है कि श्राज कोलखोज की सफलता ने लोगों को चकित 
कर दिया है। वहां उद्यादन बढ़ा है तथा खेती उन्नत हुई है। 
पलिस्टाइन में सहकारी कृषि _-पैलिस्टाइन में यहूदियों ने 
सहकारिता के आधार पर श्रपने श्राथिक्त घोवन का श्रत्यन्त झाकषक 
“संगठन किया है। वहां भी सहकारी खेती का विकास तेजी से हुश्रा 
दें हम यहां पैलिस्टाइन सहकारी कृषि पद्धति का सक्तित विवरण 
देते हैं | 
पैल्िस्टाइन में तहकारो खेती ( कुवजा ) में भूमि पर वेयक्तिक 
स्वामित्व नहीं होता । कुब॒जा अपने भाम पर राष्ट्रीय फंड से जमीन 
पट्टे पर ले लेती है इसका प्रबन्ध एक चुनी हुईं उम्रिति के द्वारा 
होता है | जिसके श्रन्तगंत विभिन्न विषषों की उपसमितियां 
होती हैं | इस व्यवस्था की विशेषता यह'है कि इसमें व्यक्तिगत 
पारितोषिक को स्थान नहीं दिया जाता । 
आय का विवरण व्यक्ति की योग्यता के अनुछार नहों वरन 
आवश्यकताओं के अनुसार होता है। ऊवजा पैलेस्टाइन में एक ऐसे 
झादश का प्रतीक है जिसका इमारे देश में श्रभाव है। संसार के 
सभी देशों में अ्रक्रान्त यहूदियों ने अपने लिए, देश बनाने की भावना 
मे प्रेरित होकर इस व्यवस्था का विकास किया है | 
कुषजा में गांव की समिति को ४६ ब्ष के ज्िए भूमि का पद 


२२० भारतीय सहकारिता आन्दोलन * 


मिलता है | भूमि यहूदी राष्ट्र की होती है। समिति सामूहिक रूप से! 
खेती कराती है। सारे सदस्यों को काम करना पड़ा है। साथ व्यय एक 

जगह से होता है। सब सदस्यों के भोन्षन का एक ही प्रबन्ध है। 

शिक्षा की भी सामूहिक व्यवस्था है श्रोर रहृरुथों को रहना भी एक ही 
स्थान पर पड़ता है । प्रत्येक ग़हर्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति की 
व्यवस्था समिति की श्रोर से होती हे। 


कुवजा में अलग अलग णहस्थ जीवन नहीं रहता इस कारण कुछ 
लोग उसको पसन्द नहीं करते इस कारण वहाँ मेशेक शितृफी' मामक 
मिन्न प्रकार के गांवों की व्यवस्था आरम्भ हुई है। मेशेक शितृफो भें 
खेती तो सामूहिक रूप से की जाती है | परन्तु प्रत्येक गहस्थी के लिए, 
रहने के लिए. श्रलग अलग घर हैं। कुवजा में णद॒स्थियों को एक सी 
सुविधाय प्राप्त होती हैं | चाहे आपके दस प्राणी हों श्रथवा श्राप श्रवेतते 
हों। श्राप अ्रधिक कुशल हों अथवा कम, आप अधिक मेहनत करते 
हों या कम, आपको वही पैसे और सुविधाये' मिलेगी लो कि दूसरों को 
मिलती हैँ | ऐसी दशा में क्षमतावान व्यक्ति वहां केसे टिक सकते हें ! 
यह एक प्रश्न उठता है। अभी तो पेलिस्टाइन में एक राष्ट्रीय घर 
बसाने की भावना सम्मवतः इस प्रकार के गांवों को विकसित करने में 
धहायता कर रही है। भविष्य में पेल्नेस्थाइन में 'मेशेक शितूफी' जैसे 
गांवों की ही व्यवस्था करनी होगी | ह 

छहिन गांवों में सामूहिक खेती नहीं होती किसान स्वतंत्र रूप से' 
खेती करता है | वहाँ भी किसान को अपनी पेदावार का क्रय-विक्रय॑" 
गांव की सहकारी समिति के द्वारा करवाना अनिवार्य है । 


भारतवर्ष में 'कुवजा' जैसे आमों की स्थापना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
यहाँ गृहरुथ एक साथ रहना कभी पसंद नहीं करेंगे साथ ही च्षगतावान* 
व्यक्ति एक समान धन का वितरण तथा एक समान सुविधाओं को भी 
पसंद नहीं करे गे | 
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सिंचाई समितियां भारतवर्ष जैसे कृषि-प्रधान देश में जहाँ 
"खेती बारी वर्षा पर ही अवलग्बित है, ओर जहों वर्षा श्रनिश्चित हे, 
छिचाई के महत्व को वतलाने की झ्रावश्यकता नहीं है । देखना है कि 
सहकारिता के द्वारा कितान स्वयं किस प्रकार धिंचाई के साधन उपलब्ध 
कर सकते हैं । 
यदि दर्षा के शुरु में जो श्रत्यधिक जल गिरता है, उसे रोक लिया 
जाई, तथा नदियों के द्वारा समुद्र में न बह जाने ठिया जावे तो वह 
'सिचाई के बहुत काम झा सकता है | इसी उद्दे श्य से पुराने समय 
के राजाश्रों, जमींदारों तथा घनिक वर्ग ने बॉँच वनवाये ये। पश्चिमी 
बंगाल में लगभग पचास हजार बोध हैं | कालांतर में कई कारों 
से सिंचाई का यह उत्तम साधन नण्ठ हो गया, भ्रघिकांश बॉय मिट्टी 
से भर गये, और जमीदार उनमें घान की खेती कराने लगे | १६१६ 
में बॉकुरा जिले में श्रकाल पड़ा, उस समय श्रधिकारी वर्ग का ध्यान 
इस ओर गया; और इन बॉधों को फिर से उपयोगी बनाने का प्रत्यन 
किया गया | 
सहकारिता विभाग ने बर्दमान डिवीजन में सहकारी सिंचाई 
समितियाँ स्थापित की हैं, जिनका उद्देश्य भरे हुए बॉधों और 
तालाबों को फिर से खुदवाना, तथा नये तालाब बनवाना है। प्िंचाई 
समिति परिमित दायित्व गलती होती हैं, प्रत्येक सदस्य को अपनी 
भूमि के अनुपात में ही समिति के हिस्से खरीदने होते हैं। समिति 
के पास निजी पूजी तो होती ही है, श्रावश्यकता पड़ने पर सेन्ट्रल 
बे से ऋण लिया जा सकता हे | जब बॉध या तालाब तैयार हो 
जाता है तब, प्रति एकढ़ सिंचाई क्‍या ली जानी चाहिए, यह निश्चय 
किया जाता है। समिति सदस्यों से सिंचाई का शुल्क वसूल करके 
ऋच चुकाती है, तथा बॉध की मरम्मत करवाती रहती है| इस 
समय बंगाल में लगभग १००० सिंचाई समितियों कार्य कर रही है 
अधिकांश समितियों बोंकुरा तथा बीरभूमि के जिल्ों में हैं। इन 
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समितियों द्वारा लाखों बीपे जमीन पर सिंचाई होती है। बद्ाल मेंः 
छिंचाई-समितियों की माँग तेजी से बढ़ रहो हे। 

बल्जाल के श्रतिरिक्त, मदारध में भी ठिचाई-समितियाँ स्थापित“ 
की गई दे । त्रिह्दर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मैसूर में मी फ्तिपय- 
सिंचाई-समितियाँ कार्य कर रही हैं। पंजाब में भी यथेष्ट संख्या में 
छिंचाई-समितियों हैं, जो नदियों की मिट्ठी निकलवाकर उनसे सिंचाई 
करतो हैं। उत्तर प्रदेश में, १४३ घिंचाई समितियाँ कार्य कर रही हैं ॥ 


उत्तर प्रदेश को सिधाई समितियाँ-.. उत्तरप्रदेश में लगपग' 
डेढ़ सौ हिचाई ससितियाँ कार्य कर रही हैं| यह पश्रचिकतर इलाहा-- 
बाद, मुरादाबाद, बरेली, इटावा और मुजफ्फरनगर में केन्द्रित हैं। 
यह सम्रतियों नये कुय खुदवातो हैं पुरानों को ठोक करवाती हैं नये 
तालाब बनवाती हैं तथा घिचाई के लिए सुधरे हुए श्रौर कम खर्चीते- 
साधन उपलृ्ध करती हैं। उचर प्रदेश में जब्र जलविद्व ति के प्रसार 
के साथ साथ ट्यूब वेल खोदे गए तो सिंचाई समितियों मो स्थापित” 
की गई यह समितियाँ पानी को किततानों को बाँठने तथा उनसे" 
आधवपाशी वसूल करने का काम करती है | 


जन्र सिंचाई समिति कोई नया कुओं या तालाब बनाती है तो' 
प्रत्येक सदस्य से उसकी भूमि ( जो कि सोची जावेगी ) के श्रनुपात' 
में रुपया ले लिया जाता है | जो लोग नकदी नहीं दे सकते उन्हें” 
एक ऋण बोंड समिति के नाम लिख देना पड़ता है। समिति सेन्ट्रल' 
सहकारी बेंक से ऋण लेकर कुश्रों या तालाब बनवा लेती है। 


सहकारी सिचाई की आवश्यकता-..श्राज मारत में खाद्य: 
पदार्थों तथा श्रोद्योगिक कच्चे माल ( कपास, जूट, तिलइन श्रादि ) 
का अकाल पढ़ गया। देश के सामने “अधिक उत्पन्न करो या मरो” 
का प्रश्न उपस्थित है | ऐसी दशा में तत्काल खेती की पेदाकषर को 
बढ़ाने का प्रश्त है। सारतवर्ष में खेती के लिए जल को प्रमुस) 
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आ्रावश्यकता है | बिना ठिंचाई के वर्ष में दो फर्लें नहीं दो सकती। 
इस समय कुल २० प्रतिशत भूमि पर तिंचाई होती है श्रस्तु यदि 
छिंचाई के साधन उपलब्ध हो जावे, तो अधिक भूमि पर वर में दो” 
फूसले' उत्पन्न की जा सकती हैं | यही नहीं देश के बहुत से भागों 
में विशेषफर एबध्यान, मध्यमारत तथा मध्यदेश तथा दक्षिण पठार 
में बहुत सी भूमि ऐसी दे लि पर खेती केवल इसलिए नहीं 
होती कि वहाँ जल की सुविधा नही है। दामोदर घाटी योजना जैठी 
बढ़ी बढ़ी सिंचाई और जलविद्य्‌ ति उत्पन्न करने वाली योजनाये तो 
बहुत समय लेंगी तथा उनमें बहुत अ्रधिक व्यय होगा | अस्तु आव- 
श्यकता इस बात की है छहकारिता के आधार पर किठानों को घिचाई 
के लिए सहकारी कुर्ये या सहकारी तालाब बनाने के लिए प्रोत्साहन 
दिया जावे | पयरौल्े प्रदेश में कुओँ बनाना व्यय साध्य है श्रस्त, 
प्रान्तीय सरकारों को यह करना चाहिए कि वे जितनी भूमि को एक 
कुओँ या ताल्ाव सींच सकता है उतनी भूमे के कितानों को जमा 
करके एक सहकारी कुश्रा या तालाब समिति बना दें। समिति के 
सदस्यों को श्रम मुफ्त में करना होगा। खेती से बचे हुए समय में 
( जहाँ दो फठल नहीं होतीं वे गए में ८ महीने बेकार रहते हैं ) वे 
कुओँ खोदने का काम करें। श्रौजार, बारूद तथा श्रन्य आवश्यकः 
वस्तुओं का प्रचन्ध सहकारी विभाग करे तथा उनको झुआ खोदने के 
विशेषज्ञ सलाह दे | कुओ्आाँ की छुनाई इत्यादि के लिए जो व्यय हो 
उतना ऋण सरकार समिति को बिना ब्याज के दे दे। यह कुश्रों 
उन किसानों की सहकारी समिति का होगा। वे है उधके जल का 
उपयोग करेंगे | इस प्रकार सहकारी कुओं सप्रितियाँ था ताल्लाव 
समितियों के द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध भली श्रकार किया जा सकता है। 
खेतीवारी की उन्नति करनेवाली समितियाँ...बम्बई प्रान्त' 
में सहकारिता तथा कृषि-विभाग के उद्योग से 'ताल्हुका डिवेलपमेस्ट 
पऐैपोशियेशन' नाम की संस्थाएं सन्‌ १६२४ में स्थापित की गई थीं | 
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इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रद्दी है । इनके सदस्य सहकारो 
समितियों के श्रतिरिक्त वे व्यक्ति भी हो सकते हैं; जो निश्चित फोस 
दें। इन संस्थाश्ों का उद्देश्य यह है कि उनके ताल्‍लुके में खेतोबारी 
की उन्नति की जावे, सहकारी समितियों का संगठन छिया जावे, तथा 
उनकी देखभाल की जावे । यह संस्थाएँ कृषि विषयक जानकारी को 
किसानों में फैलाने का प्रयत्न करती है, सहकारी समितियों द्वारा 
अच्छा बीज, अच्छी खाद किसानों को देती हैं, पशुश्रों की नस्ल 
सुधारने और शह उद्योग धन्धों को पुऑनर्जीवित करने का प्रयत्न करती 
हैं, तथा किसानों के कष्ठों की श्लोर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित 
करती हैं। ऐसोशियेशन को सरकार सहायता देती है। प्रारम्भ में यह 
विचार किया गया था कि ये ऐतोशियेशन ही सहकारी साख समितियों 
की देखभाल करे किस्तु अनुभव से ज्ञात हुआ कि वे इस काय को 
नहीं कर सकतीं । 
इन ऐसोशियेशनों की देखभाल करने के लिये डिवोजनल बोर्ड 
स्थापित किये गये हैं | बोड के ६ सदस्य होते हैं--दो सरकारी (कृषि- 
विभाग तथा सहकारिता विभाग के कम चारी) तथा चार गैर-सहकारी, 
जिनको कृषि विभाग का डायरेक्टर तथा सहकारिता विभाग का 
- रजिस्ट्रार मनोनीत करता है। बोड इन संस्थाओ्रों के लिये कार्यक्रम 
बनाता है, इनके कार्य का निरीक्षण करता है, तथा इनमें सहकारी 
सहायता बाॉटता है। 
बम्बई के अतिरिक्त मदरास,बंगाल, तथा मध्यप्रदेश में भी खेतीबारी 
की उन्नति करनेबाली समितियों स्थापित की गई हैं| यह समितियों 
' अपने सदस्यों को यन्त्र, उत्तम जाति का बीज, तथा उपयोगी खांद देती 
हैं; कोई कोई समिति कृषि विभाग की सहायता से वैज्ञानिक ढंग से 
खेती करने का प्रदर्शन भी करती हैं| पंजाब में लगभग दो सो समितियाँ 
काय कर रही हैं, उनको कुछ सफलता भी सिली है। ये समितियों 
अपने सदस्यों को उत्तम बीज बोने, उपयोगी यन्त्रों का उपयोग करने, 
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तथा श्राधुनिक दंग से खेती करने के लिए प्रोत्ताहित करती हैं। इन 
समितियों के कार्य का प्रभाव गाँव के श्रन्य किसानों पर भी पढ़ा है। 
कृषि विभाग इन समितियों को ट्रेंड ओवरसियर दे देते हैं, जो वेशा- 
निक ठछ्क की खेती करनेवाल्ञों को परामश देते दैं। बिद्र उड़ीणा में 
सेन्ट्रल वैह्न अ्रपने सम्बन्धित समितियों के सदस्यों की खेती-बारी की 
उन्नति करने का प्रयत्न करते हैं| लगभग पचार सेन्‍्ट्रल बकों ने कृषि 
विभाग की सहायता से श्रच्छो खाद, और उत्तम बीज को बेचना 
प्रारम्भ कर दिया दे । ये बेड प्रदर्शन (डिमॉस्ट्रेशन ) के द्वारा प्रचार- 
कार्य भी करते हैं | इस कार्य के लिये, प्रकों ने कामदार नियुक्त किये 
हैं, लिनको कृषि विभाग श्राधुनिक दद्ध की खेती की शिक्षा देकर कारये 
करने योग्य बना देता है। मदरास में भी खेती की उन्नति करनेबाली 
कुछु सहकारी समितियोँ हैं, जिन्हें कृषि प्रदर्शन या कृषि-सुबार समि- 
तियाँ कहते है । ये समितियाँ अपने तदस्यों को श्रच्छा बीज और खाद 
देती हैं। 

उत्तरप्रदेश में इ8 श्रोर अधिक कार्य नहीं हुआ है | सहकारी साख 
समितियों के द्वारा कृषि विभाग के कर्मचारी श्राधुनिक ठज्ञ की खेती 
का प्रचार करते हे'। दो क्ृषि-सुधार समितियों भी स्थापित की गई हैं | 

चारे आदि की सहकारी समितियाँ--पंजाब तथा बढ़ौदा में 
कुछ समितियाँ घारे को श्रच्छी फसल के समय इकट्ठा बरके उसे 
अकाल के समय सदस्यों को देने के लिये स्थापित हैं | पंजाब में लग- 
भग पचास समितियों फसल नष्ट हो जाने पर सदस्यों की सहायता 
करने के लिए, स्थापित की गई हैं। ये समितियां किसान से हर फसल पर 
कुछ श्रनान लेती हैं, श्रोर उसे वेच कर उ5का मूल्य किसान फे नाम 
जमा कर देती है। साधारणतया सदस्प यह रुपया निकाल नहीं 
सकता; जि साल उसकी फ़्पल नष्ट हो जाती है, उसी साल उसको 
रुपया निकालने को इज्ञानत मिलती है। इस प्रान्त में फल उत्पन्न 
करनेवाली लगभग २६ तहकारी समितियों स्थापित की गई है | उनका 

श्र 
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उद्देश्य बागवानी की. वेशानिक ढल्लं से. उन्नति करना हैं। उनकी 
कार्यपद्धति खेती का सुधार करनेवाली समितियों की तरह ही हैं। वे 
सदस्यों को अच्छी पीष औ्रौर खाद देती हैं, और सलाइ देती रहती है 
इसमें से १७ समितियाँ मरी पश्चढ़ियों पर ही काम कर रही हैं | इसके 

बाद मुजफ्फ़रगढ़ की समितियों का नम्बर आता है। यह समितियाँ 
अपने सदस्यों को मुरब्ध चथ्नी श्रोर अचार इत्यादि बनाना सिखाती हैं । 

.. पशु-सुधार समितियाँ--प्रत्येक प्रान्त में कुछ समितियाँ 
स्थापित की गई हैं, जो अच्छी नसल के पशु उत्तन्न करने करा प्रयत्न 
करती हैं। समितियों उत्तम जाति के सॉड़ रखती हैं, और सदस्यों के 
पशुओं की उन्नति करने के दूसरे उपाय भी करती हैं। पंजाब में इस- 
प्रकार की डेढ़ सो से अधिक समितियाँ हैं | श्रन्य प्रान्तों में ऐसी सप्रि- 

तियों की संख्या बहुत कम है। यह समितियों चरागाह ले ज्षैती है, 
ओर अपनी गायों की नसल को सुधारने का प्रयत्न करती हैं। उत्तर- 

प्रदेश में २२ पशु-सुघार समितियां हे, जो गाय और बेलों की नस्ल 
को सुधारने का काम करती हैं | 


सोलहवाँ परिच्छेद 
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कारीगरों की दशा-हमारे कारीगरों की दशा उतनी ही शोच- 
नीय है, बितनी इमारे किसानों की है | एक तो उनके गह-उद्योग-घंघों 
को बड़े-बड़े कारखानों की प्रतिश्यद्धों करनी पढ़ती है, दूसरे, कारीगर 
व्यापारियों के ऋणी होने के कारण उनके चंगुल में फंसे रहते है । 

- एक उदाहरण लीलिए | पंजाब में कहीं-कहीं जुलाहों की घत्तियाँ 
बठी हुई हैं । कारखानेदार इन छुलाहों को कुछ रुपया पेशगी दे देता 
है | जुलादे से यह शर्त की जाती है कि वह फेवल कारखानेदार से ही 
सूत उधार ले और उसकी शझ्राह्मनुधर कपड़ा तेयार करके उसे उसी 
के हाथ बेचे। कारखानेदार सूत का श्रधिक मूल्य लगाता है और 
बुनाई कम से कम देता है। निर्धन जुलाहों को बहुत कम मष्तदूरो 
मिलती है और वे कारखाने के चिरदास बने रहते हैं।यही हाल 
दूसरे घंघों का है| अस्ठ, हमारे धंधे क्रमशः नष्ठ हो रहे ईं। उनकी 
रक्ा का एकमात्र उगय सहकारी सगठन है। यदि उनको सहकारिता 
के आधार पर सुसंगठित कर दिया जावे तो कारीगरों की दशा सुधर 
सकती है | 


यूह-उद्योग-धंधे ओर उनकी हीन अवस्था--ह- 
उद्योग-षन्धे दो प्रकार के होते हैं--एक तो वे घन्दे, छिन में लगे 
मनुष्य केवल उन्हीं पर निर्भर रहते हैं और वे ही उनके मुख्य पेशे 
होते हैं, दूधरे, वे घंघे जिनको किखान खेती बारी से अ्रवकाश पाने पर 
ही गौण रूप से करता है। मारतवर्ष में लगभग ७६ प्रतिशत जनसंख्या 
केवल खेतीवारी पर निर्भर है। गह-उद्योग-घन्धों के नष्ठ हो जाने 


गो 
| 
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के कारण उनमें लगी हुई जनसंख्या खेतीवारी की ओर चली श्ाई | 
खेती के योग्य भू मे ऊम है और खेती करनेतरालों को संख्या पिछले 
८० वर्षो में लगातार बढ़ती गई | इसलिये किम्तानों के पास भूमि 
इतनी कम रह गई कि उस पर इतनी पेदावार नहीं होती कि वे अपने 
इटुम्ब का मज्ी माँत भरण-पोपण कर रुके | खेंतीवारी मौमसी घधा 
है, यदि किसान के पाठ यवेष्ट भूमि हो तो भी वषर के कुछ मह्धनों में 
वह अवश्य नेझार रहेगा, क्योंकि उन दिनों खेतों प९ कुड्ु काम नहीं 
होता । मारतवप में किहान वष में चार मटीने बेकार रहता दे, श्रौर 
पद्दी कहीं ता इस अनिवार्य वेकारी का समय छु। महीने तक 
होता है।जब भारटीय किंग्रान की श्रौध्षत दैनिक आय सात-प्राठ 
आने से अधिक नहाँ है तब परदे वह अपने अवकाश के समय 
को और मिसो धरे में लगाकर भ्रपनी थोड़ी-छी श्राय को बढ़ा सके 
तो यह धंचे निर्धन किमान के आर्थिक उद्धार का कारण बन 
सकते है| 

किसानों के लिये निम्न लखित घबे उययोगी ह-घी-दूष का 
धंधा, मुर्गी पालने का घबरा, श'ठ को मकवी पालने का धंधा, मेड 
पालने का घर, रेशम के कीड़ों का पालते का धंधा, गुड़ अनाना, 
थान ( चावल ) साफ करना, दई श्रोटना यूत कांतना, तेल निकालना 
रस्छी चनना डलिया अनाना तथा चटाई तैशर करना इत्यादि | 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे घंथे भी हैं. जो किसानों के लिये तो 
उपयोगी नहों है किन्तु बिनमें करीगर लगे हुए हैं! भाग्यत्रश 
ये नाट होने से त्रच गये हैं, यद्यपि श्रठगठित होने के कारण उनकी 
दशा अत्यन्त शोचनीय है | उनमें ये धंघे मुख्य हैं--यूती, ऊनी 
रेशमी कपड़े दुनने का घंघा; दरी तथा कालीन बनाने का धंधा; छींट 
तथा प्रन्य प्रवार वो छुगई तथा रगाई का घंघा; फूल. पीतल, ताँवे 
चया लेहे के बेन, तथा मू तयों बनाने का थे वा; जरी तथा काढुने का 
धंधा; सेने चांदी के जेबर बनाने का धंधा; लकड़ी का सामान बनाने 
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-का धंधा; मिद्दो के बतन तथा खिलौने का धंच्ा दया चमड़े की 
बस्तुएँ बनाने का धंधा इत्यादि | हा 
मारतवर्ष में इस समय ण६-उद्योग-ब थे असंगठित दशा में है; वे 
प्रनप नहीं रहे है. । उनमें लगे हुए कार गर श्रत्यन्त होन अवस्था में 
रहक अ्रपना उदः पालन कर रहे हैं। धर्मों, की हीन प्रवस्था के 
मुख्य कारण तीन हैं-- हि हा 

(९) पूँजी का श्रमाव । कारीगर को पूजी उधार लेनीपड़ती है। 
महाजन तथा व्यववायी ऋण तो देने हैं, किन्तु सूद इतना भ्रथिक लेते 
है कि बेचारे कारीगर को धंथे से छुछु लाभ हो हो नहीं सता । 

(२) बच्चा माल खरीदने तथा तैशर माल बेचने की कठि- 
नाई। माल खरीदने तथा वे०ने की कला है. जिसमे निर्धन कारीगर 
नितान्त श्रनमिश हैं | बात यह है की ये कारीगर कच्चा माल थोड़ी 
मात्रा में खरीदते है, वह भी भ्रधिक्तर उधार। इसलिये उन्हें कच्चे 
पाल का अधिक मूल्य देना पड़ता है, फिर भी माल श्रच्छा नहीं 
मिल्षता । तैयार माल के बेचने में कारीगर को श्रत्यन्त कठिन|ई होती 
है। वह थोड़ो मात्रा में माल तेयार करता है, इस कारण वह 
आधुनिक ढंग से वेच नहीं सकता । श्रौद्योगिक उन्नति के युग में माल 
के लिये बाजार में माग पैदा करनी पड़ती है, केवल माल तेयार करने 
से कुछ नहीं होग। माल को बाजार में खपत करने के लिये विज्ञापन- 
बाजी १रनी होती है, एजन्ट तथा कनवेसर मेने पड़ते हैं. माल 
का नुमायशों तथा दुकानों में प्रदर्शन करना पढ़ता है। किसान यह 
सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह थोड़ी मात्रा में माल तैयार 
क्रता है श्रौर वह इस वला को जानता भी नहीं। 

(३ ) सल्नसन का अमाव | कारीगर पुराने ढंग से पुरानी डिजा- 
इन का माल तैयार करता है। जनता की रुचि 'बदलती रहती है किन्तु 
अशिक्धित कारोगर को इसका ज्ञान नहीं शेता, यदि वह जान भी जाता 
है कि जनता कौनसी वस्तु पागती है तो उसे नवीन वस्तु के दैयाए करने 
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की शिक्षा देने वाला कोई नहीं होता | बुनकर को हो ले लीजिए.। वह 
नई डिजाइन के कपड़े तैयार नहीं कर सकता। श्रआधुनिक समय में, 
जब कि फैशन शीप्रता से बदलता रहता है, घुनकर कभी अपने धन्से 
फी उन्नति नहीं कर सकता, जब्र तक कि वह जनता की रुचि के अनु- 
सार बढ़िया डिजाइन तैयार नहीं करेगा । अस्त, कारीगर को परामश, 
तथा नवीन प्रणाली के माल तैयार करने की शिक्षा देने के लिये 
संगठन की आवश्यकता है | 

भारतीय ओ्ौद्योगिक कमोशन ने प्रान्तों में गह-उद्योग-घन्धों को 
पोत्साइन देने के लिए तथा मिलो और कारखानों की उन्नति के लिये 
ओद्योगिक विभाग स्थापित -करने की तलाह दी थी। यद्यपि प्रत्येक 
प्रान्त में श्रौद्योगिक विभाग स्थापित हो गये, किन्तु भ्रमी तक वे शह- 
उद्योग धन्धों को उन्नति के लिये कुछ नहीं कर सके। हाँ; पंजाब, 
मदरास जिहार, उड़ोसा तथा मैथूर में ऐसे एक्ट पाव किये गये हैं, जो 
प्रान्तीय सरकारों को उद्योग-घन्बों की सहायता करने का अश्रधिकार देते 
हैं। श्रभी इस दिशा में कुछ विशेष कार्य नहीं हो सका है| 

पहकारी उत्पादक समितियाँ- यदि गह-उद्योग-घन्धों का 
संगठन सहकारी सप्रितियों के द्वारा किया जावे तो ये सब कठिनाइयॉ 
दूर की जा तकती हैं | उत्पदक सहकारी समितियों प्रत्येक धंषे में लगे 
हुए कारीगरों का सगठन करेंगी | एक समिति एक ही घन्धे का संगठन 
कर सकेगी | सप्तिति परिमित दायित्व वाली होगी । प्रत्येक सदस्य 
समिति का हिस्सा खरीदेगा | समिति डिपाजिट भी रबोकार करेगो, 
तथा सेन्ट्रल त्रैक्कों से प्‌ जो उबार लेगो। हिएपा-पूं जो, डिपाबिटें तपा 
ऋण समिति की क्यशाल पू जो होगो । तद॒स्पों को केवल उाख देने 
का प्रवन्ध कर देने से हो स मेति उनको अ्रत्रस्था नहों सुधार सकती । 
समिति को वे सब काये करने होंगे, जो व्यवत्तायी करता है | व्यवसायी 
कारीगर को ऋण देता है, कचा मात बेचता है, तथा तैयार माल 
खरीदता है। वदि समिति केवल साख का ही प्रबंध करके रह जायगी 
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सो कारीगर का माल खरोदने तथा तैयार माल वे चने में लू जविगा, 
और जो कुछ उसे कम सूट देने के कारण लाभ हुआ वह व्यव्रत्ायी 
की मेंट हो बावेगा | यदि उत्पादक समितियां वास्‍्तव में कारीयर को 
आशिक उन्नति करना चाहती हैं तो उन्हें व्यवगायी को क्षेत्र ते बिल- 
कुल दी हटाना होगा, अर्थात्‌ उसके सब्र काये अपने झथों में लेने 
होंगे । मारतवर्ष में एक तो उत्पादक सहकारो समितियाँ बहुत कस 
'हैं, दूसरे, वे केवल साख का ही प्रबन्ध करके रह गई ।' 
जब तक उत्पादक सहकारी समितियां उद्स्थों के लिए उचित 
मूल्य पर कच्चा माल खरीदने तथा तैयार माल बेचने का प्रतनन्ध॒नहीं 
करतीं, तब तक णह उद्योग-धन्धे पनय नहीं सकते। किन्तु इतने 
से ही धन्वे का सद्भंठन पूर्ण नहीं हो पक्ता | उमिति को कारीगरों को 
श्राधुनिक वैज्ञानिक दड्ज से वस्तुएं तैयार करने की शिक्षा दिलानो होगी 
और उत्तम ओऔजारों तथा यन्त्रों का प्रचार करना होगा । 
यह सत्र काय केवल सरकारी समिति उफ़लतापूर्वक नहीं कर 
सकती, क्योंकि तैयार माल बेचने के लिये विज्ञापन देने; चाजार का 
अध्ययन करने, एजन्द तथा कनवेधर भेजने, तथा प्रदर्शनियों का 
आयोजन करने को आवश्यकता होती है | 4६ कार्य एक सम्रिति को 
शक्ति के बाहर है। भअरतु, समितियों को एक यूनियन में अपने को 
'सद्भठित कर लेना आवश्यक है | यूनिवन कुछ कर्म चारी रखकर यह 
सब्र कार्य करेगी | उद्दाहरण के लिए यदि बुनकरों को एन यूनियन 
स्थापित की जावे तो यूनियन बुनाई कला को जाननेवाले कुछ ऐसे 
विशेषज्ञ नौकर रखेगी जो घूप घूपकर कुछ मय प्रत्येक समिति के 
सदस्य को नई डिजाइन का कपढ़। तैयार करना, श्रच्छे करवे के लाभ 
तथा अन्य आवश्यक सुधारों की शिक्षा देंगे। यूनियन विज्ञापन के 
'द्वारा समितियों के कपड़े का प्रचार करेगी, भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
छोर स्थापित करके कपड़े को वेचने का प्रचन्ध करेगी, तथा एजन्ट 
आर कनवेसर रखेगी। यूनियन बाजार का अध्ययन करके समितियों 
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को यह सूचना दिया करेगी कि किस प्रकार के कपड़े को आजार में . 
अधिक मॉग है । समितियाँ उठी प्रकार के कपड़े को सदस्यों से तयार 
फराया करेंगी । यूनियन प्रति वर्ष प्रदर्शनी का श्रायोजन करेगी । इससे 
दो लाम होंगे--एक तो उस क्षेत्र के कारीगर एक दूसरे के काम को 
देख सकेंगे और ग्रतिप्परद्धां की मावना से श्रपनी उन्नति करेंगे, दूसरे 
माल का प्रचार होगा | समिति कच्चा माल ब्यापारियों से न खरीद कर, 
उत्पन्न करनेवालों से खरीदेगी और सदस्यों को देगी। सदस्यों को कचा 
माल उचित मूल्य पर मिलेगा | सदस्य तैयार माल समिति को दे 
जावेगा | समिति कुछु रुपया उठी समय सदस्य को देधी। बाकी रुपया 
माल पिकने पर चुकाया जावेगा। समिति प्रतिशत कुछ कमीशन 
लेगी | वर्ष के अन्त में जो लाभ होगा वह सदस्यों भें उस श्रनुपात' 
से बाँठ दिया जावेगा, जिस श्रनुपात में वे समिति के पाठ तैयार माल' 
बेचने लावेंगे । इस प्रकार उत्पादक सहकारी समितियों शहन्ठयोग- 
धन्धों का संगठन कर सकती हैं। यदि हम चाहते हैँ कि गह-उच्योग 
घन्षे पनपे तो हमें उत्पादक सहकारी तमितियों स्थापित करनी होंगी । 
योरोप में इस प्रकार की समितियों अत्यन्त सफलतापूर्वक कार्य कर 
रही हैं। 

बुनकर समितियाँ-भारतवर्ष में बुनाई का घन्‍्धा श्रत्यन्त 
प्राचीन है। किसी समय हमारे बुनकरों की झुयाति तठंसार भर में 
फैली हुईं थी, और भारतवर्ष में बना हुआ कपड़ा एक दुल॑भ वस्ठ, 
समभी जाती थी। लेकिन राजनीतिक पतन के साथ ही हमारे 
धन्धों का भी पतन हो गया श्रोर सस्ते, विल्ञायती मिलों में 
बने हुए, कपड़ों ने तो इस घन्घे की कमर ही तोड़ दी। हिन्ह 
इस गये-गुजरे जमाने में भी बुनाई का घन्धा जीवित है | 
अथशास्रज्ञों की सम्पति है कि इस गह-उद्योग-पन्चे ने 
ऐसी प्रतिकूल श्रव॒त्था में भी आश्चर्यजनक जीवन-शक्ति का परिचय 
दिया है। इससे शात होता है कि यदि इस धन्धे का ठीक प्रकार- से? 
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संगठन किया जावे तो यह मिलों की प्रतिद्वन्द्रिता में दिक सकता हटे। 
करों द्वारा बुनाई के घन्वे को महत्ता तो इसी से प्रकट हेकि वर्ष भर 
में मारतवर्ष में जितने कपड़े की खपत होती है उतका २४ से ३० 
प्रतिशत करधों पर तैयार होता है। 

अनुमान किया जाता है कि भारतवर्ष में लगभग एक करोड़ 
श्रादमी बुनाई के धन्ये मे लगे हुए हैं। इसमें सूती, रेशमी श्रीर ऊनीः 
कपड़ा तैयार करनेवाले तथा द्री और कम्बल तैयार करने वाले सभी 
सम्मिलित हैं। अत्तु, यह स्रमाविक था कि पहले लुनकर सहकारी 
समितियों स्थापित की जातीं। भ'रतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में बुनकर 
सहकारी सप्रितियों की संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जुद्धा-जुदा है । 
इन सप्रितियों को श्रभी पूरी उफ़लता नही मिली । इसका कारण यह 
है कि ये बहुत कम रुगनों पर व्यवता,येयों को हटा सकी हैं। अ्रत्र यह 
प्रयत्न हो रह है कि उप्रितियों को यूनियन में संगठित किया जावे, 
तथा बेचने. कारीगरों को श्रौद्योगिक़ शिक्षा देने और तैयार माल वेचने' 
का आयोजन हो | यह होने पर ये समितियाँ अपने उद्देश्य में घफल 
हे सकती हैं ! 

मदरास._ मदरास प्रान्त में सहकारी सप्रितियों ने बुनकरों वो 
संगठित किया, किन्तु उन्हें बहुत श्रधिक सफलता नहीं मिली । इपके 
कारण ये हें-(१) बुनकरों की अज्ञानवा और उदात्तीनता, (१) तैयार 
माल को बेचने की कठिनाई, (३) व्यापार का विगेष, (४) बुनकरों 
में व्यवसायिक ढग न होना और श्रपनी समितियों का संचालन कर 
सकने वाले योग्य व्यक्तियों का न होना, (3) दूत के मूल्य में भारो 
कमी बेशों होना | इस समय प्रान्त में लगभग २०८ बुनकर समितियाँ 
काम कर रही हैं, श्रौर लगभग १२ लाख झपये का कपड़ा 
तैयार करती हैं। 
5 धन १६२५ तक ये समितियाँ बुनकरों को केवल साख ही देती 
यी। १६३५ में भारत सरकार ने प्रान्तों को हाथ-कर्षे के घन्धे की 
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उन्नति के लिए उद्वायता दी । उठ सहायता का पूरा उपयोग करने के 
लिए प्रान्दीय बरकारों ने हाय-कर्घ के-घुनकरों की प्रांतीय सहकारी 
सर्मितियाँ स्पापित की | प्रान्तीय समिति चूत, श्रन्य कच्चा माल और 
क्चे श्रपने से सम्बन्धित समितियों को, मोल देती है, समितियों के 
तेयार माल फो बेचने का प्रवन्ध करतो है, तथा समितियों को आर्थिक 
उ्या अ्रन्य प्रद्वार की सहायता देती है। 
प्रांतीय समिति ने मुख्य-पुख्य नगरों में सन्‍्डार स्थापित किये हैं, 
जिनमें सम्बन्धित समितियों फा तैयार माल बिकुता है । उसने एक 
पकनि्शिय ज्ञांन्‍! भी खड़ा किया, जिममें समितियों के सदस्यों के छुने 
द्ुए कपड़े का (फिनेश ( श्रन्तिम परिष्कार ) किया जाता है। 
पंजाब...पत्माब में औद्योगिक समितियों की विशेष रूप से 
उन्नति हुई दे। थत्र मिलाकर वहाँ ३५६ श्रोंद्रोगिक समितियाँ हैं, 
लिनमें २०७ बुनइरों की, ६३ चमारों की, ३१ बढ़हयों की, १६ 
लुहारों की, तथा ६ तेलियों की और शेष समितियाँ मिन्न-मिन्न पेशे 
वालों की हैं। औद्योगिक समितियों की स्थापना युद्ध की मांग के 
कारण श्रौर मी अधिक वढहु गई। कुछ समितियाँ तो केवल सेना के 
लिए श्रावश्यक वस्तुएं तैयार करने के लिए, स्थापित की गई | 
छुनकर समितियों सार प्रान्त में फैली हुई हैं। वे निम्नलिखित 
कार्य करती हँ-- पू जी देना, कच्चा माल और औज्ञार देना. तैयार 
माल को वेचना, सदस्यों को हुनर की शिक्षा देना, और उनमें स्वाव- 
लम्बन को मावना जागन करना | 
समितियां अपरिमित दावित्व वाली हैं, और वे अमृतसर के 
आद्योगिक महरारी बेड से ऋण लेकर सूत इत्यादि खरीदती हैं। 
उद््यों को कच्चा माल ही उधार दिया जाता है। तैयार माल बेचने 
के लिए उप्रितियाँ निम्नलिश्लित उपाय काम में लाती हैं :--- 
(९) दे माल के लिए. आडर लेती है और उसे सदत्यों से 
बनवा देती हैं । 
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(२) वे भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी करती हैं। 

(३) उन्होंने लाहौर, शिमला, देहली,जालघर, करनाल होशियार- 
“बुर, छुधियाना, श्रमृततर और गुजरात इत्यादि प्रमुख नगरों में 
“सम्मिलित पिक्नी भडार खोल रखे हैं, जो समितियों का माल बेचते हैं। 

(४) वे राज्य के मिन्न-मित्र विभागों, म्यूनिवपेलटियों और 

ज़िला-बोर्डो से आर्डर लेती हैं| युद्ध के समय में उन्हें सेना के 
श्राडर बहुत मिल्ते ये । 

उत्तरप्रदेश -- उत्तरप्रदेश में बुनकरों की १०७ 'प्रारमिक बुनकर 

समितियों? हैं, जो १२ केन्द्रीय धूती वस्तु-मदारों से सम्बन्धित हैं । ये 
अंडार निम्नलिखित हैं - सडीला, बार बड़ी, गोरखपुर, मगहर, इठावा, 
मऊ, शआ्आागरा, कानपुर इत्याओि | इसके अ्रतिरिक्त २४ अन्य ्रौद्योगिक 
समितियों हैं, जा त्,ख का काम करनेवालों, मिद्दी के बर्तन बनाने 
वालों, चमड़ा कमानेवालों और पीतल के बर्तन बनानेवालों के लिए 
स्थापित की गई हैं। उनकी कुल कार्यशील पूजी १६ लाख रुपये से 
अधिक है और उन्होंने उत्‌ १९४४ में ३३ लाख रुपये का सामान 
बेचा | बुनकर समितियाँ कपड़ा, कालीन, गलीचे, साड़ी कोटिंग-शरटिंग, 
तौलिया, निवाड़, तथा बनियान और मोजा सभी चीजें बनाती हैं। 
युद्ध-काल में इन समितियों की श्रच्छी उन्नति हुईं; उनके बनाये 
सामान की मांग बढ़ जाने के कारण उनका धंधा खूब ही चमका। 
श्ौद्योगिक सहकारी समितियों को ठीक तरह से संगठित करने के उद्दे श्य 
से लखनऊ में 5युक्तप्रांतीय उहकारी औद्योगिक सध स्थापित किया गया 
है | सभी स्टोर तथा समितियों उ8से संत्रधित हैं | इस संघ ने सरकार 
के सेना-विभाग को एक करोड़ रुपये से अधिक का सूती कपड़ा दिया | 
यह संघ अपने से सबधित समितियों को सूत देता है। जच्र से सूत्त का 
कंट्रोल हुआ है, यह संध उमितियों के द्वारा सूत बुनकरें में चॉटता है | 
अ्रभी तो श्धिकांश समितियों सूत बॉठने का काम करतो हैं, किम्तु 
-मविष्य में ये भी कपड़ा इत्यादि तैयार करने लगेंगी। ऐजा श्रनुभान 
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किया जाता है कि समितियों के द्वारा प्रान्त में छह-उद्योग धंधों की 
स्थिति में सुधार होगा | 

बंबरे .बम्बई में ४० बुमकर समितियों हैं ।आरम्म में दे घुनकरों 
को केवल साख ही देती थीं किन्तु श्र प्रान्त में आठ श्ौद्योगिक यू न- 
यन स्थापित की गई हैं। ये औद्योगिक यूनियन बुनकरों को श्राधुनिक- 
डिजाइनके कपड़े तैशर करने की शिक्षा देती हैं, श्रच्छे कर्षो' का प्रचार 
करती हैं, सूत भ्रौर रज्ज देती हैं, और तैयार माल को अपने मंडारों से 
बेचती हैं | 


बंग।लु-.बंगाल में बुनकर-समितियाँ,. लगमंग ५६४५, महु्रों को 
सम तियाँ सवा पौ, शरीर रेशन उसन्न करनेवालों की उमितियों८० हैं। 
बंगाल की बुनकर समितियाँ, अधिकतर सदस्यों को साख ही देती हैं। 
रेशम सप्रित्रियों की दशा बहुत अ्रच्छो नहीं है। विहार और उड़ोसा में 
भी कुछ बुनकर सहकारी समातियों हैं. किंठ उनकी दशा कुछ संतोष- 
जनक नहीं है। 

विश्वव्यापी युद्ध के समय सैनिक आवश्यकताश्रों को पूरा करने 
के उद्दे श्य से प्रत्येक प्रान्त में सहकारिता विभाग ने कुछ श्रौद्योगिकः 
समितियों का सद्भृठन करने का प्रयत्ष किया है । हस समय बाजार में 
बस्तुश्रों की कमी तथा ऊँचे मूल्य के कारण वे सफल प्रतोत हुई | पर 
थुद्ध समाप्त हो गया है, अन्र कारखानों में बने हुए मालकी प्रतिस्पर्दा 
में वे समितियाँ टिक सकेगी, यह कहना कठिन है । 


सतरहवाँ परिच्छेद 
उपभोक्ता स्टोर, एह-निर्माण ओर बीम। समितियाँ 


उपभोक्ता स्टोर -- मनुष्य त्माज का प्रत्येक सदस्य अपनी अ्रावश्य- 
कताएँ पूरी करने के लिए कुछ वस्तुओओों का उपभोग करता है। इस 
तरह वह उपभोक्ता है। यदि देखा जावे तो उत्पादन करनेवाले, तथा 
उपभोग करनेवालों का घनिष्ठ सम्बन्ध है । एक वर्ग दूसरे वर्ग पर 
निर्भर है, किन्तु उत्पादन करनेवालों तथा उपभोग करनेवालों के बीच 
अं इतने दलाल हैं कि वे एक दूसरे से बहुत दूर पड़ णाते हैं। दलाल 
( श्र्थात्‌ व्यापारी ) जो मूल्य उत्पादकों को देते हैं, उसकी अपेक्षा 
बहुत अधिक उपभोक्ताश्नों से ब्सूल करते है । उपमोक्ताश्रों 
'को वस्तुओं का मूल्य श्रधिक देना ही पड़ता है, साथ ही वस्तुश्रों 
में मिलावट होती है तथा वे अ्रच्छी नहीं होती | सहकारी स्टोर 
दलालों को श्रपने स्थान से हटा कर उपीक्ताश्रों को उचित 
'औूल्य पर वध्तुओं के देने में सफल हुए हैं। 
सर्वप्रथम इज्जलेंड में राकडेश्न नामक स्थान के बुनकरों ने अपनी 
-आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिये सहकारी स्टोर चलाया था | इस- 
लिए इन्हें ही इस आन्दोलन का उृत्नधार माना जाता है। संसार को 
उपभोक्ता सहकारी स्टोर जैती उपयोगी संस्था देनेवाल्ले इन बुनकरों का 
इतिद्वास बहुत श्राकर्षक है । सन्‌ १८४४ में फ़लालैन बुननेवाले इन २८ 
खुनकरों ने, थो अत्यन्त निर्धन थे, किन्तु जिनमें विश्वास थैय॑, साइस 
और बुद्धिमत्ता कूटकूटकर भरी थी, एक दृकान खोली | इन बुनकरों 
के पास केवल रु८ पौंड पूंजी थी, किन्तु इनमें उत्साह बहुत था, 
उसके कारण ये सफल शो गये | | 
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इसके पहले कुछ स्थोर राब् श्रोवन के नेतृत्व में खुले ये, किन्तु" 
वे असफल रहे; कारण, वे स्टोर वस्तुए उधार देते थे और उनका 
मूल्य बाजार से कम रक्षते थे। राकडेल के बुनकरों ने वस्तुओ्रों को 
नकद श्रौर बाजार भाव पर बेचना प्रारंभ किया । वर्ष के श्रन्त में 
खर्च काठ कर जो लाम होता. उसको ये सदस्थों में उनको खरीद 
के शनुपात में बाँट देते ये । इन बुनकरों ने एक हिस्से का मूल्य एक 
पौंड रखा । दो पंत प्रति सप्ताइ किस्त लेकर पूंजी इकट्ठी की, और 
आरम्म में केवल पाँच वस्तुओं को बेचने का प्रवन्ध किया --मक्खन, 
शक्कर, ओट (जई ) का श्राठा, मोमबचो तथा गेहूँ का आद | स्टोर 
सौदा उधार नहीं देता शा, किन्तु वस्तुएँ शुद्ध तथा तोल में पूरी *' 
होती थी। यदि कभी स्टोर को श्रधिक पू जी की आवश्यकता होती तो 
किठी सदस्य से निश्चित सूद की दर पर उधार लेनी जाती । प्रत्येकः 
सदस्य की एक बोद (मत ) थी। एक-तिहाई लाभ सुरक्षित कोष 
में रस्ता जाता था, एक तिहाई सदस्यों को बॉट दिया जाता था, 
और शेष एक-तिहाई शिक्षा पर व्यय किया जाता था । 
सदस्यों को उत्साहित किया जाता था कि वे अ्रपने लाभ का 
हिस्सा स्टोर में जमा कर दे; इस प्रकार स्टोर को पूंजी बढ़तो गई। 
सदस्यों की जमा, श्रौर हित्सा पू जी पर निश्चित सूद दिया जाता था । 

राकडेल के बुनकरों ने अपने स्टोर का प्रतनन्ध ऐसा श्रष्छा किया: 
कि शीघ्र ही नये सदस्य बनने लगे तथा स्टोर की उन्नति होने लगी। 
क्रमशः स्टोर सदृत्यों को सभ्च आवश्यक वस्तुएं देने लगा। बिक्री 
बढ़ने लगी | तब वस्तुश्रों को उत्पन्न किया जाने लगा। आरम्म में 
स्टोर ने जूते बनाने तथा कपड़े सीने के विभाग खोले । धीरे घीरे उतपा - 
दून कार्य बढ़ता गया । इस स्टोर की श्राशातोत सफलता देखकर उतरी ' 
इज्लेंड में शीघ्र ही बहुत से स्टोर खुन्न गये | 

इससे फुटकर विक्रेता चौके और उन्होंने इनका विरोध करना शुरू 
किया। बत्र फुट्कर विक्रेता विरोध में सफल न हुए तब उन्होंने थोक 
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व्यापारियों पर यह घोर डाला कि वे रुटोरों को वस्तुएं श्रधिक मूल्य/ 
पर दे | श्रत्॒ सहकारी र्खेरों के सामने एक नई समस्या उपस्थित हुई । 
इस समस्या को इल करने के लिये इज्जलेंड के स्टोरों ने दो होलसेल 
सोसाइटी स्थापित की ; होलसेलसोसाइटी माल को थोक ब्यापारियों के 
बजाय सीधे मिलों और कारखानों से खरीद कर अपने सदत्व-स्टोरों के 
हांथ बेचने लगी। इप प्रकार योक व्यापारियों को भी सहकारी श्रांदोलन' 
ने अपने स्थान से हटा दिया और उनके लाभ को उपभोक्ताओं के 
लिये सुरक्षित कर लिया । इसके उपरान्त इज्जलेंड तथा स्काटलैंड' के . 
स्टोरों ने मिलकर सहकारी यूनियन की स्थापना की | इस यूनियन का 
मुख्य कार्य विशापन प्रचार, शिक्षा, तथा श्रदोलन की देखरेश्र करना 
है। क्रमशः आदोलन तीब्र गति से बढ़ता गया और स्टोरों की संख्या 
बढ़ती गई | तत्र होलसेल सोसायटियों ने उत्पादन-कार्य भी अपने हाथ. 
में ले लिया । 

१८७३ में इड्न लैंड की होलसेल सोशायटी ने उत्पादन-कार्य करने * 
का निश्चय किया । उठी वर्ष सोसायटी ने मैं चेस्टर का बिस्कुट तथा" 
मिठाई बनाने का कारखाना खरीद लिया | कुछ समय के घाद एक 
बूट फेक्टरी खोली गई | क्रमश उत्पान कार्य 3न्नति करता गया तथा ' 
दो बूट फेक्टरियाँ और खोली गई | इसके उपरात साबुन मुरुब्बे, 
मोमबत्ती कपड़े घोने का पाउडर, फूलालेन, मोजे बनियान फर्नीचर, 
कपड़े बुरुश, तम्ब्राकू, सिगरेट, श्राठा, छुपेखाने लोहा दिन, तेल: 
तथा श्रन्य आवश्यक वस्तुण बनाने के कारखाने खोले गये। यही 
नहीं; पीछे जाकर, एक कोयले की खान भी खरीद ली गयी । 

१८७६ में सोसायटी ने श्रपनी वस्तुओं को लाने तथा लेबाने के 
लिए जद्दाज खरीदे । इसने इंगलेंड में अनाज तरकारी तथा फल- 
उत्पन्न करने के लिये फार्म खरीद लिये हैं। वहाँ इसके हजारों स्टोर 
खुल गये हैं। आसाम में इसने चाय के बाग लगाये हैं, जिमसे रटोरों: 
के सदस्यों को चाय मिलती है | ह 
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इस सोसायटी ने गेहूँ उत्यन्न कने के लिए कनाडा में दस इजार 
'एकड़ से श्रधिक भूमि का एक फर्म खरोदा है। पश्चिमी अफ्रोका में 
भी भूमि खरीदो गई है! सोतायठो ने' जीवन, श्रग्न-दु्घटना तथा 
अन्य प्रकार का बीमा कराना आरंभ कर दिया है। वह 'बैकिंग, गह- 
निर्माण, पत्रिका प्रकाशन तथा बीमारों के लिये स्वास्थ्य-ए़ह बनाने का 
काय भी करती हैं। स्काव्लेड होलसेल सोसायटो ने भी अपने सदस्यों 
के लिये श्ावश्यऊ वस्तुएं बनाने के कारखाने चलाये तथा भूमि मोल 
लेकर खेतीबारी की | इन दोनों सोसायटियों ने दीमा तथा कुछ अन्य 
कार्य सम्मिलित रूप से किये है। इन्होंने ल्यूटन में कोको का एक 
कारखाना खोला है | 
होलसेल सो कायटो के सदस्कस्टोर, सोतायटी के हिस्से खरीदते 
हैं। जिस रटोर के जितने सदस्य होते हैं, उसी के श्रनुपात में स्टोर 
को हिस्से खरीदने पइते हैं। केवल रुटोर ही इसके सदस्य बन सकते 
हैं। स्टोर को माल बाजार के थोक भाव से बेचा जाता हैं। वार्षिक 
लाभ स्टोरों में उनरी खरीद के श्रनुपात में बाँट दिया जाता है। 
'हौलमेल ऐोरायरी ने सदस्य-स्टोरों की सुविधा के लिए शाखाएं खोल 
"दी हैं, तथा प्रस्येक प्रमुख मरडो में वस्तश्नों को खरीदने के लिए 
'एज॑वियों स्थापित कर दो हैं । 
होलसेल सोधायटियों के कारखानों में मजदूगें को दशा साधारण 
'काएखानों से श्रच्छा है, श्रोर उनको मजदूरी मी कुछ श्रधिक मिलती 
है। उनके स्वास्थ्य तथा आप्ोद-प्रमोद का प्रत्रन्ध किया जाता है। 
काम करने के घन्‍्टे भो कुछ कम होते है, प्रत्येक मजदूर को वर्ष में दो 
उत्ताह की छुट्टो वेतन सहित मिलती है। मबदूरों के लिए प्राविडेट 
"फंड भी होता है। रकाटलैंड की सोतायटों के कारखानों में मजदूर 
“सोसायटी के हिल्‍्से ले सकते हैं; प्रजन्धकारिणी समिति में उनके भी 
'अतिनिधि रहते हैं। ह 


सदस्य-स्टोर अपने प्रतिनिधि चुनकर होलसेल सोसायटी की 
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मीटिंग में भेजते हैं। ये प्रतिनिधि संचालकऋ-बोड का चुनाव करते 
हैं। मित्र भिन्न विभागों तथा कारखानों के मैनेजरों की नियुक्ति 
डायरेक्टर लोग करते हैं | डायरेक्टर मिन्न-मिन्न विभागों की देखभाल 
करते हैं। निशक 
आखतवर्ष में उपभोक्ता स्टोर- भारतवर्ष में सहकारी स्टोरों 
दा आन्दोलन पिछले महायुद्ध के वाद बहुत बढ़ा | उस समय सरकार 
ने खाद्यपदार्थों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था । जैसे ही 
नियंत्रण हटा, स्टोरों की सखया घटने लगी । बहुत से स्टोर बन्द हो 
गये और बहुतों का दिवाला निकल गया । इतका मुख्य कारण यह है 
कि सदस्य श्रान्दोलन के मुख्य सिद्धान्त को भूल जाते हैं। वे समझते 
हैं कि स्टोर सस्ती चीज वेचने के लिए खोला गया है । फल यह होता 
है कि जब बाजार-माव गिरने लगता हे तो सदस्य स्टोर से चीजे,न 
खरीद दूसरे दूकानदारों से खरीदने लगते हैं। स्टोर फेल हो जाता है | 
सिद्धान्त तो यह है कि वस्तुओं को बाजार भाव पर वेचा जावे; कित्तु 
चौजें श्रच्छी हों और तौल पूरी हो | 
असफलता का दूसरा युख्य कारण है, सौदा उधार देना। उधार 
देना स्टोर तथा सद॒स्थ दोनों के लिये हनिकारक है| सदस्य को ऋण 
लेने की श्रादत पड़ ज्ञाती है। जब वह दैनिक जीवन की आवश्यक 
बस्तुश्नों को उधार लेने लगता है तो बह व्यथ के कार्मों में रुपया 
फेंकने लगता है। स्टोर को ठौदा उघार देने के कारण थोक व्यापा- 
रियों से माल उधार लेना पड़ता है। इन रुथोरों का प्रवन्ध भी ठीक 
'नहीं रहता और व्यय अधिक होता-है; यह मी उनकी असफलता को 
कारण है| एक कारण यह भी है कि यहाँ शेलसेल सोसायटिवाँ नह 
हैं, इससे स्टोर को माल ऊँचे मूल्य पर मोल लेना पड़ता है | 
५ असफलता का, इसके अतिरिक्त, एक कारण यह भी है कि भारत- 
चरण में बनिया बहुत कम लाभ पर काम करता है; महीने के श्रन्त में 
दाम लेता है और बड़े-बड़े नयरों में दो वह घर पर ही सामान दे जाता 
१६ 


श्र मारदीय सहकारिता आन्दोलन 


है। अन्य देशों में उपभोक्ता-स्टोर श्रधिकतर मजदूरों के लिए स्थापित 
किये धाते हैं। परन्तु भारतवर्ष में मजदूर कारखानों के ज्षेत्र में स्थायी 
रूप से नहीं रहते, वे अपने गाँवों को चल्षे जाते हैं। इसलिये वे ऐसे 

कार्यों में उत्साह नहीं दिखलाते। यहाँ तो निम्न भध्यम भ्रेणी ही 
इनका विशेष उपयोग कर सकती है। हाँ, जैसे - जैसे मजदूर वर्ग 
अधिक सुसगठित होते बावेंगे, वे उपमोक्त-स्टोरों का श्रधिकाधिक 

उपयोग करने लगेंगे | 

मदरास---बड़ी मात्रा में कापत करके केवल मदरास के ट्रिपली* 

केन सहकारी स्टोर ने आश्वय जनक सफलता प्राप्त की है। यह स्टोर 
६ श्रप्नेल १६०४ को खोला गया | आरम्म में दो कर्मचारी रखे गये, 
एक मैनेजर दूसरा वेचने वाला | ढोनों का वेतन आठ रुपया मालिक 
था। स्टोर के जन्म्रदाताश्रों ने अपना बहुत सा समय स्टोर की देख- 

भाल में देना शुरू किया। जहाँ तक होता, व्यय कमर किया जाता 

था। १९८५ में स्टोर की रजिस्टरी कर दी गई। जब लोगों ने हस स्टोर 
को चलते देखा, तब्र वे प्रभावित हुए और सदस्यों की सख्या क्रमशः 
बढ़ने लगी। २४ जनवरी १६३० को स्टोर की जुबली मनाई गई। 
जुपली हल की नींव प्दरात गवना ने डाली थी। इत भगन के 
बनवाने में ६.र ने लगभग २८ हजार रयये व्यय किये | 

ज्ार्थिक मन्दी के समय में ट्रिपलोकेन स्टोर के व्यापार की गति 

बहुत घीमी हो गई । लाभ बहुत कम हो गया और मूलघन भी घट गया। 
बिन्‍्तु १६३५ के उपरांत स्टोर का व्यापर फिर चमक उठा। अब 
उत्को ३३ शाखाए' है; 6द॒स्‍्यों की सख्या सात हजार के जगमभग है। 
वृह प्रति मात एक लाख रुण्ये से अधिक की तिक्रो करती है | बिक्री हन 
यीजों की होती है--श्रनाव, चावल, गुड़, शक्कर तेल, ममाला, सूखे 
फूल, चाय कहवा, साबुन, श्रादा, दाल घो और मक्खन । स्टोर मक्खन 
लेकर उसका घी बनाता है, जिससे सदस्‍्यों को शुद्ध 'घी मिल सके 
रोर तेल, बिस्कुट, मिठाई श्रौषधियाँ भी बेचता है, किन्तु वह 
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श्रभी तक फल, तरकारी, दूध और दही बेचने का प्रबन्ध नहों' फर 
सका। यह रहोर अभी तक मदरास की केवल ५ प्रतिशत 
जनसख्या को ही सुविधा देता है; उसके धदस्थ श्रपिकांश पढ़े लिखे 
लोग हैं मजदूर उसके सदस्यों में हैं ही नहीं। इन सदस्यों का स्टोर से 
हामान खरीदने का कारण यह नहीं है कि उनमे सहकारिता की भावना 
है. परन्तु वे सुविधा, तथा तोल और भाव में घोखा न खाने के लिए 
रटोर से सामान खरीदते हूँ (स्टोर ने अभी तक कभी खरीद पर दो पैसा 
फी रुपया से श्रधिक बोनत नहीं बांदा | यह इतना कम है कि सदस्यों 
को कोई विशेष ग्रावर्षण नहीं है | फिर भी यह स्टोर भारतवर्ष को एक. 
मश्खपूर्ण सपा है | 
युद्ध जनित कठिनाई के वारण प्रान्तीय सरकार ने ट्रिप्लीकेन 
स्टोर को आर्थिक तह'यता देकर २५४ शार्खे श्ौर खुलवाई. णो नागरिकों. 
को श्रनाज, दाल, तेल. शक्कर तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं को 
घ,जे देती है| युद्ध छिड़ने के पहले ट्रिप्लीकिन स्टोर के सिवाय मद्रास 
मे ववल ८५ स्टोर थे जो अधिकतर कालेजों रेलवे तथा कारखानों में 
स्था|पत ये; किन्तु लड्षई छिड़ते ही उपमोक्त' स्टोरों की सख्या बहुत 
तेजी से वही क्योंकि जनता वो दे नक आवश्यकताश्रों क्षी चीजों के 
मिलने में बहुत कठि-।ई होने लूगी । 
मद्गर में द्वतीय मदायद्ध तथा उसके 3पभन्‍्त जीवन के लिए 
आ[5५य्क दस्तुश्रों के मलन में कठिनाई होने के कारण उपभोक्ता 
स्टोर। की रुख्या तेजी से बढ़ी श्रोर श्राज वहां लगभग दो इथार 
ठपभोत्ता स्टोर व्ाम कर रहे हैं । मद्रास के उपभोक्ता स्टोर श्रान्दो- 
हम की विशेषता यह है कि वहों गाँवों में भी स्टोर स्थापित हो मए 
हैं। मदरास के गांगोें में लगभग “२०० उग्भोक्ता स्टोर हैं जिनकी 
सदस्य सख्या दो लाख से अधिक है, उनकी कायशाल पूत्री क्गमग 
८ लाख आर क्री चार करोड़ रुपए के लगभग है |भारत में केवल 
मदरासप्रान्तही एक ऐत प्रान्त है जहाँ गांवों में स्टोर स्थापित हो गए हैं; 
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मदराद प्रान्त से उपभोक्ता आन्दोलन छी दूसरी विशेषता चह 

है वि वहाँ केद्धाण स्टोर स्थापित हो गए हैं तथ्य होल सेल छोसायटी 

भी स्थापित हो गई ढे। दक्षिण भारत में उपभोक्ता श्रान्दोलन विशेष 
रूप मे सफल हुआ है | 

इन उपभोक्ता स्थोरों की सदस्थ सख्य लगमग डेढु लाख है ओर 

उनकी चुकता पू जी एक कगोढ़ से अधिक है । मदरास में स्टोर तेजी 

रहे ह क्योंकि परज्भार राशन की व्स्तुश्नों को जनता तक एहूँ 

के लिए छ्थोरों को प्रोत्माइन देती है। 

सदर. मेदर में स्टोर आन्दोलन कुछ उफल हुआ है | इस राज्य 

में उंगलोर का र्ोर उल्लेखनीय है, यद्यपि यह ट्रिफ्लीकेन 

| इसके अतिरिक्त अन्य स्टोर अधिनर रेलवे, मिलों 


छोटा है 
फ़िसो के कर्मचारियों के लिये हैं श्रोर अधिकारियों के संसत्॒ण 


श्र 


हे हैं। मेदर में स्टोर तौंदा डथार मी ठे देते हैं। बदों 
लगभग ८० स्टोर हैं, जो खानेपीने का सामान और कपड़ा बेचते 
प्रम्प३्‌....बम्बई 


में श्रान्गेलन अफपल रहा | इसका मुख्य कारण 
दृकाने बहुत होने से योक तथा फुटकर मूल्य में 
अन्तर कम है | दूकानदार सामान घर पर पहुँचा दता है; और मास 
के अन्त में दिघाब कर ले जाता है | इन दुकानदारों से प्रतिस्पर्दा 
करना कठिन है, क्योंकि इनका खर्चा बहुत कम हैं | 

द्वितीय महायुद्ध तक उपभोक्ता श्रान्दोलन की दशा उम्बई में 
अच्छा और उंतोषननक नहीं थी | वहां केवल २ उष्मोक्ता स्टोर 
त्रे। ० एएड०८ गी० आई: रेलवे का स्टोर उल्लेखनीय 
था| बिन्तु द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप जो कंट्रोल तथा राशनिंग 
की व्यवत्था की गई उपके कारण बम्बई में उपमोक्ता स्टोरों की 
ठंख्या तेजी से बढ़ी और वहां उनको तंख्या बह कर हे गई। 
“वह ऋदटना कठिन ए कि कंट्रोल तथ्य राशनिंस इट जाने के उपरान्त 


डॉ. मे र 


हि 
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तथा आवश्यक पदार्थों की कमी दूर हो जाने के उपरान्त इन स्णेरो 
की स्थिति क्या होगी। यह भविष्य हीववलावेंगा । 


उसरप्रदेश;..उपभोक्ता-स्थेरों के उम्नरन्ध में यह भान्त बहुत 
विछुड़ा हुआ है | यहाँ इस समय ८ केन्द्रीय शौर २०० उपभोक्ता 
स्टोर हैं। ये युद्ध-काल मे पपने सदस्यों को दैनिक आवश्यकदा की 
बस्तुश्रों को वेचने के लिए बहुत बड़ी तख्या में खोले गये थे और 
इन्होंने सफलतापूर्वक कार्य मो किया किन सरकारी कंट्रोल तथा 
राशनिंग हो जाने के उपरान्त उनका कार्य शिथिल पढ़ गया । इनके 
श्तिरिक्त कुछ उपभोक्ता स्टोर कालेजों तथा श्रन्‍् स्थानों में खान्च 
बस्तुओं के श्रतिरिक्त पमी वस्तुओं को अपने सदम्यों को बेचते है। 
इस प्रकार के स्थायी उपभोक्ता-स्टोर २१३५ के लगभग हें | प्रान्तीय 
सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन मी दैनिक आवश्यकता क्री ब्लश्रों को 
बेचने का काम करती है। इसकी १२ जिलों में लगभग २०० दूकानें 
हैं जो प्रतिवर्ष पॉच करोड़ से श्रधि $ का तेल, शकर, नमक, कपड़ा, 
खली, और ईंधन वेचती हैँ | फेडरेशन के प्रयत्नों से चोर बाजार को 
कम करने में बहुत सहायता मिली है। किन्तु यह अस्थायी है। यदि 
उचित ढग से ठंगठन हुआ तो युद्ध-जनिन कठिनाइशें के दूर हो जाने 
परयह स्टोर ञादि लुप्त हो जावेंगे। उपभोक्ता-स्टोर ग्रान्दोलन को 
स्थायी रूप से संगठित करने के लिए. होलसेल-सोस|यटी की स्थापना 
आवश्यक है| 


इनके अतिरिक्त बंगाल्न, आसाम, पजाव, सिंधु, बिहार-उड़ीसा, 
तथा मध्यप्रान्त में भी कुछ स्टोर हैँ; परन्तु उन्हें विशेष सफलता नहीं 
मिली । देशी राज्यों मे यद्यपि चावकोर में ५० और वछौदा में ६० 
स्टोर हैं, परन्तु वहाँ मी यह आन्दोलन सफल महीं हआ। है । 

रटोर की सफलता के लिए आवश्यक है कि सब्म्प स्टोर के प्रति 
अपना कत्त व्य समझें | प्रजन्धकारिणी समिति के सटस्प अपना समय 
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स्थेर के प्रबन्ध में लगायें, सौदा उच्यर न दिया घावे और नियमों का 
चालन किया जावे । 
झझी दक सहकारिता आन्दोलन के कार्यडर्ताओं का ध्यान गाँवों 
की श्रोरनहीं गया । मारतवर्ष' तो याँवों का देश है। और गाँवों में 
चनिया किठान को लूटता है। अस्ठ, गाँव वालों को उनकी आवश्यश्र 
वल्ुए देने का प्रन्‍न्ध किया जावे तो विशेष हित हो | किन्तु गाँवों में 
केवल स्टोर दी सफल नहीं होगा! श्रावश्यक्रता यह है कि कोई ऐसी 
सम्रिठि हो थो इस कार्य के साथ विक्री इत्याद का भी काये करे । 
उपमोक्ता स्टोर संबंधी तालिका अगले पृष्ठ २४७ पर दी गई है ! 
सहकारा यूठ-निमाण-सासाति प-- सहकारी णह-निर्माण 
सम्रित्ियां दो ठरह की होती ईैं--(१) बिनमें मकान का मालिक कोई 
व्यक्ति इता है, (२) बिनमें समिति सामूहिक रूप से मालिक होती है! 
पहले प्रकार की सम्रितियाँ दो प्रकार की होती हैं | एक ठो स्थायी, 
दृसरी अस्थायी | श्रस्थायी एह-निर्माण उमितियां वे हैं; जो एक निश्चित 
संख्या में सदस्य बनाती ई. प्रत्वेष़् उदस्वथ को माठिक या साप्ताईिक 
चन्दा देना होता है। यदि कोई सद॒स्थ समिति को छोड़ दे तो उसके 
स्थान पर नया सदस्य लिया था सकता है| चत्र चन्दय क्षमा शेता है, 
चंद लाटरी डालकर रुपय्रा एक हदस्व को दे दिया धागा है, और 
ठसका मछान बन जाता है। मकान समित के पाठ गिरवी रहता है, 
और सदस्य यूद धडित ऋदा किस्तों में चुछाता रहता है | इसी ग्रकार 
सब्र सदस्यों के मर न तैयार हो जाते हैं| समिति उस समय तक नहीं 
तोड़ी जाती, उतर ठक स|्की किस्ते न चुक्र जावे | सदर ऋण चुक जाने 
पर रुपये का हिसाव किया छाता है, तथा लाम को बॉटकर समिति 
तोड़ दी जगदी दे 
स्थायी उमिति में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं शेती | सदस्यों 
को समिति के हिस्से खरीदने पढ़ते हैं | समिति डिपाजिट लेती हे, 
सथा अआुण भी लेती है । उमिति नये सदस्य वनातीं जाती दे और 
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जैसे-जैसे रुपया मिलता जाता है, उद॒सयों को ऋण देती है | कुछ बढ़ी' 
समितियों इंजीनियर, उ्े करनेवालों तथा अन्य कर्मचारियों को नौकर 
रखती हैं, जो सदस्यों को परामश देते हैं। सदस्यो को इस तहायता 
के लिए एक निश्चित फीस देनी पढ़ती है। सदस्यों को मकान के 
ऊपर ऋण दिया जाता है और एक निश्चित समय में रुपया चुका देना 
पढ़ता है। समिति मकान की लागत का तीन-चौथाई ऋण देती है, | 
एक-चौथाई रुपया सद॒स्थ को लगाना पड़ता है। प्रत्येक इमारत का 
बीमा कराया जाता है | बीमा समिति के नाम होता है | 

कुछ समितियाँ मकान स्वयं बनवाती हैं| मकान सदस्यों की 
अवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बनवाते जाते हैं। सदस्य उन 
भंकानों में किरायेदारों की तरह रहते हैं, यदि वे चाहें तो प्रतिमास 
किराये के भ्रतिरिक्त कुछ रुपया मकान के मूल्य को चुका देने के लिए 
दे उकते है| जब मकान का मूल्य चुक जाता है, तव मकान सदभ्य का 
हो जाता है। किन्तु इस प्रकार वही समितिया मकान बना सकती है। 
जिनके पास यथेष्ट पू जी हे | इज्ञलण्ड के उपभोक्ता स्टोर तथा फ्रौंडली 
सोतायटियों अपनो वेकार पूंली को मकानों में लगा देती हैं । इस प्रकार 
की सम्मितियों का जिनमें सदस्य मकान का मल्लिक हो जाता है, एक 
बड़ा दोप यह है कि सदस्य को यह अ्रधिकार हो जाता है कि यदि वह 
चाहे तो मकान को बेच दे । इसका फल यह होता है कि सप्रितियों 
द्वारा चनाये हुए मकान ऐसे लोगों के पास पहुँच जाते हैं, जो उनको 
वेचकर लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं । 

इस दोप को दूर करने के लिये बम्बई में एक नवीन योजना काम 
में लाई गई है | समिति भूमि या तो पट्टे पर लेती है या मोत्र ले लेती 
है। वह उस भूमि पर सडके बनाती है, फिर भूमि को छोटे छोटे ज्ञारों' 
(चौरस टुकडों) में बॉ देती है । यह ज्ाठ सदस्यों में बांट दिये जाते 
हैं। कुछ भूमि पाक, वाचग्लय, खेलने के लिये तथा अन्य ऐसे ही 


है 


सावजनिक कार्यो' के लिए रख ली जाती है | यदि उमिति ने भूमि पढे 


उपभोक्ता स्टोर, एई-निर्माण श्र बीमा समितियों... २४६ 


पर ली है तो उदस्य को पांद समिति के पट्े से एक उाल कम के पढे 
पर मिलेगा | यदि समिति ने भूमि मोल लो हे तो तद्स्य को क्वाट ६६६ 
साल ऊे पट्टे पर दिया जाता है। शर्ते यद् होती है कि जब कमो 
वह भविष्य में मकान अयवा ज्ञाट वेचे तो ख़गदने का पहला श्रावक्षार 
समिति को ग्रयवा उमिति लिछ सदस्व के, 'लय॑ कंह्े उसझो होगा | 
पात्तीय सरकार इस प्रकार की तमितियों फे सदस्थो का उनकी दी हुई 
पू जी द। दुगुना ऋण देतो है किन्तु कितता एक सदस्य को १५,०००5० 
से अ्रधिक ऋण नहीं दिया जा सकता। सदस्य को २० साल में 
ऋण चुका देना पड़ता है। समिति या तो स्वयं मकान बनाती है 
अथवा निर्धारित ज्ञाट पर सदस्यों को मकान बनाने देती है। जब मकान 
चन जाते हैं ता समिति उछ छोटे से उपनियेश का म्यूनिसपेलटो छा 
कार्य करती है | 
“यह तो उन समितियों की बात हुई, जिनमें मकान का मालिक कोई 
एक व्यक्ति होता है। श्रव उन प्रम्तितियों का विचार करे थो साधूरिक 
रूप से मकान वी मालिक होती हैं| इस प्रकार की समिति एक बढ़ा 
लाठ खरीदती हैं श्रौर उम्र पर सदस्यों की श्र वश्यक्रमानुमार मे मन 
बनाती है। हदस्थ मकानों में किरायेदारों की मति रहने हैं| सदस्य 
मकानों की नागद की १/४ से ल्षेफर १३ तक पूंजी, समिति को देने 
हैं | धाको पू जो समिति इमारतों की जमानत पर डिबेश्र बेच कर 
इकट्ठी ऊरती २। इज्लेंड में इन सप्तितियों के डितरेशर जनता खूब 
खरीदती दे। किन्तु भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। इस काररण प्रान्तीय 
सरकार उमितियों को ५] प्रतिशत सूद पर ऋण दे देती है। १६१७ सं - 
भारत उरकार ने एक प्रस्ताव पास करके प्रान्तीय सरकारों को य३ 
अधिकार दिया था कि वे गणह-निर्माण समितियों. को ऋण दे सकें | 
इस प्रकार को समितियों में, इमारतों की मालिक धम्रिति होती है, 
और सप्रिति को सदस्य ही चलाते हैं। इस कारण उनसे ग्रध्चिक 
किराया नहीं लिया जा सकता। मकानों का किराया एक निश्चि 
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“सिद्धान्त पर तय किया जाता है। यदि कोई सदस्य चाहे तो नोटित 
दैकर मकान छोड़ सकता है| समिति वह मकान किसी दूधरे सदत्य 
"को दे देती है। नया सदस्य जो पूंजी देता हे, वह जानेवाले सदस्य 
- को दे दी जाती है। ॥$ 
चस्प्रई में सत्रसे पहले सारस्वत सहकारी शह-निर्माणं समिति 
स्थापित हुईं | उठने इम्प्रवमेन्ट ट्रस्ट से ६९६ साल के पट्टे पर भूमि 
ज्षेकर इमारतें बनवाई | यह समिति सामूहिद्र खामित्त वाली है। 
सदस्यों ने एक-तिहाई पू जी दी, तथा बाक़ी ऋण लिया गया । मकानों 
'का किराया निर्धारित करते सम्रय लगान टैक्स, रेट ( शुल्क ), अग्नि- 
चीमा, मरम्मत पू बी पर सूद, तथा पिंकिंग-पंड झादि सत्र खर्नों' का 
'हिसाव लगाया छाता है। पिंकिंग-फंड इसलिये आवश्यक होता है 
कि ८० या १०० वर्षो के उपरांत जब इमारतों को फिर से बनवाना 
' पड़े तो उनके लिये पू नी मिल जाय। श्रत्तु, इमारतों की लागत का 
१६ प्रतिशत इस फंड में जमा कर दिया जाता है, और यह द्रव्य 
“इकट्ठा होता रहता है | प्रान्तोय धरकार ने श्रुण देने के श्रतिरिक्त, 
“लैंड एक्विबिशन एक्ट! में सशोधन करके सहकारी समितियों को 
-अपने लिए भूमि पाने की सुविधा प्रदान करदी है। 
भारतवर्ष में बड़े शहरों में निम्न-मध्यम श्रेणी के लोगों के लिये 
- मकान की समस्या बहुत कठिन है। यदि शइ-निर्माण सम्ितियाँ श्था- 
"पित की जा सके तो यह समस्या हल हो जावे, किन्तु श्रमी तक यह 
आन्दोलन घनी-मध्यम वग क्रो है कुछ सुविधा पहुँचा सका है। 
पश्चिमी देशों में ४६-निर्माण समितियों श्रधिकतर मिल-मबदूरों के 
“लिए स्थापित की गई हैं, किन्तु भारतवर्ष में उनके लिए. अभी तक 
कोई समित्ति त्हों खोली गई । हु 
वृस्घई में सहकारी शृह-निर्माण समितियाँ---बसई 
'प्रान्त में 'तारस्वत शह-निर्माण समिति १६९४ में स्थापित हुईं 
“भी से इस श्रान्दोलन का बम्बई में प्रादुर्भाव|हुआ । बाद को 
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“पर बम्बई की प्रान्तीय सरकार ने सहफारी एह-निर्माण समितियों को 
चहाकता देने की नीति घोष्ति की तो इस श्रान्दोलन को श्रधिक बल 
मिला । परन्तु १६३५ के उपगन्त लो आर्थिक मंदी श्राई उसमें इस 
श्रन्दोलन को धक्का लगा और समितियों को सरकार ऋण फो 
चुकाने में कठिनाई हुई। सरकार फो कुछ छूट देनी पढ़ी। परन्तु 
दूसरा युद्ध प्रासभ होते ही बम्पई नगर में घनसंख्या बहुत तेजी 
से गढी | बम्ई, श्रहमदाशद नया भ्रन्य प्रोद्योगिफ केद्रों में युद्ध काल 
में इतनी श्रधिक रनसंख्या बढ़ गई कि मकानों का श्रकाल पढ़े 
'गया | विभाषन के उपरान्त तो पश्चिमीय पाकिस्तान से 'आये हुए. 
शर्णायियों के कारण तो वहां मकानों का दुर्मिह दी पड़े गया । परि- 
शाम यह हुआ कि बस््ई तथा श्रन्य श्रौद्योगिक केन्द्रों के लिए एक 
अहस्थी ऊे योग्य मकानों के लिए पांच से दव इनार तक पगढ़ी दी 
आने लगी। श्रच्छे मड्ानों के लिए. दठ इनार से २० हजार तक 
'बगढ़ी देनी पढ़ती थी | 


प्रान्तीय सरकार ने मकानों फो इस भंयकर समस्या वो हल करने 
फे लिए एक प्रान्तीय यह निर्माण बोर्ट स्थापित किया। तथा एक 
ध्रान्दीय णह-निर्माण सम्रिति स्थापित को, धहकारी शह-निर्माण 
'सर्ितियों को प्रान्तीय सरकार ने सब्र तरह फी सद्ायता देना 
आरम्म करदी जिससे कि वे वस्तई, अद्मदाबाद, पूना, शोलापूर, तथा 
“हुबली में गदनिर्माण करके मकानों की समस्या को हल कर सर्के। 
इसका परिणाम यह हुणा कि सरकारी गृहनिर्माण समितियों 
की तेजी से स्थापना ऐने लगी और बम्बई प्रान्त में ज्गभंग ७०० 
समितियां काम कर रही हैं । 
प्रान्तीय सरकार इन समितियों को जमीन तथा इमारत की 
ज्ञागत का ४० प्रतिशत से लेकर ७५४ प्रतिशत ऋण दे देती हैं. और 
उस पर ३ प्रतिशत सूद लिया घाता है।यह ऋश 2५ वर्ष में 
ज्लौठाया जा सकता है। यही नहीं, सहकारी णइ-निर्माण समितियों 
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को इमारती सामान दिलाने क्री सुविधा कर दी गई है। समित्तियों को 
इमारती सामान मिलने में प्राथमिकता दी जाती है । 


पिछड़ी हुईं जातियों के ज्षिए मकानों की एक गम्भीर समस्या 
है | बम्ई सरकार ने सूरत बित्ते में 'हलपाती' नामक पिछुड़ो जाति 
के लिए प्रयोग भे रूप में १० सहकारी गहनिर्माण समितियों को 
स्थापित करने की शाज्ञा दी है। सरकार समितियों को सहायता नीचे 
अनुसार देगी। 


एक मकान की लागत ४०० रु होगी जिसका आधा ख्च सरकार 
केजे के रूप में बिना व्याज देगी जो दस वर्षों' में अदा करना होगा। 
जंगल विभाग लक्षड़ी और बांस कम कीमत एर देगा । 

जो सरकारी जनीन खाती पड़ी है वह सरकार इन समितियों को 
शआधी पाई प्रति दर्ग गज के हिसाब से देगी | जहाँ ऐसी जमीन नहीं 
हे वहाँ तरकार जपीन को लेकर प्रति मकान के लिए २० से ३०० 
वर्ग गज जमीन ८ श्राना प्रति मात लगान पर देगी । 

उमितियों कुआं बनवाने पर जो ब्यय करेंगी उसका श्राधा सर- 
कार सह्यता के रूप में देगी । 


१६४६ में प्रान्त में भीएण बाढ़ भरा गई अ्रतएव प्रान्तीय सरकार 
ने नागर जिल्ले के २० गांवों में मकान बनाने के लिए. सहायता की 
धोपणा की, यदि वहाँ हड़कारी गृह निर्माण समितियाँ स्थापित हो 
जावे। अ्रस्तु उन २८ गांवों में णह निर्माण समितियों स्थापित हो 
गई हैं ! इत समितियों को सरकार ने कम सूद पर ऋण दिया है और 
जमीन मुफ्त दी है| 

सहकारी रह निर्माण सम्तितियों को संगठित करने, उनकी देख- 
भाज् तथा उनके नियंत्रण करने तथा उनके हिसाब की जांच करने 
के लिए श्र उनको जमीन तथा इमारती सामान दिलाने में सहायता 
करने के लिए एक प्रान्तीय सहकारी गह निर्माण फेडरेशन स्थापिक्त 
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की गई है। अब इस फेडरेशन के नेतृत्व में सहकारी गह-निर्माण 
समितियां कार्य करेंगी | 
मसदराम--मदरास में भी सहकारी गह-निर्माण समितियों की 
संख्या तेजी से बढ़ी है। ग्होँ लगभग १५० गह् निर्माण समितियाँ 
फाम कर रही हैं। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त नगरों में मकानों की 
भयकर कमी अनुभव होने लगो श्रीर मध्यम वर्ग के रहने के लिए 
मकान मिलना असम्भव हो गया | ऐसी दक्शा में सरकार ने एक ग्रांवीय 
गह-निर्माण कमेटी बिठाई और उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार 
सरकार ने गह-निर्माण योजना को स्वीकार किया हे , अ्रतएव मदेरास 
आन्त में ग़ह-निर्माण समप्तितियों तेजी से बढ़ती जा रही है। 
यों तो मदरास प्रान्त में प्रथम ग्रह-निर्माण समिति १६१३-१४ 
कोयमबरद्रमें स्थापित हुई थी और क्रमशः मदरास मदूरा, डिंडीगुल, 
और कुभकोनभ में भा श॒इ निर्माण समितियों स्थापित हुईं परन्तु 
वास्तव में इत आन्दोलन को १६२४ में विशेष चल मिला जबकि 
प्रान्तीय सरकार ने णह-निर्माण समितियों को कम सूद पर ऋण देने 
की नीति को स्वीकार कर लिण और समितियों के लिए भूमि मिलने 
की सुविधा प्रदान कर दी। हितीय महायुद्ध के पूर्व ( १६३६ ) तक 
मदरास प्रान्त में ११६ समितियाँ काम करती थी | उनकी सदस्प 
संख्या ४५८३ थी। उनकी चुकतापू जी १० लाख ४३१ इजार थी और 
लगभग २४०० मकान बनाये जा चुके थे | द्वितीय महायुद्ध के उपरांत 
प्रान्तीय गह-निर्माण कमेटी की सिफारिश के अनुसार नो गह-निर्माण 
योजना स्वीकार की गई है उसका सारांश हम थहाँ देते हैं । 
सरकार ने प्रत्येक म्यूनिस्पेलटी तथा बड़े पंचायत क्षेत्र में उन 
मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए शह-निर्माण समितियों स्थापित करने 
का निश्चय किया है जो लोग भूमि का मूल्य तथा इमारत की लागत 
का २० प्रतिशत तुरन्त जमा कर सकते हों ओर शेष रुपया २० वर्षो" 
में मासिक किश्तों में चुका सकते हों। 
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प्रान्त में चार प्रकार की सहकारी गह-निर्माण समितियाँ स्थापित्त 
कीजा रहीं ह।| ह 
(१) तहकारी यूह समितियाँ---रह उमितियाँ एक प्रकार 
से मकान बनाने के लिए ऋण देने वाली सप्तितियाँ होती हैं। प्रत्येक 
सदस्य को समिति सरकार से ऋण लेकर २० वर्ष के लिए ऋण दे 
देती है लो सदस्य २० वर्षो' में चुकाता है। ऋण सदस्य की जमीना 
तथा मान की जमानत पर होता है। मकान तद॒स्य स्वयं बनवाता है 
शोर वह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है। समिति मकानों के लिए 
भूमि प्राप्त करती हैं और उसके ज्ञाट बनाकर सदस्यों को दे देती हैं 
तथा इमारती साम[न को भी खरीदकर सदस्यों को बेंचती हैं। प्रान्त में 
श्रधिकोश तमितियां एठो प्रकार की हैं । 


(२) दूमरे प्रकार की उमितियाँ मी उयक्तिगत स्वामित्व के आधारः 
पर ही स्थापित हैं | वे भी भूमि को प्राप्त करके ठसके प्लाट बनाती हैं 
और सदस्यों को ऋण देती हैं | परन्तु पहले प्रकार की तम्रिति से 
इनमें यह भेद है कि वे पदत्य के लिए मऊ्रान स्गय बनवा कर देती 
हैं। सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वयं मक्नान नहीं बनवाता । इससे दो 
बड़े लाभ होते हैं एक तो यह है क्लि सप्रिति इमारतों ताम्ान किफायत 
से प्रप्त कर लेती है दूधरे समिति ऋुशल श्रोवरसियर श्रथवा इ जिनि- 
यर की देख भाल में मकान बनवाती है। 

(२) सहकारी गृह-निर्माण समितियाँ;--..बह धमितियाँ 
भूमि प्राप्त करती हैं उनपर मकान बनवाती हैं और उन्हें सदस्यों को 
उठा देती हैं। सत्स्य मफ़ान का छिराया देता रहता है और २० वर्षों 
में अब मकान का मूल्य चुका देता है तो मकान सदस्य का हो जाता 
है। तब तक मकान एमिति का रहता है | 

(४)महकारी नगर-निर्माण समितियाँ--जो नगर ऋहुद' 
बडे हैं और जहाँ मकानों की बहुत क्री है उसका विस्तार करने के 
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उद्ये श्य से इस प्रकार की समितियाँ स्थापित की जाती हैं। समितिः 
नगर के समीप भूमि को प्राप्त करती हैं तथा उसमें से छ्ूल खेल के 
मैदान पा । सड़कों, रास्पीटल इत्यादि के लिए.भूमिनिकाल कर प्लांट 
बना देती हैं ज्रो सदस्यों को दे दिए जाते हैं। इस प्रकार की समितियों 
फी विशेषता यह दोती है कि सभी नागरिक सुविधाओं जैसे पानी, 
चिषल्ली, नालियाँ, श्र॒स्पताल, सफाई रकूल, तथा मनोरंजन की 
गुविधायें प्रदान करती हैँ | इध प्रकार के उपनगरों स्थूनिस्पैलटी का 
सार कार्य यह समप्रिति ह्टी करती दे । 

सरकार इन समितियों को ३॥ प्रतिशत पर ऋण दैती है; जो” 
२० वर्षों में लौदाना पड़ता है | सरकार उन्हें इंजिनियर इत्पांदि की 
सेवाये मुफ़्त देती है तथा इमारती स|मान दिलाने के लिए. समितियों 
को प्रथमिक्रता देती है । 

१६३७ में पव वर्षीए सहकारी गद्र-निर्माण योजना प्रास्त में 
घलाई गई | अब तक लगभग १०० नई सम्रितियाँ स्थापित हो चुकी 
हैं। और श्रडयार मैलापूर, ओर श्रयानावरम में ग्रई-निमाण कार्य 
छ्ा्रहीहें। 

ग्रामा मे गृह-निर्माण --प्रास्त'य कमेटी ने गयों में भी 
मकान बनाने की योजना सरकार के सामने ०्स्तुत की थी। कमेटी 
का मत था कि २० वर्गों में ६८० करोड़ रुए रा लागत से गातरों में 
मकान बनाने का काये किया जावे | कमेंट की राय भें ४८० करोड़ 
पर ६ प्रतिशत सूर किये के रूत में मिलता रहेगा परन्तु शेष ५६० 
फ्रोइ रुपए सरकार को सहायता के रूप में साधा ण सरकारी ग्राय में 
से व्यय करने धोंगे। इध योजनों को कार्या नत्रत करना सरकार की 
शक्ति के चादर की बात थो अस्त्रु वहां महयारिता विभाग के रजिद्रारने 
२ करोड़ ६२ लाख रुपए वी एक योजना सरकार के सामने रक्‍्खी है। 
इस योजना के अनुसार प्रत्येक ताल्‍्लुश में एक श्रच्छी साख: 
सम्रिति को ढांट लिया दायेगा जिसे अपने सदस्यों के लिए मकान 
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इमाने ४ हाप को गे जावेगा । पम्मिति सरझार की सदायता से शअ्रथवा 

दर एर भूम /प्प छरेगी | रुप्िति भूमि को कीमत अपने पास से 
हेझी। मन सना ने पे जो लागत होगी उसका पांचतों हिस्सा प्रत्येक 

76० गगित में अपने डिस्मे का मूल्य स्वरूप जप्ता करेगा। थदि 
न्मर जम २१ समय झुपदा जमा कर देते हैं तब सम्रित्ति सरकार से 
न झनिशत सूप प. शण ले लेगी । समिति रुपया सदस्यों फोन 
४८९३ स्थय मकान बमगावेगी और सदस्यों को इ 'ते दिराये पर देगी 
5 ४6 नर्पा में नूल मश्ति ऋण चुऊ जावे | समिति सदस्यों से ५॥ 
प्रतिशत यट होगी । उच्र मरकारी ऋण चुक जावेगा श्रोर समिति को 
बूमि मे कोमन मे सब्य्य से गम हो जावेगी त्तो समिति भूमि सहित 
मसर दृगस्प को दे देगी , प्रयेक मकान का लागत उवयू ३००० २० 

| गया ६ | सरजार इंलिनियर हम्यादि की सेवाये मुफ्त देगी। 


गन के लिए बद्ान बनाने की व्यवस्था 
न्तीय सरक'र ने एक करोड़ रुपये की सह्ययता हरिष्नों के 
। ऐ इस योजना के भ्रन्तर्गत अत्येक ताल्लुका में एक हरिजन 
शः०मदानों का बनाया जावेगा। प्रान्तमें २०० ताहलुका है । 
मान शा लागतव्यय १००० र० होगा । प्रत्येर स्थान पर जहां 
पनियेश नरेश स्थापित होंगे,एक सरकारी सम्रिति स्थापित की ज्ञावेगी | 
मे गभाव्यय इस एक करोड़ हरिज्न' सहायता कोष में से 
श्रार श्ाधा झपया सरकार सहकारी समिति को ऋण 
चते सद॒ पर दे देगी। समितियां सकान बनवार्वेंगी और 
री ऋण स्वरूप लिया है २० वर्षो में सदस्यों से 
के सरज़र को लोदा देगी | 


भह-नगाण सामतियों-मदराह के गांवों 
२ हटा रुनकर रहते हैं बहा उनके लिए. चुनकर सहकारी समितियों 
७नमाण कार घपने दाथ में लिया है। यह काय सबप्रथम 
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यमियानूर बुनकर सहकारी समिति ने श्रपने हाथ में लिया | यह समिति 
प्रान्त में बुनकरों की सबसे बड़ी समिति है श्र उसकी श्रा्थिक स्थिति 
बहुत श्रच्छी है। इस समिति ने अपने सदस्यों के लिए मकानों को 
व्यवस्था की है । ५४ एकड़ भूमि प्राप्त करके वह १०० श्रच्छे मकान 
नवा रही है| यह भूमि समिति ने ३८. ६५४ २० में मोल ली है। 
इस योघ्ना में एक हाथकर्पा फेक्टरी, रंगछाजी का मकान, अतिथि ग्रह 
समिति का कार्योलय, पुस्तकालय और वाचनालय बनाने की भी 
योजना है। प्रत्येक मकान के साथ एक वाटिका होगी लिसमें सब्जी 
इत्यादि उत्पन्न हो सकेगी | सरकार ने इस समिति को एक लाख 
झुपए दिए हैं श्रोर शेष समिति अपने रक्तित कोष में से लेगी | 
इस योजना से प्रोत्साहित होकर प्रान्त की श्रन्य बुनकर सहकारी 
समितियां ने भी इस ओर प्रयत्न किया है। सेलम जिल्ते में 
घरमपुरी तथा तिस्येनगोदे में, कुरबूल जिले में पेदाकांडुला में, अनन्त- 
पुर जिले में उरावाकोंडा, तथा उत्तरयी श्रारकट जिले में गुर्दायाताम 
और किलकोदुन गालूर में बुनकर समितियों की ग़ह निर्माण योजना 
को सरकार ने स्वक्तिति प्रदान करदी हैं | इनके अतिरिक्त २२ 
अन्य बुनकर समितियों ने भीणह निर्माण योजना बनाकर सरकार के 
सामने उपस्थित की है | 
ओदोगिक मजदूरों के लिए गृहनिर्माण समिति-- 
हावेर श्रमजीवी सहकारी उपनिवेश हृस बात का प्रमाण हैं कि 
सहकारी समिति के द्वारा श्रमजीषियों के लिए मकानों की 
समस्या इल की जा सकती है। मदूरा में हावेरी मिल ने इस 
समिति की अपने श्रमजीवियों के लिए. स्थापना की | मिल ने 
इवेरपट्टी में लगभग ६८ एकड़ जमीन लेकर मकान बनवा दिए | 
प्रत्येक मकान की लागत ६००२० रक्खी गई है। मिल ने उन मजदूरों 
की एक सहकारी समिति बना(दी जो कि मकान मोल लेना चाहते हैं। 


मिल फ्लेश टट्टियों, कु्ये, बिजली, स्कूल श्रस्पताल, बाजार, तथा 
१७ 
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नालियाँ इत्यादि अपने व्यय से बनवाई हैं । प्रत्येक सदस्य को 
१२३ वर्ष तक प्रति मास ४ झू के हिसाब से देना पड़ता है। उसके 
बाद मकान उसका हो जाता है । परन्तु एक शर्त रहती हे कि सदस्य 
मकान को बिना समिति की राय लिए बेंच नहीं सकता | 
मदरास प्रान्तीय कमेटी ले औद्योगिक केन्द्रों में श्रमजीवियों के 
लिए. मकान बनाने की भी एक योजना उपस्यित की है। उसके 
अनुसार ७५ करोड़ रुपए की लागत से २३ लाख मकान बनाये जाने की 
व्यवस्था होगी प्रत्येक मकान की लागत ३००० २० होगी । योजना के 
अनुतार मजदूरों को अपने वेतन का १० प्रतिशत देना होगा। इस 
प्रशझार मजदूरों से ४१ करोड़ प्राप्त होगा । शेष ३४ करोड़ प्रान्तीय 
सरकार, केन्द्रीय सरकार त्था मिल मालिक बरावर बराषर दें| 
भारत के विभाजन हो जाने के फल स्वरूप पंजाब और सिंध से 
से जो शरणार्थी आये उनकी मकान की समस्या को इल करने के लिए 
सरकार ने आरथिक सहायता देकर उनके लिए. उपनगर बनाने की 
व्यवस्था की है। यह सारे उपनगर सहकारी गहनिर्भाण समितियों के 
द्वारा ही बनवाये जारहे हैं। दृघर युद्ध काल में तथा उसके बाद बड़े 
तथा छोटे नारों में भी मकानों की समस्या ने मंयकर रुप धारण कर 
लिया है। मध्यमवर्ग के लिए. मकान बना सकना श्रत॑भव दो रहा 
हूं। ऐसी दशा में मविष्य में मकानों की सप्रस्था का एकमात्र इल 
बहकारी गृह निर्माण समितियों की स्थापना है । 
कुछ समय हुआ भारत सरकार ने १० वर्षो में दर लाख मकान 
श्रौद्योगिक केन्द्रों में मिल मजदूरों के लिए बनवाये जाने की घोषणा 
की है। यह मकान एफ केन्द्रीय हाउडिंग बोर्ड की देख-रेख में बनेंगे । 
इस योजना के कार्यान्वित होने पर णह निर्माण समितियों की 
तेजी से स्थापना होगी | 
सहकारी वीमा समितियाँ 
भ्न्य देशों में प्रनुष्यों तथा पशुओं का जीवन-बीमा कराने के 
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लिये भी सहकारी बीमा समितियों स्थापित की गई हैं। भारतवर्ष में 
पशुओं का जीवन-बीमा करनेवाली समितियों की आवश्यकता है; 
क्योंकि इस देश की अधिकांश जनता खेती करती है। गरीब किसान 
की अगर कोई कीमती चीन होती है तो वह गाय, बेल, तथा भेंठ ही 
है | पशुश्रों की बीमारियाँ इस देश में इतनी श्रधिक है कि उनके 
कारण प्रति वर्ष लाखों पशुभ्रों की मृत्यु हो जाती है। गरीब कियान 
को कर्ज लेकर बेल खरीदने पड़ते है, इस कारण पशु बीमा समितियाँ 
किछान को इस जोखिम से बचाने के लिये जरूरी हैं । पजाबमें कुछ 
पशु-चीमा समितियों स्थापित की गईं, किन्तु उनको श्रधिक सफलता 
नहीं मिलो | कारण यह है जब तक पशुओं की मृत्यु-संत्रन्धी आँकड़े 
ठीऋ-ठीक श्राकड़े मालूम न हो तब तक यह हिसाब नहीं लगाया जा 
सकता कि अमुक उम्र के पशुओ्रों का बीमा करने में कितनी जोखिम 
उठानी पड़े गी । हाँ, सहकारी बीमा समितियों मनुष्यों को जीवन-बीमा 
बिना किप्ठी कठिनाई के कर सकती और अन्य बीमा कम्पनियों की 
प्रतिस्पर्द्धा में सफल भी हो सकती है, क्योंकि सहकारी ढंग से काम 
अधिक मितव्ययितान्यूवंक किया जा सकता है। मारतवर्ष' में ८ 
सहकारी जोवन-बीमा समितियाँ हुत मय काम कर रही है। इनमें 
मदरास, बम्बई, बढ़ौदा, भौर हैदराबाद की जीवनन्बीमा सहकारी 
समितियाँ श्रधिक सफल हुईं हैं। बंगाल की समिति को श्रषिक 
सफलता नहीं मिली । 

इरात+---मद्राठ प्रान्त में ४ बीमा कंपनियां इस समय काम 
कर रही हैं। (१) दक्षिय भारत सहकारो बीमा समिति लगमग १८ 
वर्षों से काम कर रही है | प्रतिवष एक करोड़ झपए के लगभग 
की जीवन बीमा पालितियां समिति निकालती है। अधिकतर यह 
समिति मद्रास प्रान्त में ही जोवन बीमें का काम करती है। परन्ठु 
अब उसने लखनऊ में एक शाखा खोलकर उत्तर प्रदेश में भी काम 
करना आरम्भ कर दिया है ; 
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पोस्टल बीमा कंपनी;---बह उहकारी चरीमा उमिति 

ऊेवल पोस्ट पश्राफिस विभाग के कर्मचारियों का जीवन बीमा 
करतीहे। | जज 
नहकारा आगर्न तथा जदरतल् वापा साधात।--यह 
अग्नि फायडैलटी गारंटी, तथा मोटर बीमा करती है। प्रतिव एक 
कगेड़ बपये हे छुछ कम की पालिसियां निकालती है। 

मदरास सहकारी मोटर बीम[ समिति---बह केवल मोटर 
आर का दीमा करती हू 

आखिल भाखीय सहकारी बींमा समितियों की 
एद्ासियेशन;--१६४५ में सहकारी बीमा समितियों का एक भ्रखिल 
आरतीय संगठन खढ़ा किया गया है | इस एठोसियेशन का मुख्य कार्य 
उनरी उहदारी बीमा समितियों का अध्ययन करना उनको सलाह देना 
तथा समसायों को सरकार के सामने हल करवाना है । 

उदाश्स्थ के लिए क्ादून द्वारा साधारण बीमा कंपनियों को 
एक इचार बपये से कम की शलिती देना वर्जित है परन्टु ऐसोशियेसन 
के प्रयत्न के फल स्वर्प सहकारी दीमा उमितियों को एक इजार से 
कम की पालिसी निल्‍ालने का अधिकार दिया गया हैं । 

एटोशियेसन का यह भी प्रयत्त है कि सरकार रहकारी बीमा 
उमितियों के रुपये पर मिलने दाले दृद पर आ्राय कर न है। इसके 
अतिरिक्त एंद्ोशिवेहन की सरकार से यह भी मांग है कि मजदूरी 
अदावंगी कानून में इस प्रकार का संशोधन कर दिया जावे कि मजदूरों 
हे तनखाह से उनके दीमे का प्रीमियम काठ ज्ञासके | इसमे बीमा 
उ.मंतियों को वह सुविधा झोगी कि जो मजदूर दीमा करवाबेगा उसके 
वेतन में से दे प्रीमियम कब्वा सकेगी... 
ऊमल ओर पशु बीमा समिति 

केश्द्रीय सरकार ने श्री जौ० यस॒० ध्रियाल्कर को पशु और फठल 


उपभोक्ता स्टोर, णह-निर्माण और बीमा समितियोँ २६१ 


बीमा के तम्बन्ध में एक योजना बनाने के लिए, नियुक्त किया था 
उनकी रिपोर्ट का साराश नीचे लिखा है;-- 


(क) फसलों को धभी प्रकार की हानिके विरुद्ध जिनको रोकना 
किठान के वश में नहीं हे बीमा करना चाहिए,। प्रत्येक फउल का 
एक लम्बे उमय का श्रोंठत लिया जाय श्रौर जब फसल उससे कम हो 
तो जितना कम हो तो उसका दो तिहाई ज्ञति पूर्ति करदी जाय । 

(२) इसी प्रकार पशुओं को छूत के रोगों से मृत्यु का बीमा भी 
होना आवश्यक है | 

इस रिपोट के प्रकाशित होते ही लोगों को ध्यान इस श्रावश्यक 
बीमा कार्य की श्रोर गया हे श्रोर पदले एक समिति क्लेत्र में इस 
प्रकार के बीमा की व्यवस्था करके इस सम्बन्ध में अनुभव प्राप्त करने 
का प्रस्ताव है। भारत सरकारने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई 
घोषणा नहीं की है। भारत में फतल तथा पशु बीमा को 
आवश्यकता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं | 


भारत जैसे गरीब देश में उहदकारी बीमा समितियों की बहुत 
आवश्यकता है, क्योंकि वे कम खर्चीली होती हैं। मारत जैसे कृषि- 


प्रधान देश में फठलों का बीमा करनेवाली सहकारी समितियों की भी 
बहुत आवश्यकता है | 
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पिछले २रिच्छेदों में कई प्रकार की उहकारी ठमितियों के बारे में 
व्योरेवार लिखा ज्ञा चुका हैं। उनके ओर मी बहुत से मेद दें | 
हम शेष नेहों में व छुछ मुल्यन्युस्य का इस परिच्छेद में विचार 
करेंगे। नूतन धिद्वान्त तत्रके एकसे ही है, वे पहले बताये का 
चुके है| 
शिक्षा नहकारी समितियाँ-मारतवर्ष में, शहरों तथा बड़े २ 
ढत्हों में सरकार, न्यूनिव्पेल्टी, जिलान्बोर्ड तथा अन्य गैर-दरकारी 
तंस्पाश्रों ते शिद्धा छा इछु प्रदन्‍्ध किया है, बिउसे बहाँ के रहनेशालों 
को अपने बनक पढ़ाने में अधिक्र अड़चन नहीं शेती | परन्तु मारतीय 
प्रा्मों की क्र से तो नानों सत्र ही उदातीन हैं। बब तक गाँवों में 
हदा का प्रचार नहीं ऋर दिया चांता तब तक गात्रों का सुधार इंना 


रन 


कांठव ह। दरआाग्ति के द्वारा गाँढोें में शिक्षा-प्रयार किया था सकता 
है क्याई ऋच्छ' हे, यदि सरकार समितियों को आर्थिक्र रहायता 
देकर आन शिद्ठः का कब उनओो टोंउदे | इन उमितियों की ठफलता 
के लिये वह आवश्यक्ष ६ कि शिक्षक उत्ताही हों। देश में इठ समय 
विस्वित नवबुबनओं में भीण्ण वेकारी फैल्ो हुई है, यदि उन्हें गाँवों 
में शज्ञा-झव करने कोशिद्यादी जावे तो बहुत उफ़लता मिल 
स्झ्तों है | 

पज्चार-..-द्वार में दो प्रछार की उमितियं इई--छएक, प्रोढ़ों के 
लिखे; दूउरी उच्च के किये | प्रौद्टों की शिछ्य देनेवाली ली सप्रितियों के 
ठ्त्यों को प्रति, माठ क्रो देनी पड़ती है, निधनों से क्रो नहों ली 
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जाती, सदस्यों को स्कूल में नियमित रूप से द्वाजरी देनी पढ़ती है | 
जो मास्टर बालकों के स्कूल का शिक्षक होता है, उती को कुछ मासिक 
बैतन देकर रख लिया जाता है। इस प्रकार के स्कूलों को पीछे 
डिट्ट्रिक्ट बोड ले लेता है। पज्ञात्र में प्रोंढ़ों को शिक्षा देनेवाली 
लगमग १०० समितियों हैं| 

बालकों को अनिवार्य शिक्षा देनेवाली समितियों के उदस्य बालकों 
के माता पिता होते हैं। माता पिता को अ्रपने बालकों को स्कूल में 
भेजने की प्रतिशञा करनी होती हे. और प्रतिमा कुछ फो6 देनी पढ़ती 
है. किससे शिक्षक का वेतन दिया जाता है। इस समय पञ्ञात्र में डेढ़ 
सौ के लगभग समितियां शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं | 

उत्तरप्रदेश... उत्तरप्रदेश में पज्चात्र की ही भांति प्रोढ़ों को 
शिक्षा देनेवाली सम्रितियां स्थापित की गई हैं। इन समितियों की 
संख्या तीउ के लगभग है, जिनमें तीन त्रियो के लिये हैँ | सयुक्तप्रान्त 
में इन स्कूलों का उपयोग प्रचार-जार्य के लिये खूब हो रह्टा है | कृषि, 
स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग के कर दारी इन स्कूलों में गाव वालों को 
उपयोगी बाते बतलाते हैं |श्रव यह प्रवल् किया जा रहा है कि शिक्षकों 
की पत्नियों को शिक्षा देकर उन्हें स्लियो की शिक्षा का कार्य सौपा जावे | 

विहार-उड़ीरा(... बिद्र-उड़ीसा मे साख समितियों ने गांवों में 
पाठशालाएं स्थापित करके शिक्षा को खूब प्रोत्छाइन दिया है | प्रति 
वर्ष यथेष्ट संख्या में पाठशालाएँ स्थापित की जाती हैं| सेन्ट्रल बैड 
भी इन पाठशालाश्रों को प्रति वर्ष यथेष्ट आर्थिक सहायता देते है | 
कुछ बेछू पाठशाला की इमारत के लिये भी श्रार्थिक लहायता देते 
है। थे स्थानों में समितियों के वदस्यों ने पाठशाला के लिये भूमि 
दान दे दी है | 


वद्धांल-.बच्चाल मे बहुत सी समितियों गाव की शिक्षा का 
आयोजन करती हैं, और राजि-पाठशालाएँ भी चल्ाती हैं। बंगाल 
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में गाँना उत्तन्न करनेवालों की समिति, तथा कविव्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की विश्व-मारती का कार्य विशेष उल्लेखनीय है। कक 
चस्बई--बम्मई में समितियों पाठशाज्ञाओं को श्रार्थिक ,सहा- 
यवा देती हैं | घारवार जिले में वहकारी शिक्षा समितियाँ भी स्थापित, 
की गई हें । रे 
कंशमीर--कशमीर में कुछ अनिवारय तहकारी शिक्षा समितियाँ 
ध्यापित की गई हैं, लिनके सदस्यों को अपने बालकों को श्रनिवायें 
शिक्षा दिलाने की प्रतिश लेनी होती है | प्रौद्ों के लिये भी उमरितियाँ 
स्थापित की जाती हैं । सहकारिता विमाग शिक्षा विभाग की सहायता 
से अधिकाधिक समितियाँ स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। 
श्रमजीवी समितियाँ-सहकारी श्रमजीवी समितियों को सब- 
प्रथम स्थापित करने का श्रेय इटली को है। इनका उदद श्य ठेकेदारों 
को हटाकर स्वयं ठेके लेकर अपने सदस्यों द्वारा काम करना है। 
आरम्भ में इन उमितियों ने सढ़कें बनाने, साधारण इमारतें तैयार 
फरने तथा अ्रत्व साधारण कार्यों के ठेके लिये; अर तो ये समितियाँ 
बड़े से बढ़े कार्य करती हैं; यहाँ तक कि रेलवे लाइन ढालने, तथा 
खाने को खोदने का काम मी करने लगी हैं । यह आन्दोलन श्ट्ट८० 
में प्रारम्भ हुआ, और १६०० से उन्नति करने लगा। पिछले योरोपीय 
महायुद्ध के उपरान्त यह तीव्र गति से बढ़ने लगा। राज्य ने इन 
सम्रितियों को खूब श्रपनाया, इन समितियों को श्रार्थिक तद्गयता दौ, 
तया सहकारी संस्थाश्रों, म्थूनिसपेन्नटियों तथा अन्य संस्थाओं का सारा 
कार्य इन्हीं समितियों को दिया | * ५ 
कक में बस्बई तथा मदरास प्रान्तों में इस प्रकार की समि- 
तियाँ स्थापित की गई हू। बस्तई में दो समितियों इस समय कार्य कर 
रहीं हैं। वेलगाँव जिले में हुकेरी श्रमनीवी उमरिति अछूतों के लिंये 
स्थापित की गई है। यह समिति सदस्यों को कुछ रुपया पेशगी दे देती 
'है और बाद में मबदूरी में से काट लेती हैं |. यह समिति ठेके! खेत 
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है | दूसरी समिति भड़ोंच में इमारतें बनानेवाले मजदूरों को है। 
बम्बई में दो समितियाँ और भी स्थापित की गईं। किल्तु वे सकल 
नहीं हुई। हे 

मद्रास प्रान्त में ६० से ऊपर श्रमजीवी समितियों हैं। ये उमितियां 
तड़क बनाने, लकड़ी कांटने, गाड़ी से माल ठोने तथा मिद्दी खोदने 
का काम करती हैं। मदरास प्रान्त के रजिस्ट्रार ने वार्षिक रिपोट 
में इन समितियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि सरकारी 
विभाग, जिला बोर्ड, तथा म्यूनिसपेलटी इन समितियों को प्रोत्साहन 
नही देते, इस कारण ये समितियों ठेकेदारों की प्रतिस्पर्दा में खड़ी 
नहीं हो सकतीं | 

त्रावकोर राज्य में राज्य के प्रोत्ताइन तथा सहानुभूति के कारण 
श्रमजीबी समितियों सफलतापूवंक कार्य कर रही हैं। 

यदि प्रान्तीय सरकार, जिला बोर्ड, औ्रौर म्यूनिस्पेलटियाँ श्रमजीवी 
सप्रितियों को प्रोत्साइन देने की नीति स्वीकार करलें, तो यह श्रान्दोलन 
सफलता-पूर्वक सब प्रात्तों में चलाया जा सकता है। प्रान्तीय 
सरकार द्वारा आथिक सहायता मिलने पर ये सम्रितियों ठेकेदारों 
को हटा कर ठेके ले सकती हैं और मजदूर वर्ग की श्रार्थिक उन्नति 
कर सकती हैं । हे 

रहन-सहन सुधार समितियॉ---भारतीय आमों में समा- 

निक तथा धामिक कार्यों में बहुत अपव्यय शेता है, यद्यपि किसान 
निधन होता हैं, फिर भी जन्म, मरण, तथा विवाशेत्सव के समय पर 
जाति-बिरादरी को दावत देने में, तथा अन्य कार्यों में कर्ज लेकर व्यय 
कर देवा है। इस श्रपव्यय को रोकने के लिये कुछ प्रान्तों में उमितियां 
स्थापित की गई हैं | पंजाब में और संयुक्तप्रांत में इन समितियों ने 
प्रशंसनीय कार्य किया है। पंजाब के रजिस्ट्रार का कथन है कि 
जिन स्थानों पर ये समितियां स्थापित हो गई हैं, वहाँ के रहनेवालों- 
को इनके द्वारा प्रति वष हजारों रुपये की बचत होती है। जो मनुष्य 
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इन समितियों के सदस्य होते हैं; वे तो नियमानुसार इस प्रकार का 
अपव्यय झर ही नहीं तकते; साथ ही वे श्रन्य किसी मनुष्य के विवाहो- 
त्खव में उम्मिलित नहीं हो सकते, जहाँ इस प्रकार का अपव्यय किया 
जावे | इत प्रकार समिति का प्रमाव गैर-सदस्यों पर भी पड़ता हैं। 
समिति विवाह तथा श्रन्य उत्तवों में कितना व्यय होना चाहिए, यह 
निश्चित करती है; और जो सदस्य नियमानुसार कार्य नहीं करता उस पर 
जुर्माना करती है | ये समितियाँ गाँवों की सफाई का कार्य करती हैं; 
गलियों को साफ तथा एकता करवाती हैं। कुछ समितियाँ गांव वालों 
को हवा का महत्व बतलाकर मकानों में खिड़की घनवाती हैं। ये समि- 
तियोँ जेवर बनवाने का भी विशेध करती हैं, क्योंकि श्रार्थिक दृष्टि से 
'तो यह हानिकारक है ही; साथ ही, इण्से चोरों का भी भय रहता 
है | ये समितियों सदस्यों को बाध्य करती हैं कि खाद गडढ़ों में डालें; 
जिससे कि याँव गन्दा न हो और खाद उत्तम हो। पंजाब में एक 
समिति ऐसी है, जिसके सदस्यों ने कडे न बनाने और सारे गोबर की 
खाद बनाकर खेतो में डालने का निश्चय किया है। सद समितिपों 
फो संख्या पंजाब प्रान्त मे लगभग ३०० है। ये समितियाँ इस बात 
का प्रयत्न करती हैं कि अ्रपथ्यय कम हो। कशमीर राज्य में सहकारी 
साख समितियों ने यह निमम बना लिया है कि यदि कोई सदस्य 
सामाजिक कार्यों पर झाथिक व्यय करे तो उठ पर जुर्माना किया जावे | 
पिछुल्षे वर्षो में उत्तरप्रदेश में ये समितियाँ इजारों की सख्या में 
स्थापित की गई है। अधिकाश समितियाँ प्रान्त के पूर्वी भाग में हैं । 
सब समितियों ग्राम-सुधार विभाग की देखरेख में लड़कों की मरम्मत 
करती हैं, कुए खोदती हैं, तालाब साफ रखती हैं, औषधालय चलाती 
हैं, गाँव की सफाई करती हैं, स्कूल खोलती हैं, सामाजिक कृत्यों पर 
फिजूलखर्ची रोकती हैं, उन्हें वीज और खाद देती हैं, वैज्ञानिक दंग 
की खेती का प्रचार करती हैं और पशुओ्रो की नस्ल का सुधार करती 
हूं संक्षेप में ये आम सुधार सम्बन्धी सभी छाय करती है | 


अन्य सहयारी समितियों २६७ 


उत्तरप्रदेश में १५०० जीवन-सुधार उमिवियाँ हैं | वे पहले ग्राम- 
सुधार विभाग की देखरेख में काम करती थों। कांग्रेस लस्कार इन 
उमितियों को ब्हु-उद्दे श्य तमितियों की प्रारम्भिक समितियों बनाना 
चाहती थी। किन्तु युद्व-काल में ये समितियाँ शिध्रिल हो गई । भ्रत्र ये 
समितियों सहकारी विभाग के श्रन्तर्गत हैं श्रौर गांवों के सुधार था काम 
“कर रही हैं | 
इन जीवन सुधार समितियों के क्रार्योी' का हम चार श्रेणियों में 
बोंट सकते हैं ( १) कृषि थी उन्नति ( २) सफाई तथा खास्थ्य रचा, 
( ३ ) सामानिक तथा धार्मिक क्ृत्यों पर फ़िजूल खर्ची को कप 
करना ( ४ ) शिक्षा उस्पन्धी काये | 
समितियों खेरी की उन्नति के सभी उपाय करती हैं गेहूँ. गन्ना, 
तथा श्रन्य फसलों के उत्तम बीजों को किसानों फो बॉटती हैं, सुपरे 
हुए खेती के श्रौजारों का प्रचार करती हैं. रोलर क्रोल्टू को किराये 
पर देती है अ्रश्वा उनको किसानों को वेचती ई तथा गढ़हों में 
खाद बनाने तथा व्यापारिक फ्कलों को रतायनिक खाद देने के 
लिए किसान को प्रोत्साहन देती हैं | 
सफाई ओर स्वास्थ्य रक्षा के लिए समितियों ऊँची मन वाले 
कुये बनवाती हैं। बिन कुश्नों की मन नहीं एंतो है उमके चारों 
ओर ऊँची मन बनवाती हैं, कुश्रों दो सफाई करती हैं, गाँवों में 
दवाइयों के बक्स रखती हैं, दाइयों की शिक्षा का प्रयष करती हूं, 
तथा खाद को गढ़हों में बनाने का कार्य करती है, चेचक तथा प्रन्य 
दूत की बीमारियों के टौके लगवाना तथा रोगों ते इचने के उपायों 
का प्रचार करना भी इन समितियों का मुख्य कार्य है | 
इनके प्रतिरिक्त सम्ित्ियाँ स्कूल चलाती हैं तथा स|माणिक्र और 
धार्मिक क्ृत्यों पर फिजूल खर्ची को रोकती हैं | 
इस सम्बन्ध में यह जानने योग्य वात है कि इन सम्रितियों के 
'अवत्न से उत्तर प्रदेश में उत्तम गेहूँ तथा गरने के बोज छा घहुत 
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चंगात में भी इन उमितियों की स्पापना हुईं है) पंजाइ से तो 
श्न एम्मितियों का आम-छुघार के लिए खूछ प्रवोग किया जा रहा हैं! 
दर चुकइमा तय करनेवाली उपयोगी समितियों को सी ऋत्म द्यि 
गया है। इमारे देश से सुकदमेझडी का रोग बहुद दुसी दरह दे फैला 
हुआ है। प्रत्येक गोंद, दर्ष भर में हजारों रुपये वद्ीज़ों श्रौर झदालत 
ने भेंट छ९ देता है। घर से भोदन पहीं 
निर्धन किसान भाई कर्ज लेकर, पशुधव बेचकर ते 
शव भयंकर अपध्यय को रोकने के लिये पंजाब सें लगभग ४० सहकारो 
उमित्तेणे स्पापित की गई हैं | यदि सप्तित्ि 
मुकदमों में उमझ्लौदा नहीं करा पाती तो पं क्र 
श्र वे फैला करे हैं | पंचों का ज़ैदला अदालत को मान्य होता 
९। ढ्िन्तु ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं, जब्न तमिति को फैडला 
दाल, डरे द्वारा भतवादा पड़े। उदत्य खूय॑ फैसले दो भान लेदे 
5 संबुत्तप्रास्त में पंचायते' स्थापित को गे हैं, जो सुझदसों का 
पउला दरदी है | 


मितन्यायता सहकारी संसितियों-..आरठव् सें नोकरी-पेशाः 
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'झ्लोगों तथा मज़दूरों में मितब्ययिता के भाव जाणत करने की श्रत्यन्त 
आवश्यकता दै, क्योंकि यहाँ सामाजिक तथा धाम कृत्यों में मनुष्य 
को अ्रत्यधिक व्यय करता है | ग्राम निवासी को कुछ-न-कुछ अवश्य 
बचाना चाहिये; नहीं तो उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता 
है। मितब्ययिता सहकारी समितियों श्रपने सदस्यों से प्रतिमास उनके 
'बेतन में से कुछ लेकर जमा करती हैं तथा उस रुपये को किसी लाभ- 
दायक कार्य में लगाकर अपने सदस्यों के लिये सूद प्राप्त करती हैं। 
दो-चार वर्षों के उपरान्त वह रुपया सूद सहित वापिस कर दिया 
लाता है। प्रायः ये _मितियों कज नहीं देतों; हाँ; कुछ समितियां जितना 
'इपया जमा हो जाता है, उसका ४० फ़ी सदी के देती है । यदि 
'समिति जमा किये हुए से श्रधिक कज दे दे तो वह मितव्ययिता 
समिति नहीं रह जाती, वह साख समिति हो जाती है। 


पंजाब में लगभग १००० मितव्ययिता समितियाँ हैं, लिनमें 
लगभग आठ लाख झपये जमा हैं | इन समितियों में अधिकार श्रध्या- 
पक ही सद॒ष्य होते हैं। किन्तु कुछ वकील, पुलिसमेन, रेलवे कर्मचारी 
तथा दूकानदार भी इन समितियों के सदस्य हैं | पंजाब में सवा सौ 
समितियाँ केवल ख्ररियों की हैं, जिन्होंने एक लाख रुपये जमा कर 
लिये हैं। इस प्रान्त में स्कूलों के विद्यार्थी के लिये भी मितव्ययिता 
समितियों स्थापित की गई हैं। एक स्कूल की समिति ने एक नई 
"योजना निकाली है। विद्यार्थियों से जंगलों की कुछ चीजों को इकट्ठा 
करने के लिए कहा जाता है; जब वे चीजे श्रधिक राशि में इकट्टी 
'हे जाती है तो बेच दी जाती है औौर विद्यार्थियों के नाम उनका 
रुपया जमा कर लिया जाता हैं| 


मदरास में ऐसी लमभग सवा सौ समितियाँ है; संयुक्तप्रान्त, 
'अनमेर-मेरवाढ़ा; और बख्बई में मी थोड़ी सी समितियाँ मजदूरों में 
"सफलता-पूर्वक कार्य कर रही हैं| यह समितियाँ अ्रपने सदस्थों को 
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'होमसेफ' (छोटो तिजोरी) देकर कुछ रुपया बचाने को आदत डाल 
सकती हैं। तम्बई, विहार तथा संयुक्तप्रास्त में कुछ समितियों ने ऐसा 
किया भी हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि मियव्ययिता का प्रचार 
किया जाते तो ययेष्ट रुपया जमा किया जा सकता है । 

ब्रद्बाल तथा बिहार में सहकारी छाख समितियों ने मुठिया पद्धति 
चलाई है। प्रति दिन प्रत्येक सदस्य से मुद्दो भर घावल अथवा और 
कोई श्रमान लिया जाता है और उसको बेचकर सदत्यों के नाम रुपया 
जम! ऋर दिया जाता है। सन्‌ १६२६ में बंगाल के एक जिल्ते में” 
सरकारी साल समितियों ने मुठियों द्वाग प्राप्त अन्न ८३,००० रु० 
का बेचा, गांवों में मितव्ययिता का प्रचार करने का यह ढक 
भ्रच्छा है| 

अब्न-गोला--- किसान को, निर्धन होने के कारण, अपना 

श्रनाज फल कठते ही बेच देना पड़ता है, उस समय बाजार में भाव' 
गिरा रहता है। इपका फल यह होता है कि किसान के पास इतना 
श्रनाज नहीं रहता कि वह अपने कुटुस्त्र का बर्ष भर भरण-पोषण कर 
सके | उसे मश्जनों से ड्योढ़े पर श्रनज उधार लेना पड़ता हैं। 
श्क्न-गोल[ किसान को उठ सप्य जब कि भव गिरा होता है, अनाज, 
नहीं वेचने देता, वह किसान को श्रनाज् उधार देता है। यह ययेष्ट 
अनाज जमा कर लेता है, जिससे उप्का उपभोग श्रकाल के समय 
हो सके । 


गोला अपरिप्ित दायिल्र वाजी संस्था होतो है। साधारण समा 
को सब अधिकार होते हैं; प्रबन्धकारिणी सभा रोजमर्स के काम को! 
देखभाल करती दे । गोले की पूंजी अनाज की डि गजिट, अनाज के 
दान तथा अनाथ के ऋण से इकट्ठी होतो है, सदस्य केवल प्रवेश - 
फीस अनाज में नहीं देते | समिति श्रधिक से अधिक कितना अनाज 
डिपाजिट के झुप में ले सकती है, तथा कितना उधार ले उकती है।' 
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इसका निश्चय साधारण सभा करती है प्रत्येक सदस्य गोले को 
श्रनाज की, सभा द्वारा निर्धारित राशि देता हे, जो उसे कुछ वर्षो 
में यूद तहत वापि४ दे दी जाती है। गोला सदस्यों को, ही श्रनाज 
उधार देता है; भ्रनाज बीज के लिये, कुठम्न्र पालन के लिये तथा 
अधिक सूद पर लिये हुए श्रनान को वापिस देने के लिये दिया जाता 
हे सूद २४ फी सदी लिया जाता है | अनाज के गोले बिद्यार-उड़ीया, . 
पंजाब, मैसूर तथा कुर्ग में पाये जाते हैं । 


““धु3४००-१६8-- 


उन्नीसवाँ परिच्छेद 
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भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन को तरकार ने चलाया, जनता 

-ने नहीं। बात यह है कि मारतीय जनता विशेषकर किसान श्रशिक्षित 

तथा कर्दारी के बोझ से ऐसा दवा हुआ है कि उसको अपने आ्रार्थिक 

सुधार की आशा ही नहीं रही श्रात्मनिर्भरता तथा स्वावल्म्बन के भाव 

ग्रामीण जनता से लुप्त हो चुके थे, इस कारण राज्य को ही इस श्रान्दो- 
“लगन का भी गणेश करना पढ़ा | 


रजिस्ट्रार का काय-सार; क्रमश। हलका होना- 

ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही था कि सरकारी . भ्रधिकारी रजिस्ट्रार 
ही इस आन्दोलन का सर्वेर्र्दा हो जावे । भ्रारम्भ में रजिस्ट्रार को आंदो- 
लन चलाने के लिए प्रचार कार्य समितियों का संगठन, उनकी देख- 
भाल, निरीक्षण, आ्रार-व्यय निरीक्षण, सहकारिता आ्रांदोलन से संबंध 
रखनेवाले हित्य का भ्रध्ययन, जनता में आंदोलन के विषय में रचि 
उत्पन्न करना, अपने अ्रधीन कर्मचारियों का शिक्षण तथा श्रन्य प्रान्तों 
में श्रांदीलन की गति-विधि का अध्ययन करने का काये और श्रांदोलन 
तथा समितियों के लिए पू जी जुटाने का काम भी करना पढ़ता था | 
“यदि समिति तथा उसके सदस्यों में कोई कगड़ा होता तो उसका फैसला 
रजिस्ट्रार ही करता; समिति की दशा खराब हो जाने पर वही उसको 
तोड़ता तथा उसका 'लिक्कीडेटर' ( हिसाब निपटनेवाला )बनता था | 
जैसे-जैसे श्रांदोलन बढ़ता गया इस बात का प्रनुभव होने 
“शगा कि रजिस्ट्रार इतने कार्यों को भली भाँति नहीं कर सकता, उसके 
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जो को कुछ हल्का कर दिया जावे, तथा श्रान्दोलन को क्रमशः 
लगता के हाथ में दिया जावे। श्रस्त, सेन्ट्रल बैड तथा प्रान्तीय येह्लों 
के स्थापित होते ही पूजी जुठने का कार्य रबिस्ट्रार के हाथ से 
निकल गया। 


सहकारिता आन्दोलन जनता का आन्दोलन है, और इस आन्दो- 
जलन को बाइरी सहायता पर निर्भर न रह कर स्वावलम्बी होना चाहिए । 
समितियों को डिपाजिट श्राकर्षित करके कार्यशीलपू जी इकट्ठी करनी 
चाहिए | प्रबन्धकारिणी सभा को समिति की देखमाल करनी चाहिए । 
समितियों की सम्मिलित यूनियन को आरय-व्यय निरीक्षण करना चाहिए 
और सहकारिता की शिक्षा देनी चाहिये। रहा प्रचार कार्य, उसके 
लिये सफलता पूव के कार्य करती हुईं सहकारो समिति ही सर्वोत्तम 
साधन है। किन्तु भारतवर्ष में अ्रशिकज्षा, तथा रुढ़ियों में फंसे हुए 
भाग्यवादी भरामीण जन यह कार्य नहीं कर सकते थे। इसलिबे यह 
आवश्यकता प्रतीत हुईं कि जो काय एक समिति नहीं कर सकती, वह 
यूनियन करे । इस उद्दे श्य से भारतवर्ष में मिन्न-मिद्न कार्यों को करने 
के लिये यूनियन स्थापित की गई-गारन्टी यूनियन तथा बुपरवाइलिंग 
गूनियन । 


गारन्दी यूनियन--यद्यपि गारन्टी यूनियन श्रपने से बम्बन्धित 
सहकारी साख समितियों की देखभाल भी करती थी, उनकामुख्य कार्य 
सेन्ट्रल बेड को श्रपनी सहकारी समितियों कों दिये हुए ऋण की गारंटी 
देना था। इसीलिये उनको गारन्टी यूनियन कहते थे | गारन्टी यनियन 
का प्रयोग पहले बमों में किया गया था। पीछे इनका उपयोग अश्रन्य 
प्रन्तों में मी किया गया, किन्तु वे नितान्त असफल हुई | श्रतएव वे 
तोड़ दी गई | फिर किसी भी प्रान्त या देशी राज्य ने उन्हें नहीं अप- 
नाया | सच तो यह है कि श्रपरिमित दायित्व वाली साख-समितियों 
के लिये इस प्रकार की संस्था की आवश्यकता हो नहीं थी । 
श्ट 
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सुपरवाइजिंग यूतियत--दुपरवाइडिय बनिदन निल्‍्न> 
लिखित कार्य करत हैं -आर्मीय तहकारी उमितियों की देखमाल करना, 
उनके! उच्नति क्र माय दिखलाना, अपने केत्र में नई तहकारी समि- 
वियों दवा ठंगठन करना; दया उनकी उन्नति करना, उम्संधित समितियों 
कं पूं दी की श्रावश्वकृता का पता लगाना, उसे रद॒स्पों को हेशियत 
आ लेखा देधार करके उप्तिति की साख निर्धारित करता, सप्मितियों को 
उनके प्रतन्द तथा डार्वसंद्रालन के दिपय में उन्चित परामर्श देना, 
अपिति के उदत्गें तथा उनके पंचायददारों को उद़झारिता की शिक्षा 
देने का प्रहन्द करना, टप्रितियों को आ्रा्रश्वद्रणा होने पर क्रय-विक्रय 
द्वर्य में लद्यदा देना. दया समिति और सेन्ट्रल वेहः के दीच में 
उम्बन्ब व्यापित करना [ 
नुरवाइकिंग बूनियन से सम्रन्धित उम्रितियाँ अपने प्रतिनिछ्ि 
बृनियत की सावारण समा में मेजती हैं। छावारण सभा एके काछ- 
झारख सप्तिति का निर्वाचन करती है, इस सम्रिति में ठछ8 
छेत्र के तेन्द्रल बक का भी एक प्रतिनिधि रहता है | यह समिति 
सारा अ्इत्य इत्दी है, और उहकारी उम्रितियों-की देखभाल के 
हिये एड मुपरवाहदर नियुक्त करदी ह | प्रत्येक्ष स मति अपरी झआर्व- 
शत पूं दी के भ्रनुगत में यूनियन को चन्दा देती है | उन्द्रत बेड भी 
यूनियन को आर्थिक सहायता देते हैं। इन यूनियनों को चलाने में 
इुंद व्यय अवर्य होता है, किन्तु आमीय उदकारी तम्रितियों रा 
पंगठन करने तथा श्रान्दोलन को सफत्न बनाने के लिये यह 
झावर्यक रै। 
मदराष प्रा में २६४ यूनियन देखमाल कर रही हैं | एड थूनि- 
य्ते एक ठास्लुके ठेडड़े छत में कर्य नहीं करदी | उससे श्से ० 
उमिततेयं ढ़ सर नबत रइत॑ हैं। मदराह में यूनियनों ने बिलान्संध 
बना लिये दे। दिले में बितनो यू नियनें होती थीं, उनका एड संब इदाया 
इावा या, थे यूनियन के देखमाल करा था | डिल्तु चिला-सघ सब 
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तोड़ दिये गये और ये यूनियनें ही देखभाल का काम करती हैं| इनकी 
देखभाल सेन्द्रल बैंक करते हें । 


बम्तई में मदरास की भाँति, देखभाल का काम सुपरवाइजिंग 
यूनियन करतो हैं। वहाँ इन यूनियनों की देखभाल जिल्ाभोर्ड करते 
हूँ | बोड सुपरवादजरों का नियन्त्रण करते हैं। उनमें सेन्ट्रल बैंक, 
सहरका ता विभाग, तथा सुपरवाईनिंग यूनियनों के प्रतिनिधि ह्षेते हैं । 
व में भी सुपरवाइजिज्ध यूनियन देखभाल का काम करती हैं, वहाँ 
सब यूनियनों के ऊपर प्रान्तीय सुपरविजन बोड है। 


उड़ता में देखभ|ल का काम सुपरवाइजिज्ञ यूनियन ही करती हैं। 
किन्तु सुपरवाइजरों की नियुक्ति सेन्ट्रल बैड़ों द्वारा होती है। बैक 
दी उनका वेतन देता है| सुपरवाइजर इन यूनियनों द्वारा उम्मितियों 
का देखभाल करता है। उत्तर उड़ीसा में तुपरवाइनिज् यूनियन नहीं हैं 
वहाँ बेड का सुपरवाइजर अकेला हो यह काम करता है| 

पंजाब में देखभाल का काम प्रांतीय यूनियन द्वारा नियुक्त सुपर- 
याइजर और इन्स्पेक्टर करते है। समितियों से प्रांतीय समिति णो फो6 
लेती है" और प्रातीय सरकार प्रांतीय यूनियन को जो आन्ट देतों है, 
उनमें से ही दे्लमाल करनेवाले कर्मचारियों को रखा आता है। संयुक्त 
प्रात्त में पत्रात्र की तरह हो प्रान्तीय यूनियन सुपरवाइजर नियुक्त 
करके प्रारम्मिक समितियों को देखमाल करतो है। 


मध्यप्रदेश में डिविजुनल सहकारी इस्टिस्यूट हैं, इनका 
केन्द्रीय बोर्ड सुपरवाइजरों द्वारा देखभाल और शिक्षा का काम करवाता 
हे । इस इंस्टिव्यूठ के केंद्रीय बोर्ड की श्रधीनता में प्रत्येक सेंट्रल बेड 
एक स्थानीय सुपरवितन और शिक्षा कमेटी सगठित करता है और गृह 
कमेटी केंद्रीय बोईड द्वारा नियुक्त डिये हुए सुपरवाइज़रों के काम का 
नियंत्रण करती है। सहकारिता विभाग का सर्कल-आ्राडिटर भी ह्त 
कमेटी के फाम में सहायता पहुँचाता है। बरर में बरार-सदकारीः 
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इस्टिय्यू.ड सुपरविजन कमेटियों की सहायता के लिये सुपरवाइबरों से 
अलहदा कुछ ग्रुप-अफसर नियुक्त करता है । 

चंगाल में प्रत्येक सेन्ट्रल बेड अपने से सम्बन्धित सहकारी समितियों 
के सुपरविजन ( देखभाल ) और इंस्पेकशन ( निरोज्षण ) के लिए 
कर्मचारी नियुक्त करता है जो उस सकल के सहकारिता-विभाग के 
अफसर की अ्रधीनता में कार्य करता है । 
आम में बंगाल का सा ही प्रबन्ध है, परन्तु वहाँ देखभाल का 
काम तो कुछ होता नही, सुपरवाइजुर समितियों के सदस्यों से केवल 
सेन्द्रल वैड़ का रुपया उगाहते हैं । 

अन्य छोटे प्रान्तों तथा देशी राज्यों में सहकारी विभाग के कर्मचारी 
ही समितियों की देखभाल का काम भी करते हैं, कोई स्व॒तन्त्र संस्था 
यह काम नहीं करती । 

ऊपर दिये हुए विवरण से यह स्पष्ट है कि सब जगह देखभाल की 
पद्धति एकसी नहीं है । बहुत से प्रान्तों में देखभाल का समुचित प्रबंध 
नहीं है। समिति को कई श्रादमी सलाह देते हैं, इससे विचार-मेद पेदा 
दोता है। जो लोग समितियों के सम्पक में श्राते हैं, उनमें कोई जोड़ने- 
बाली कड़ी नहीं होती । कहीं-कहीं सेन्ट्रल बेंक तथा सहकारिता विभाग 
के कर्मचारियों द्वारा जो निरीक्षण होता है, उतका और सुपरवाइजरों 
का कार्यक्षेत्र एकसा ही हे । 

दस सम्बन्ध में रिजव बैंक की राय यह है कि प्रत्येक ताल्छुका या 
तहसील में एक बकिंग यूनियन स्थापित की 'जाय और वह अपने से 
सम्बन्धित समितियों के सभी कार्यों में दिलचस्पी ले।यही यूनियन 
समितियों की देखभाल भी करे । इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतवर्ष 
में सहकारी समितियों को सबल्ल और सफल बनाने के लिये यह 
आवश्यक है कि देखभाल का समुचित प्रधन्ध हो | 

निरीक्षए--उहकारिता श्रान्दोलन शिगिल न होने देने के लिए, 
सम्मितियों का निरीक्षण होते रहना आवश्यक है। इस कार्य का भार 
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सहकारिता विभाग पर है | सहकारिता विभाग का सर्वोच्च कमचारी 
रजिस्ट्रार होता है. | उसके नीचे श्रसिन्टेन्ट रजिस्ट्रार होते हैं, जो 
एक-एक सर्कल के बिम्मेवार होते हैं| इनके नीचे इंस्पेक्टर होते 
है, जो एक एक जिले के काम का निरीक्षण करते हैं | कहीं कहीं सब 
इंस्पेक्टर भो होते हैं। रजिस्ट्रा! तथा उत्तके सह्दायक श्रघिकारी 
आन्दोलन की नीति निर्धारित करते हैं, वे बराघर दौरा करके 
सहकारी संत्याश्रों का निरीक्षण करते हैं और न्रुटियों बतलाते 
हैं और भावी कार्यक्रम के विषय में सलाह देते हैं। भम्बई, सिन्ध 
और मद्रास में सेन्ट्रल वेक भी निरीक्षण-कार्य के लिये इंस्पेक्टर 
नियुक्त करते हैं 

आय-व्यय-परीक्षक--.सहकारिता-कानून के श्रनुसार प्रति वर्षा 
अत्येक सहकारी समिति के श्राय-व्यय की-परीज्षा करना रजिस्ट्रार का 
कर्तव्य है | इस कार्य को करते समय आय-व्यय-परीक्षक लेनी और 
देनी की जाँच करता है, उनका मूल्यांकन करता है; वह ऐसे ऋण 
की भी जॉच करता है, जिनकी श्रदायगी का समय व्यतीत हो गया 
किन्तु वह अदा नहीं किये गये। भिन्न-मिन्न प्रान्तों में आय-ब्यय-परीक्षा 
की पद्धति में भी थोड़ी-योड़ी मिन्नता है। बस्बई, सिंध, जिद्वार, उड़ीसा 
सयुक्तप्रान्त और आसाम में श्राय-ब्यय-परीक्षा का कार्य, सहकारिता 
विभाग के आ्राडिटर ( आ्रायव्यय-परीक्षक ) करते हैं। इन प्रान्तो में कुछ 
बेड्ढीं के श्राय-ब्यय की जाँच रजिस्टर्ड श्रकाउंटेंट भी करते हैं, पर 
उसको पर्यात नहीं समक्का जाता; सहकारिता विभाग के आडिटर भी 
उस काय को करते हैं। मद्रास, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त 
में यद्यपि सहकारिता विभाग के श्राडिटर हो श्राय-व्यय की जॉच करते 
है, किन्तु रजिस्ट्रार कुछ बेड़ो के आय-व्यय को जॉच रनिस्ट्ड अ्रकाउटेंट 
से करा लेने की आज्ञा दे देते हं और उनके द्वारा किये जाने पर ही 
आय-ठयय की जाँच ययेष्ट समझी जाती है। मध्यप्रदेश में 
बड़ी बड़ी उमितरियों के श्राय-व्यय .की परीक्षा सहकारिता विभाग 
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छे सर्कल-भ्राडिटर करते हैं; परन्तु छोटी सम्रितियों का श्राय-व्यय- 
निनत्चण श्राय-व्यय परीक्षकों द्वारा होता है जो रजिस्ट्रार की 
शध्रधीनता में काम करते हैं । उनका वेतन 'रजिस्ट्रार आरडिट फंड में 
से दिया जाता है | पञात्र में रजिट्रार ने प्रान्तीय सहकारी यूनियन 
आहिटरों हो समितियों के श्राय-व्यय की जाँच की श्राशञा प्रदान करदो 
हे और प्राल्तीय यूनियन को श्राय व्यय-परीक्षा की फौठ लगने का 
भी ब्रधिदार दे दिया है | यत्येद्न प्रान्त में सहकारी उप्रितियों को 
आइडिठ-फीह देनी पड़ती दे | 

धायज्यय की परीक्षा सुचाद रूप से करने के लिए यथेष्ट श्राय- 
व्यय-परीक्ष क होने चाहिए, उन्हें श्रपने कार्य की श्रच्छी शिक्षा मिलनी 
चाहिए और उनका उचित नियंत्रण होना चाहिए। ताथ ही निरीक्षक 
करनेवाले कर्मचारियों से आय व्यय परीक्षक मिन्न श्रौर पृथक होने 
चाहिए। 

सहकारिता की शिक्षा....६कारिता आन्दोलन की पूर्ण 

उरुलता के लिये यह आवश्यक है कि सहकारिता श्रान्दोलन को 
चशानेवाले कमंचारी तथा समितियों और सेन्ट्रल बैंकों के पचायतदार 
तथा डायरेक्टर सहकारिता के सिद्धान्त को भली भांति जानें | यह 
फर्य केवल शिक्ता के द्वारा हो सकता है | सहकारिता के सिद्धान्तों को 
शिह्ता देने की श्रावश्यकता पर मैकल्लेगन सहकारिता कमेटी तथा 
कृषि कप्तीशन दोनों ने ही बहुत जोर दिया था। इसी उद्देश्य से 
पल प्रान्त में प्रान्तीय सहकारी यूनियन, इंरिटिल्यूट या फेडरेशन 
त्यापित की गई यीं। इन प्रान्तीय सस्याओ्रों ने प्रचार-छाय तो अच्छा 
किया, किन्तु सहकारी सप्मितियों के सद॒ष््यों को सहकारिता के दिद्धान्तों 
झ्ो देने का काय नहीं के बराबर किया | 

सन्‌ १६३०-३५ में सर मैलकम डालिंग ने भारत धरकार फो 
उहकरिता श्रान्दोलन के समन्‍न्‍्ध में छो रिपोर्ट दो थी, उसमें उन्होंने 
एक बार फिर सहकारिता के छिद्धान्तों और व्यवह्र को शिक्षा पर 
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जोर दिया | उत रिपोर्ट के फत्-स्वरूप भारत सरकार ने १६३२ में 
सहकारिता की शिक्षा के लिए प्रान्तों को विरोष आन्ट (तद्गायता) दी । 
इसके अतिरिक्त प्रान्तोय सरफर मी उन सध्याओं को जो सहकारिता 
को शिक्षा देतो हैं, श्रघद्ध ग्रान्ट देने लगीं । 

प्रत्येक प्रान्त में दो प्रकार की कक्षाएँ खोली गई हैं। (१) वे 
कत्ताएँ, जिनमें सहकारिता विभाग तथा सहकारी संध्याओ्रों में कार्य 
करनेवाज्ञों को पदक रेता के जिद्वान्त, प्राम्य श्र्थशाज्ञ, बेंड्िंग तथा 
हिसान्र की शिक्षा दी जाती है इसके श्रतिरिक्त आडिटठरों, भूमि का 
मूल्य बॉचने वालों, जिक्रय सम्रितियों के मेनेजरों तथा, सेन्द्रल बेड के 
मेनेजरों को श्रपने श्रपने कार्यो' की विशेष शिक्षा दी जाती है। 
(२) वे कक्षाएँ, जिनमें समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों श्रौर 
सदरयों को शिक्षःदी जाती है यह शिक्षा चहुत साधरण होती है, 
इसमें श्रधिकतर सहकारिता के ढिद्धान्तों कौ मोदी-मोटी बातों, 
समितियों का प्रबन्ध, पदाधिकारियों के कत्तव्य, आम-संगठन 
इत्यादि का ज्ञान कराया जाता है। 

इसके श्रतिरिक्त रजिस्ट्रार मिन्न-मिन्न स्थानों पर 'रिफ्रे शर कोठ” 
की कक्ताएँ भी लगाते हैं, जिनमें सहकारिता सम्बन्धी भाषण होते है 
झोर विशेष समस्याश्रों पर वादविवाद होते हैं । 

बंगाल, बिहार तथा संयुक्तप्रान्त में इंस्टिख्यू ८ स्थापित की गई 
हैं, उहकारिता विभाग के श्रनुमवी अफठर सहकारिता विभाग तथा 
रुहकारी सस्थाश्रों के भावी कमंचारियों को शिक्ञा देते हैं। सदस्यों 
श्रौर पंचों की शिक्षा फे शिए कत्ताएं खोली जाती हैं। वम्बई और 
मदरास में प्रांतीय सहकारी इंस्टिट्यू,ट शिक्षा का प्रचन्ध करती है । 

अन्य प्रान्तों में सदकारिता विभाग अपने फर्मचारियों को शिक्षा से 

कार्य के लिए नियुक्त करके शिक्षा का प्रवन्ध फरते हैं। मदरास 
सहकारी कमेटी ( १६४० ) की राय ,है कि प्रत्येक प्रान्त में एक 
कालेज स्थापित किया घावे, जिसमें स्पायी रूप से सहकारिता की 
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शिक्षा का प्रबन्ध हो सक्रे | जब तक स्थायी रूप से कोई संस्था 
स्थापित नहीं की जावेगी, तत्र तक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं 
हो सकता | 

सहकारिता श्रान्दोलन में काये करने वालों का यह अनुभव 
था कि सहकारिता श्रान्दोलन को योग्य ध्यक्ति देने के लिए, सहकारिता 
की शिक्षा के लिए कालेज स्थापित करना आवश्यक है। इसी उद्ये- 
श्य से कुछ भ्रान्तों में इस ओर प्रयत्न किया गया है | 

बम्बई में पूना में एक सहकारिता कालेज है, दूसरा: सहकारिता 
की शिक्षा देने वाला कात्नेज गोहाटी ( आम ) में है और तीतरा' 
कालेज त्रिबदरम में स्थापित किया गया है। इन कालेजों भें किसी 
विश्विद्यालव का भ्रेजुयेट ( स्नातक ) ही प्रवेश पा सकरता है और 
सभी आवश्यक विषयों के अध्ययन का प्रबंध किया गया है। आवश्य- 
कृता इस बात की है कि प्रत्येक प्रान्त से एक सहवारिता' 
का कालेज हो । 

वस्पहट->अम्बई में प्रान्तीय सहकारी इंस्टिट्यूट सहकारी 

शिक्षा का प्रबन्ध करती है। पूना में एक सहकारी ट्रेनिंग कालेज 
है जहशें एक वर्ष का कोर्स है। ग्रेजुयेट इसमें प्रवेश पा सकते हैं 
उस का उद्ये श्य सकारिता विभाग के उच्च कर्मचारियों को। ट्रेनिंग 
देना है | कालेज में लेकचरों के सिवाय ३ महीने व्यवहारिक शिक्षा 
भी दी जाती है। 

इंस्टिट्यूड ने प्रनन्त को भाषा के आधार पर तीन प्रदेशों में बाँदा 
हे और तीन प्रादेशिक सहकारी शिक्ला देने वाले स्कूल पूना, सूरत 
तथा घाखार मे स्थापित किए हैं| यहाँ सहकारिता विभाग के नीचे 
दजे के अ्मंचारियों, सहकारी संस्थाओं के मुख्य कर्मचारियों जैसे 
सुपरवाइजर, बक इंस्पेक्टर, बढ़ी समितियों के मंत्रियों को शिक्षा दी 
जाती है। यहाँ का कोर्स ६ महीने का होता है, लिध्षमें दो महीना 
व्यवह्वरिक शिक्षा भी दी जाती है । 
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इंस्टियूयूट प्रत्येक जिले में सहकारी कद्यें चलाती है जहां 
सहकारी समितियों के मंत्री शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ का कोर्स 
६ सप्ताह का होता है । 

बिहार--बिहार में एक प्रथम श्रेणी का सहकारिता की शिक्षा 
देने वाला कालेज था जिसमें एक प्रिंसिपल और ३ प्रोफेसर थे | किन्तु, 
यह उपयोगी संस्था बंद कर दी गई । श्रत्र बिहार में सहकारिता विभाग' 
ए5 सहकारिता ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट चलाता है जिसमें शिक्षा विभाग के 
कर्मचारी तथा संस्थाश्रों के कमचारी शिक्षा पाते हैं और यहाँ का 
कोर्स तीन मह्दीने का है। 

उड़ीसा:--उड़ीस में एक ग्रीष्प कालीन स्कूल चलाया जाता 
है जहों गरमियों में एक मास १०० ब्यक्तियों को सहकारिता सम्बन्धी 
शिक्षा दी जाती है | यह स्कूल एक माए चल्नता है | 

उत्तरप्रदेश;--उत्तरप्रदेश में सहकारिता डिभाग द्वारा प्रता- 
पगढ़ में एक इस्टिद्यूट हे णहाँ इंस्पैक्टरों तथा श्राडिय्रों को 
शिक्षा दी जाती है। अरब प्रान्तीय सरकार प्रान्त के गांवों 
को उन्नति का कार्य बहु-उद्देश्य वाली समितियों के द्वारा 
कराना चाहती है। इस उद्देश्य से कार्यकर्ताओं की शिक्षा का नीचे 
लिखे केन्द्रों में प्रबंध किया गया है। (१) सेवापुरी आश्रम, बनारस 
(२) महोबा नन्‍्दन आश्रम गोरखपुर (३) सेवाकुंज-गंगाधार-उन्नाव, 
(४) आसपुर बदायूं (५) धातेरा सहारनपुर,(६) घोरीघाट-आजमगढ़ ।' 


पश्चिमीय बद्भाल :-..बंगाल में सहकारी ट्रेनिंग इंस्टिल्यूटः 
शिक्षा का काम करती हे । इस इंस्टिव्यूट में एक श्रध्यक्ष श्रौर 
८ शिक्षक हैं। वहकारिता विभाग के कर्मचारी, सेन्ट्रल बेड के 
मैनेजर सुपरवाइजर तथा अन्य सहकारी संस्थाश्रों के कर्मचारियों को 
शिज्षा दी जाती है। प्रत्येक डिवीजन में एक घूमने फिरने वाला 
शिक्षण युनिट होता है लिध्तमें एक इस्पैक्टर तथा एक आइडिटर 
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होता है जो कि घूम घाम कर समितियों के कार्यकर्ताश्रों को शिक्षा 
देते हैं | हर 
मध्यप्रदेश में सहकारी शिक्षा-मध्यप्रदेश में पाँच सह 
कारी इष्टिट्यू, है जो श्रपने क्षेत्र में ट्रेनिंग फत्ता चलाते हैं। इन 
"ट्रेनिंग कक्षाश्रों में से शिक्त। का काय' होता है | 
मदरास--प्रदराप में सरकार का सहकारिता विभाग ए% 
सहकारी इंस्टिव्यूट चलाता है, जित्में विभागीय कर्मचारी शिक्षा 
आप्त करते हैं तथा प्रकार सहकारिता सम्रन्धी एक परीक्षा भी लेती 
हे श्रौर उत्तीर्ण व्यक्तियों को डिल्पोमा देती है | 
मैतूर---मैदूर में भो सहकारी इंह्टिल्यूट मिन्त भिन्न स्थानों 
पर सहकारिता क्री शिक्षा देने के लिए कहाएँ चलाती है। मैपूर में 
चद्रशेखर अपर कमेटो ने एक स्थायी सहकारी स्कूल को स्थापित 
फरने को धिफारिश को हे | लिहमें तीन कोर्स होंगे (१) ६ महीने का 
'ड्ो, जिसमें छहकारी समितियों के कर्मचारियों को शिक्षा दी जावेगी। 
(२) एक वर्ष का कोर्स जिसमें श्राडिटर तथा इस्ैकटरों को शिक्षा 


दी जावेगी (३) एक वर्ष का कोर्स बिहमें ऊँचे कर्म वारियों को शिक्षा 
“दी जावेगी | 


दँद्राबाद-..हंद्राबाद में विभाग के लिए. कर्मचारियों की 
'शिक्षा के लिए कक्षाये चलाई जाती हैँ । सहकारी योजना समिति 
ने यह ठिफारिश की है कि प्रत्येक प्रान्द में एक ्यायी सहकारिता 
कालेज शोना श्रावश्यक है | 


श्रत्र भिन्न-मिन्न प्रान्तों में प्रचार और शिक्षा का कार्य करनेवाली 
संस्याश्रों का कुछु परिचय दिया जाता है। 


प्रान्तीय सहकारी संस्थाएँ 
बम्बहें--बस्बई प्रान्तीय सहकारी इंस्टिट्यूट के मुख्य कार्य ये 
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हैं ;--(१) शिक्षा, (२) प्रचार, (३) निरीक्षण, (४) सुधार-कार्य, (४) 
जनता की श्रान्दोलन के सम्बन्ध में सम्मति प्रकट करना ) समितियों 
तथा व्यक्ति दोनों ही इसके सदस्य हो सकते हैं। इसे सदस्यों के चन्दे 
के श्रतिरिक्त सरकार से ३०,००५ र० वार्षिक सहायता मिलती है। 
कुछ बिला-बोड तथा ग्युनिसिपल बोर्ड भी इसे श्रार्थिक सहायता देते 
'हैं। इसकी शाखाएं, प्रत्येक बिले में हैं | इंस्टिटयूट ने एक शिक्दा बोर्ड 
नियुक्त कर दिया है। उसकी देखरेख में प्रान्त के मिन्न-मिन्न स्थानों 
'र स्कूल खोले गये हैं, निम्रमें सहकारिता की शिक्षा दी जाती है। 
इसके श्रतिरिक्त अग्रेशों तथा देशी भाषाओं में त्रैमाहिक पत्रिकाएँ 
प्रकाशित की जाती हैं | प्रवार-कार्य जिलों तथा डिविजनों के फ्यकर्चा 
“शाखाश्रों की सहायता से करते हं। इस्टिदयूट ने णइ-निर्माण, तथा 
विक्रय-समितियों की स्थापना की | वह आम सुधार कार्य के लिये 
श्रार्थिक पहायता देती है | इंस्टिट्यूट का प्रशन्ध करने के लिये दो 
समितियों हैं;:--(१) कॉसिल, निभमें रजिस्ट्रार के १० मनोनीत सदस्य 
- रहते है, और,(२) कायकारिणो,जिपमें रजिस्ट्रार के दो प्रतिनिधि रहते हैं । 
पंजाब- पंजाब में प्रान्तीय कोआपरेटिव यूनियन है। इठका 
मुख्य काम प्रचार, शिक्षा, श्राय-व्यय-परीक्षा तथा देखभाल करना है । 
रजिस्ट्रार इसका समापति होता है। यूनियन आाय-व्यय-परीक्षा तथा 
“देखभाल का कार्य अपने कर्मचारियों से कराती है. जिनकी संझया 
'लगभग ९०० है। प्रचार का काम इन्सपेक्टर करते हैं| यूनियन एक 
मासिक पत्र उदू में निकालती है | इसके श्रतिरिक्त वह सिनेमा, मेनिक 
लालटेन, व्याख्यान और प्रदर्शन करनेवाली ट्रेन से तथा पुस्तकों को 
“अकाशित करके प्रचार करती है | वह प्रान्तीय सम्मेलन का भी आयौ- 
“चन करती है। उसको आडिट फीस मिलती है तथा प्रान्तीय सरकार 
“आर्थिक सहायता देती है | 


मंदरास--मदरास यूनियन के मुख्य काये प्रचार, नई तथा 
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विशेष प्रकार की उमितियों को स्थापित करना, तथा बुपरवाधजिंग 
यनियन की सद्षायता करना है । यूनियन अग्रेज्ी में सइकारिता विषय 
की मार्ठिक पत्रिका प्रकाशित करती है, पचायतदारों की शिक्षां का 
वन्ध करती है, सइकारिता के छिंद्धांत का प्रचार करती है, आम- 
संगठन-केन्द्र चलाती है. तथा प्रान्तीय सहकारिता सम्मेलन का श्रायो- 
न करता है। प्रत्येक ग्राम-सज्ठठन-केन्द्र पर इर साल एक अच्छी 
रत्मम खर्च होती है| यह खर्च उस क्षेत्र का सेस्ट्रल बेड तथा सहकारी 
वैट् देता है | यनियन को मदरात सरकार कैबल आशिक सहायता देती 
है | साथ ही उसे सहकारी वमितियरों से मो आथिक तद्ायता मिलती है | 
विहार-विद्वर में आन्तीय फेडरेशन है। उसमें प्रत्येक समिति 
श्रपना प्रतिनिधि भेजती हैं। उम्का वार्षिक अधिवेशन होठ है। 
प्रचार कार्य के लिये प्रत्येक डिवीजन में पॉच कर्मचारी रखे गये हैं । 
प्रत्येक उमिति तथा सेन्‍्ट्रल वेड़ को ऋपनी कार्यशील पू जी के अनुपात 
से फेडरेशन को चन्दा देना पड़ता है | प्रान्तीव सरकार लगभग १००५० 
रु० वापिक सहायता देती है । सहकारिता की शिक्षा देने के लिये इंस्टि- 
दवट स्थापित की गई है | फेडरेशन एक हिन्दी मासिक पत्रिका ('विह्यर 
सहयोग ) तथा एक अंग्रेजी त्रैमातिक पत्रिका प्रकाशित करती है | 
बड़ाल- बाल में सहकारी आरगेनीजेशन ठोता यटी थी, श्रक 
इसका नाम बंगाल सहकारो एलायंस है। यह प्रांदीय संस्था अपने से” 
सम्बन्धित समितियों की देखमाल करती है, के पत्रिकाएं प्रकाशित 
करती है, कलकच में पुस्तकालय चलाती है; व्याख्यानदाताओ्रं को 
बिलों में भेजकर प्रचार-कार्य करती है, प्रान्तीय सम्मेलन का आयोजन 
करती है. तथा क्म॑चारियों की शिक्षा का प्रबन्ध करती है | 
उत्तरप्रदेश-वहाँ प्रांतीय सहकारी यूनियन है, बिसका सभा- 


पति रचित्ट्रार होता है | सेंट्रलचैड्॒ तथा सहकारी समितियों उतके 
सदत्य होती हैं | यूनियन 6म्बन्धित समितियों की देखभाल करती है” 
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वह १०० से अधिक श्राय-व्ययनिरीक्षक नियुक्त करती हे। 
नआंतीय सरकार उसे लगमग ६६,००० रु० वाधिक सहायता देती है। 
इसके अ्रतिरिक्त सदस्यों से फीस ली जाती है। श्राय व्यय-परीक्षा के 
लिए श्रलइकः फीस ली जातो है। 
मध्यप्रदेश--यहा प्रान्तीय फेडरेशन शिक्षा, तथा देखभाल का 
कार्य करती है। प्रांत को पाँच भागों में बॉठा गया है और प्रत्येक में 
इस कार्य के लिए, एक इस्टियूट स्थापित की गई हे | इनमें बरार 
'इंस्टियूट सबसे अच्छा कार्य कर रही है। समितियों की देखभाल 
करने के लिए कमंचारी नियुक्त किये गये हैं। फेडरेशन एक हिन्दी 
मासिक पत्र ( ग्राम! ) भी प्रकाशित करती है । 
आसाम - यहाँ सुरमा घाटी की एक प्रान्तीय संगठन समिति 
स्थापित की गई है। प्रत्येक समिति प्रान्तीय समिति को अपनी कार्य- 
-शील पूजी के श्रनुपात में चन्दा देती है। श्रासाम में शिक्दा बहुत 
कम है, इस कारण समिति मेजिक लालवेन के द्वारा प्रचार-कार्य करती 
है। इस काय के लिये उपदेशक भेजे जाते हैं| सम्रिति एक बंगाली 
त्रेमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है । इसी प्रकार की एक समिति 
'आसाम के उत्तरी श्राघे हिस्से में काय. करती है । 
अखिल भारतवषीय सहकारी इंस्टिल्यू ८--प्रॉतीय 
सहकारी संस्थाएं अखिल मारतवर्षीय सहकारी इत्टिल्य5 से सम्बन्धित 
हैं। यह इंस्टिस्यूठ एक बहुत अ्रच्छी त्रेमासिक अंग्रेजी पत्रिका 
“कोश्रापरेटिव जनरल” निकालती हे, सहकारिता आ्रान्दोलन से 
सम्बन्धित|उपयोगी साहित्य प्रकाशित करती है, औ्रौर आन्दोलन सन्बन्धी 
समस्याओं पर अ्रपना मत प्रकट करती है। समय-समय पर वाद- 
विधाद होता हे | सन्‌ १६४२ से इंस्टित्यू 2 ने “कोश्रापरेटिव इयर- 
पलक” प्रकाशित करना शुरू किया है, वह सहकारिता आन्दोलन 
"सम्बन्धी श्ञातव्य बातों की खान है | एक प्रकार से यह संध्या सहकारी 
आन्दोलन के प्लेटफार्म और प्रेस का काम करती है । 


श्८5 भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


भारत सरकार द्वारा नियुक्त सहकारिता सम्बन्धी: 

उपप्रप्तिति की रिपोट--भारत सरकार ने सहकारिता के सम्बंध' 
में एक उपत्षमिति नियुक्त की थी बिछक़ी रिपोर्ट नीचे लिखे अनु- 
सार है। 

(१) तोनों अ्रखिल भारतीय सरकारी ऐसोसियेशंनों अर्थात्‌ 
(१) भ्रासल भारतोय इंस्ट्ट्रयूट एसोवियेशन, (२) अखिल भारतीय 
प्रान्तीय सहकारी बैंक एसोतियेशन (३) श्रखिल भारतीय सहकारी 
घीमा तम्तिति एप्ोतियेशन को मिचाकर एक एसोसियेशन 'भारतोय' 
सहवारी एसोसियेशन” स्थापित की जावे । 

यह भारतीय सहकारिता एसोसियेशत समत्त सहकारिता” 
आन्दोलन ध्य नेतुल्र करेगी तथा उसके सम्बंध में सरकार से 
बातचीत क्षरेगी | इनके अ्रतिरिक्त यह एसोपियेशन सहकारिता 
सम्मेलन दो भी प्र त-वर्ष चुलावेगी। 

उप-पर्मिति ही यह भी राय थी कि दो श्रखिल भारतोय सम्मे- 
लगन, गेर सरकारों सहकारिता सम्मेलन और रजिस्ट्रार सम्मेलन" 
मिलाकर एक सहकारी सम्मेलन बुलाया जावे। भारतीय सहकारिता 
एसो,सयेशन का सभापति ही इस सम्मेलन का भी सभापति हो | 

एक रेन्‍्द्रोय महकारिता कोंसिल स्थापित की ज'वे जो सारत 
सरकार की कृषि मिनिष्टरी को परामर्श दे श्रौर उससे सम्बंधित हो | 
पोंठिल में दस प्रतानधि सरकार मनोनति करे, दस प्रतिनिध मारतीय' 
सहकारिता एछोतियेशन रक्खे श्रौर एक प्रतिनिध रिजर्व बैंक का हो। 
मारत एरकार का मत्री, जिसके आ्रधीन सहकारिता विभाग हो, ठ8काः 
ध्रध्यत्त हो 

रिजव बक को प्रान्तीय सहकारी बैंको को उनके प्रामितरी नोट 
पर ऋण देना चा हए । ्म्तीय बेंक साख समितियों तथा सेंट्रल" 


बरकों को जमानत पर रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकें ऐसी सुविधा: 
होनी चाहिए । 
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रिजब बैंक को सहकारिता आ्रान्दोलन के लिए. आवश्यक साख'* 
देने का प्रजघ करना चाहिए | 

सहकारी संस्थाश्रों के रुपए, को एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
बिना कुछु फ्रो8 दिए श्रपना रुपया भेजने की दुविधा मिलनी चाहिए। 

रिजव बेक सहकारी बेकों को साख सम्बंधी अ्रधिक सुविधा दे। 
उन साख समितियों के लेनी देनी के लेखे तथ। श्राडिट रिपोर्ट को 
देना श्रनिवार्य न बना दिया जाय जिनके लिए, प्रान्तीय बैंक रिजर्व 
बेंक से ऋण लेना चाहते हैं। 

भारत सरकार ने भारतीय तहकारिता एसोसियेशन की स्थापना: 
करदी है | 


बीसवाँ परिच्छेद 
ग्रास-सुधार ओर सहकारिता 


गाँवों की दशुः-भारतव गांवों का देश है; सात लाख गांवों 
अं देश की लगभग ६० फी उुदी आबादी रह रही है। लेकिन गाँवों 
में गरीबी, कलह, बीमारियों, गंदगो, अ्शिक्षा और पुरानी हानिकर 
रत्मों का ऐसा घोर है कि गांवों की दशा बहुत गिर गई हैं। हमारे 
गांव मनुष्यों के रहने लायक नहीं।हैं, यही कारण है कि गांव का 
रहनेवाला जो श्रादमी पढ़-लिख जाता है, वह गाँव में न रह कर 
शहर की श्रोर दौइता है| यही नहीं, इृद्ध श्रवस्था होने पर जत्र 
वह नौकरी या श्रपने घन्वे से छुट्टी लेता है. तन भी वह गाँव को 
न लौटकर शहर में बस जाता है। पढ़े-लिखे लोगों की बात 
जाने दौलिये, जमींदार भी गांवों में रहना नहीं चाहते; वे भी 
लमींदरी की श्रामदनी से शहरों में ही रहना चाहते हैं | जो 
कारीगर गांव में रहकर कुशलता प्राप्त कर लेता है, वह भी शहर की 
श्रोर चल देता है। इस प्रकार आज्ञ हमारे गांवों से पूंजी, मस्तिष्क, 
तथा हुनर बाहर निकला जा रहा हे।गाँवों में श्रशिक्षित तथा 
निर्धन किधानों श्र कारीगरों के बीच चदुर साहूकार उनको लूटने के 
लिये रह ज्ञाता है। निधन कितानों को रास्ता दिखलानेवाले कोई नहीं 
हे। गांवों को ठजडने से बचाने के लिए यह झ्रावश्यक है कि गाँवों 
की दशा में सुधार किया जावे, चिससे पढ़े-लिखे तथा पैसे वाले आमीय 
-गाँव छोढ़ कर बाहर नजाव। 
सुधार कार्यें--गांवों की दशा इतनी बुरी होने हुए भी उर- 
“कार और चनता सभी याँवों की ओर से उदासीन हैं | स्वात्व्य तथा 
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लड़के बनवाने का जो योढ़ा-बहुत कार्य होता है, शहरों में ही होता 
है। बात यह है कि शहर वालों के पास पत्र है, प्लेटफार्म है, वे शोर 
मचाना जानते हैं, श्रसेम्बनी तथा कोंकलों में हमारे प्रतिनिधि चिल्लाया 
करते हैं, इस कारण सरकार को शहरों के लिये कुछ न-कुदे करना 
हो पड़ता है | कपड़े, स्टील तथा शक्कर के कारखानों के मालिक, 
विधान सभा के सदस्य तथा रमाचार-पत्र आड्ाश पाताल एक 
कर देते हैं श्रोर इन घन्धों को सरक्षण मिल जाता है; परन्तु खेती- 
चारी की ओर, जित पर इस देश का श्रार्थिक संगठन श्रवलम्बित हे, 
कोई ध्यान तक नहीं देता | ग्रामोण जनता मूक तथा अशिक्षित है, 
इस कारण यह प्रतिवाद भी नहीं कर सकती । किन्तु कतिपय सज्जनों 
ने ग्रामीण जीवन के दुखदाई पतन को देखकर इस दिशा में कार्य 
किया है। बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन ( दिसम्बर १६३१४ ई० ) ने 
महात्मा गॉधी के नेतृत्व में जो ग्राम-उद्योग-लंघ संस्था को जन्म दिया 
उसके कारण जनता श्रौर सरकार का ध्यान इस श्रोर आकर्षित हुआ । 
सरझार ने महात्माजी के इस कार्य को केवल गाँवों में छांग्रेस के 
प्रभाव को बढ़ाने की एक चाल समझों। अतएव भारत सरकार ने 
भी एक करोड़ रुपये की ग्रांट देकर प्रान्तीय तरकारों को ग्राम-पुधार 
करने को प्रोत्सद्वित किया । श्रस्तु, सभी प्रान्तों में १९३५ के श्रारम्भ 
से ग्राम-संगठन का»कार्य होने लगा। तब तक इस कार्य के लिए प्रान्तों 
में कोई पृथक_ विभाग स्थापित नहीं किया गया थां। जब नया 
निर्वाचन हुआ तो हर एक प्रान्त में ग्राम-सुधार विभाग स्थापित 
'करके मत्रिमंडलों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया | 

सन्‌ १६३९ के पहले भी देश में कुछ स्थानों पर आम सुधार कांय 
हो रहा था । पंजाब के गुरगाँव जिले में श्री एफ० एल» ब्राइन तथा 
औमती आइन से १४०० गोँवों में ग्राम-सुधार कार्य क्रिया था। फिन्तु 
उनकी योजना दोषपूर्ण थी; उनका तबादला हो जाने पर उनका 
खारा सा नष्ट हो गया, और गॉव पूर्व दशा में पहुँच गए . 
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बंगाल में महाकबि स्वर्यीव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में, शान्ति 

निकेतन विश्व भारती के साथ-साथ श्रीनिकेतन नाम को आम-उुघारः 
करनेवाली सस्था स्थापित हुईं । श्रीनिकेतन वीर्भूमि जिले से गांवों में 
सुधार कार्य करता हैं। किन्तु महाकवि की मृत्यु के उपरांत इस कार्य में 
शिथिलता आ गई । बंगाल के सुन्दरबन प्रदेश में स्वर्गीय सर डेनियल 
हैमिल्टन ने आधुनिक ढंग की बत्तियाँ बसाई थीं, जिसमें सहकारीः 
समितियों के द्वारा आमन्सुघार होता था | दक्षिण सारत में बाई> 
एम० सी० ०० (यंग मेन क्रिल्चियन एसोथियेशन ) का आम-सुधार 
कार्य भी उल्लेखनीव है। उसका कार्य विशेष रूप से चावंकोर राज्य 
में केन्द्रित है। कुछ अ्रन्य स्थानों पर भी काय हो रहा था, किन्तु बढ़ी 
मात्रा में यह कार्य भारत सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की ग्रांट दिये 
जाने पर ही आरम्भ हुश्रा। 

गम-सुधार-कार्य में सहकारिता का कहाँ तक उपणोग हो सकता' 
हे, इसको तमझाने के लिए गोंवों की, ओर ग्रम-सुधार-कार्य की सम- 
स्वाश्रों को दान लेना आवश्यक हैं। 

भारतीय गाँवों की समस्याए-छमारे गाँवों की मुख्य 
समस्याएं ये हैं- 

(१) ग्रामवारियों का निराशावादी दृष्टिकोश | गाँव का रहने- 
वाला इस वात का विश्वास ही नहीं करता कि उसकी दशा सुधरु 
सकती है । वह ग्राम-सुघार-कार्य भें रुचि नहीं दिखाता और रू 
अपनी दशा को सुधारने का प्रयत्न ही छरता है। 

(२) गांवों में लफाई का श्रभाव । 

(३) गांवों में चिकित्सा के साधनों का अमाव | 

(४) गांवों में शिक्षा का अ्रभांव | 

(४) गांवों में सुरुचिपूर्ण मर्नोरंजन के साधनों का श्रभाव | 

(६) पशुओ्नों की उन्नति की आवश्यकता | 

(७) खेती के घंधे की उन्नति की आवश्यकता | 


रच 
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(८) मुकदमबाजी को कम करने को आवश्यकता | 

(६) गांवों में ऋण की समस्या । 

(१०) ख्ास्थ्य-रत्षा के छिद्धान्तों की जानकारी न होना | 

(११) घरों को आकषक और सुन्दर बनाने की श्रवश्यकता । 

(१२) किसानों के लिए बेकार समय में गोण सहायक धंधों की 
आवश्यकता । 

(१३) सामाजिक कुरीतियां श्रोर बुरी रस्में । 

(१४) गांवों में श्राने-जाने के साधनों का अभाव | 

ये सठ समस्याएं एक-दूसरे से मिलो हुई हैं, और पृथक नहीं 
की जा सकती । उदाइरण के लिए मुकदमेब्राजी, सामाजिक कुरीतियों 
और पशु की मृत्यु किसान के ऋणी होने का मुख्य कारण हैं। और 
श्रशिक्षा से; घरों के आकष णहीन होने से तथा मनोरंजन के साधन 
न हेने से, गांव वालों में मुकदमेब्राजी की श्रादत पढ़ गई हे। इस 
अकार एक समस्या दूसरी का कारण है श्रथवा किसी तीसरी समस्या 
का फल है। 

व्यान दन की बात--जास्तव में इन समस्याओं का इल 
करना ही ग्राम-सुधार है। किन्तु इ6 सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बाते' 
ऐसी हैं, छिनको कार्यकर्ता भूल जाते हैं-- 

(१) शासन के बढ़ते हुए करो श्रीर लगान ने तथा जमींदार, 
महाजन, नगरवासो, व्यापारी, दलाल, वकील, पुलिस, तहसील, के 
कर्मचारी इत्यादि, शिक्षित वर्ग के वेशनिक शोषण ने भारतीय आमीण 
के अन्तिम रक्त-बिन्दु को चूस लिया है। ग्राम सुधार पूर्णतः तभी 
सम्भव हे कि जब चिना बिलस्त्र यह बहुमुली शोषण रोका जावे। 
और देश में उत्तरदायी शाप्नन हो जाने से यह कार्य सरल हो गया 
है, तथापि नह्दों तक हो सके इसका प्रयत्न करते रहना चाहिए | 

(२) आज हमारी ग्राम-संस्था निबल और निर्ीव हो रही है. 
उसे सबल और सतेज बनाने के लिए, यह श्रावश्यक है कि गाव 
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वालों में अपनो वर्तमान दयनीय स्थिति से श्रततोष उत्पन्न कर दिया 
बाय, जिससे उनमें श्रपनी स्थ त में सुधार करने की इच्छा चलवती 
हो उठे | गावों में चादर से ठुघार लादने से कमा भी सफलता नहीं 
मिल सकती | खेद है कि इस महत्वपूर्ण तथ्य की ,श्रोर, का र्यकर्ताश्रों 
का ध्यान बहुत कम गया है | गाँव वाले श्रधिकांश बातों को अधि- 
कारियों केद्वाव के कारण स्वीकार कर लेते हैं | कुछ समय के उपरान्त 
सुधार के सब चिह्न नष्ट हो जाते हैं | ग्राम सुधार का कार्य तभी स्थायी 
हो सकता है, जत्र सुधार श्रन्द्र ते हो | इकके लिये आमीण नेतृत्व 
उत्पन्न किया जाय, नहीं तो खात लाख गांवों में (ग्राम-सुघार-कार्य' 
'कर सकना सम्मव न होगा । 


(३) श्रमी तक आम-सुघार-कार्य ठुकड़े-टुकड़े करने का प्रयत्त 
क्या गया है। किन्तु इस प्रकार सफलता मिलना कठिन है| ऊपर 
चतलाया जा चुका है कि गाँव की जितनी ,भी उमस्याएँ हैँ वे एक 
दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं | अतएव आम-सुधार काय' में 
सफलता तमी मिल सकती है कि जब सारी समस्याश्रों 'के विरुद्ध एक 
साथ युद्ध छेड़ दिया जाय। भारतीय समत्याओ्रों को एक-एक करके 
एल नहीं किया जा सकता | 


(४) आम-सुधार की श्रणाल्री कैसी हो | एक केन्द्रीय आम में आम 
सुवार केन्द्र स्थापित किया जाय | वह्दों जो कार्य हो उसे आ्रासपास के 
गाँव ग्रहर्य करते रहें। कार्यकर्ता का आरम्म से ही यह उद्दे श्य होना 
चाहिए कि वह उस ज्षेत्र के गांवों में स्थानीय सस्था और स्थानीय नेता 
उतन्न करदे, जो उस काम को श्रपने हाथ में ते लें। जब वे इस 
अच्छी तरह चलाने के योग्य हो जायें तो ग्राम-सुघार-केन्द्र को वहाँ हे 
दया जा सकता है | 


सहकारित। का उपयोग--आम-सुघार कार्य ' सहकारिता के 
आधार पर ही हो सकता है उसके बिना सफाई, शिक्षा मनोर॑जन, 
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५५ ८मैत्राजी, खेती और पशु की उन्नति तम्मव ही नहीं है । फिर गांवों 
में आमसुवार कार्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिये मी एक सदकारो 
सस्था की स्थापना की आवश्यकता है, जो इन सभी उमस्थाश्रों के 
विरुद्ध एकसाथ युद्ध छेड़ सके । श्रख, ऋवश्यकता इस बात की € 
कि अत्येक गॉँव में एक बहु-उद्द श्य सहकारी समिति स्थापित की जाय । 
बह समिति एक प्रकार से गाँव की शाधनकरतों होगी, बितका उद्घालन 
शहर वालों के हाथ में न होकर स्वयं गाव वालों के हाथ में होगा । 
प्रत्येक घर का मुख्य पुरुष या ली इसकी उदस्य होगी। यह समिति 
उन सभी कार्यों को करेगी, जो श्रावश्यक होंगे। इसके कई विभाग 
डोंगे और प्रत्येक विमाग को एक विशेष कार्य सोपा जावेगा | उरहरण 
के लिये एक विभाग स्वास्थ्य और सफाई का, दूसरा त्रिमाय मनोरज्ञत 
का, तीयरा शिक्षा का कार्य देखेगा. इत्यादि | पूरी समति की वेठक 
प्रति पखवारा या महीने में होगी, जिसमें प्रत्येक विभाग को क्‍या करना 
चाहिए, इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित की जावेगी। समिति की 
'कार्यकारिणी यह देखेगी कि निर्धारित नीति पर कार्य हो रहा है। 

इस प्रकार की एक बहु उद्देश्य सहकारी समिति होने से, ग्रामचुघार 
केन्द्र का कार्यकर्ता इस समिति तथा इसके नेतृत्व का, ग्राम-सुघार-करार्य 
'के लिये, सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता है | राज्य के जन-हितकारी 
विभागजेसे कृषि, स्वास्थ्य,शिक्धा इत्यादि, इस समितियों के द्वार अ्रपना- 
अपना कार्य करे और इन्हें सहायता दें | समिति वो राब्य सहायता टें. 
और चह कुछ फीस सदस्यों से ले। इस प्रकार ऐसी समिति के द्वारा 
जम-सुधार कार्य सफलतापूर्वक हो सकता है| 

इषे को वात है कि आम-सुघार णाय में सहकारिता का उपयोग 
समझ लिया गया है। संयुक्तप्रान्त में इक्षारों रहनसइन-सुधार-सपरि- 
तियां स्थापित फ्रके यह कार्य किया ज्ञा रहा है | पंजाब तथा अन्य 
पआन्‍्तों में सहकारिता का पूरा उपयोग करने का प्रयत्ष हो रह है | 


संयुक्तप्रान्त में आम सुधार-कार्या, श्री कैलाशनाय ब्यटव्‌ का 
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योजना के श्रनुखर, वहुउद्देश्य समितियों के द्वारा होगा। उनकी 
योघना यह है कि प्रत्येक गाँव में एक समिति हो और गाँव के प्रत्येक 
घर का मुखिया उसका सदस्य बनाया जावे। समिति श्रारम्भ में साख, 
अच्छी खेती, खेत की पेदावार की बिक्री, पशु-पालन और पशु-सुधार 
दूध-धी के घन्वे की उन्नति, सूत कातना और गाँव वालों के लिए 
आवश्यक वस्तुओं को बेचने का काम॑ करंगी। किसान की खेत की 
पैदावार, तथा सूद की जमानत पर इन कार्यो' के लिए. सदस्य-को 
नियन्त्रित साख दी जावेगी । खेती में सुधार करने के लिए. समिति--- 
अथवा यदि वह काफी बढ़ी न हो तो कई समितियों की वनियन-बीज 
गोदाम, खाद श्र छ्छे यन्‍्त्रों के भडार रखेगी और इन वस्तुओं 
को सदस्यों को देगी | यदि कोई किसान खाद, बीज या हल इत्यादि के 

लिए ऋण चाहेगा तो उसको नकद ऋण न देफर वस्तुएँ उधार दी 
जवेंगी। इन छोरों में सदस्यों के वाम की बग्तुर भी रखो जावेंगी, 

जो किसान को प्रति दिन आवश्यक होती हैं, जैसे मिट्टी का तेल कपड़ा, 

नमक इत्यादि । जहाँ तक वस्तुश्रों फ्री विक्की का सम्बन्ध हैं प्रत्येक 

सदस्य अपनी खेती की पैदावार तथा सूत तमिति के द्वारा बेचने की 

प्रतिशा करेगा । यदि श्रावश्यकता पढ़ी तो बाबून बनाकर सदस्यों को 

अपनी पैदावार तथा सूत की समिति के द्वारा बेचने पर बाध्य किया 

जवेगा | इस प्रकार की समिति में प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सदस्य होना 

चाहेगा श्रोर आवश्यकता होगी तो दबाव डाला जावेगा | 


६००००५ ७ क्रकएकक ६५७५५७५४/ स०्मक के, 


इकीसवाँ परिच्छेंद 
उपसहार 

सहकारिता आन्दोलन की स्थिति--भारतवर्ष में 
सहकारिता श्रान्दोलन को आरम्म हुए. ४४ वर्ष हो गये, किन्तु भ्रान्दो- 
लन ने इस देश के आर्थिक जीवन भें विशेष परिवर्तन उपस्थित कर 
पिया द्ो, ऐसा दिखलाई नहीं देता । इसका कारण यह है कि 
आन्दोलन श्रमी तक शक्तिहीन है। आधाम, मध्यप्रान्त, भिहार- 
जड़ीसा, बंगाल तथा पश्चिप्रोत्तर सीमा प्रान्त में श्रान्दोलन फेल नहीं 
रहा है । १९२6 के उपरांत आर्थिक मंदी का भयंकर प्रभाव पड़ा तो 
इन प्रान्तों में आन्दोलन के घजेर होकर नष्ट होने का भय होने 
लगा । सहकारी साख समितियों के सदस्य अ्रपने ऋण न चुका सके । 
सेन्ट्रूल बेड्डों क्री स्थिति डांवाडोल हो उठी, यहाँ तक कि प्रांतीय 
बैड भी डगमगाने लगे । यदि प्रान्तीय सरकारों को सहायता न होती 
और पुनर्निर्भाण योजनाएं न चलाई जाती दो इन प्रांतों में आरान्दोलन 
के मर जाने में कोई संदेह नहीं था |फिर भी स्थिति 
बहुत श्रच्छी नहीं है।सोभाग्यवश खेती की पैदावार का युद्ध के 
कारण कल्पनातीत बढ़ा हुआ मूल्य आन्दोलन के पुनर्निर्माण के 

लिए अनुकूल दे। | 
पंजाब, बम्बई, मद्रास और उत्तरप्रदेश में पूर्ण रूप से तो नहीं 
किन्तु साधारण रूप से श्रान्दोलन की स्थिति श्रच्छी है। घम्बई और 
मदरास में गैर-रकारी कार्यइरताश्रों के कारण, भ्रौर संयुक्तप्रांत तथा 
पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को सर्तकता के कारण, आन्दोलन 
कुछ इद तक सफल हुआ है। यद्यपि इन प्रान्तों में भी बहुत सी 
समितियों हैं, जिनकी दशा सन्तोपजनक नहीं हे और प्रतिवर्ष सैड़कों 
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तम्रितियों दिकालिया होती हैं, फिर भी श्रान्दोलन की दशा अलब्त 
शोचनीय नहीं है। श्रणमेर मेरवाढ़ा, कुर्ग वया देहली प्रान्तों में 
ब्रान्दोत्नन की दशा साधारण है। 

देशी राज्यों में भी आन्दोलन की दशा सन्तोषजनक नहीं हे । 
मोपाल में आन्दोलन की दशा श्रत्यन्त शोचनीय है। ग्वालियर, 
इंदौर तथा काशमीर में आन्दोलन श्रभी शक्तिहोन है; मैयूर, देदरा- 
बाद, बढ़ोदा तथा त्रावंकोर राज्यों में श्रान्दोलन की साधारण दशा 
है। अ्रपिकतर देशी राज्यों में श्रान्दोलन श्री आरंभ ही नहीं हुआ । 

पेंतालीस वर्षों में सहकारिता आन्दोलन को स्वयं अपने आए 
पहना चाहिये या । आमीण जबता को अन्य सहकारी पमितियों की 
मॉग करनी चाहिये थी, महाजन को इस आन्दोलन से डरना चाहिये 
या. तथा सहकारी धमितियों के सदस्यों की श्रारथिंक स्थिति सुधरनी 
चाहिये थी, किल्तु श्रभी तक ये चिह नजर नहीं आरा रहे हैं। इस- 
लिए इम इस नतीजे पर पहुँचते है कि श्रान्दोहन की दशा संतोष- 
उनके नहीं है। 

श्रमफलता के कारणु--अ्र'न्दोलन की अ्रमफ्नता के 

कारण बहुत हैं; विव्धि विद्मामों ने भिन्न भिन्न कारणों को मुख्य 
माना है, जिनके विषय में श्रागे लिखा जावेगा । किन्तु श्रसी 
तक दिद्वानों का ध्यान आमीण ऋण की ओर ययेष्ट श्राकर्षित नही 
हुश्रा है; लेखक की सम्मति में श्रान्दोलन की श्रसफल्ञता का यह कारए 
इुस्य है । यहाँ ग्रामीण ऋण के विषय में वे सब बातें ,दोहराने की 
आवश्यकता नहीं, जो तोधरे परिच्छेद में लिखी जा चुकी हैं; इतना 
फृह देना प्यात्त होगा कि किसान आश्ष के चगुल में बुरी तरह से 
फंसा हुआ है। महाजन के शोषण करने का टंग ऐसा विचित्र तथा 
मयंकर है कि किसान कभी श्ुण-मुक्त नहीं हो सकता । इस का फल 
बह हुआ है कि किसान तथा श्रन्य निर्धन वर्गों का जीवन निराशा- 
वादी बन गया है | बिनको विश्वास नहीं, जिनको झाशा नहीं फ़ि 
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इमारी दशा सुधर सकती है, उनमे सहकारिता श्रान्दोलन कैसे सफ़ल' 
हो उकता है | श्रस्तु; सर्वप्रथम इस समस्या को इल करने का प्रयल' 
होना चाहिए। यद्यपि पिछुते वर्षों में कुछ कानून चने, किन्तु जब 
तक मावनगर की योजना की भांति कोई क्रान्तिकारी योजना ने झ्ेः 
तंव तक समस्या इल नहीं हो ठकती । 

शिक्वा प्रत्येक श्रानदोलन की सफलता के लिये श्रावश्यक द्ोती " 
है | सहकारिता श्रान्दोलन में तो शिक्षा की श्रोर भी श्रावश॑यकता है, 
क्योंद्धि सदस्यों को स्वय सहकारी साख-समितियों को चलाना पढ़ता 
है| समितियों के हिसाव रखने औौर कार्यवाद्दी लिखने के लिये शिक्षा 
की आवश्यकता है | भारतवर्ष में सहकारी साख-समितियों को पढ़े-- 
लिखे सदस्य नहीं मिलते, जो मंत्री का कार्य कर सके | इसलिए ऐसे” 
आदमी को मंत्री बनाना पड़ता है जो संद॒त्य न हो । आठ दस समि- 
तियाँ का एक मन्‍्त्री होता है, फल यह होता है कि मन्‍्त्री ही इसः 
समितियों का फर्ता-घर्ता बन जाता है भौर सदस्यों को कार्य करने की 
कोई शिक्वा नहीं मिलती । इन मंत्रियों के विरुद्ध बहुत शिकायत है, 
किन्तु वे जमे हुए हैं| इससे शिक्षा प्रचार की आवश्यकता स्पष्ट हे । 
यदि यह न भी हो तो सईकारिता की शिक्धा की व्यवस्था तो होनी हीः 
चाहिए । गांव वालों को सहकारिता के सिद्धांतों की शिक्षा ठीक प्रकार 
से दी जावे तो वे उमिति भल्ी प्रकार चला सकते हैं | 

मारत में बहुत से विद्वानों का मत है कि श्रान्दोलन सावंजनिक' 
न हो कर एक सरकारी नीति (स्टेट पालिछी)) के रूप में चलाया 
जा रद्टा है, यही आन्दोलन की निबंलता है | है भी यह बहुत-कुछ, 
सत्य । यदि देखा जावे तो सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार ही श्रान्दो- 
लगन का सर्वेसर्वा है। उमितियों का निरीक्षण करना, नई समितियों * 
का रलिस्टूर करना, खरात्र समितियों का तोढ़ना तथा उनका आडिट: 
कराना उसके ही कार्य हैं। वह अधिकतर कोई सिविलियन होता है, 
अथवा उसी ग्रेड का कोई कर्मचारी; उसके नीचे डिप्टी रजिस्ट्रार 
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तथा इन्सपेक्टर होते हैं | श्रतिस्टेंट रजिस्ट्रार तथा डिप्टी रक्िस्ट्रार 
प्रान्तीय सिविल सर्विस के होते हैं। कोई भी सिविलियन अधिक 
दिनों तक रचिस्ट्रार नहीं रह पाता, क्योंकि वह अपनी उन्नति को; 
श्रानदोलन के लिये नहीं छोड़ सकता | फल यह होता दे रविद्द्वर 
बलदी बदला करते है, श्रौर एक नीति स्थायी रूप से काम में नहीं 
लाई जाती। रजिस्ट्रार को नियुक्त होते समय सहकारिता का शान नहीं 
शेता, ( सर्वश्री कैहवर्ट, स्टिकलैड तथा डालिंग आदि इसके अपवाद 
ख्रूप हैं) | डिप्टी रजिस्ट्रारों को आन्दोलन से कोई विशेष प्रेम 
-नहीं होता, क्योंकि वे दूसरे विभागों में जाने की चेष्टा करते रहते 
है। एक डिप्टी कलेक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार बनने पर प्रणन्न नहीं शेता । 
किसी भी श्रान्दोलन के लिये यह आवश्यक है कि उसके संचालक 
उत्साह और लगद के खाथ उसमें जुटे । सहकारिता विभाग के श्रधि- 
कतर कारयकर्ताश्रों में इस बात का अ्रभाव है। जो सज्जन इस आन्दो- 
लग में अ्रवेतनिक कार्य करते है, वे सेवाभाव से काम नहीं करते वरब््‌ 
सरकार को प्रसन्न करके पदवी इत्यादि प्राप्त करने के उद्द श्य से करते हैं ! 
यहां यह कह देना आवश्यक है कि मदरास तथा श्रन्य प्रान्तों में 
भी कुछ ऐसे तज्जन श्रवश्य मिलेंगे, जो शुद्ध सेवा भाव से काम कर 
रहे हैं। श्रीयुत देवघर, सर लल्लू माई सांवल दांस, श्री एप० एउ० 
तालमाकी, श्रीयुत्‌ रामदात पतल्ू तथा मदरा्त के श्री ढी० फे० 
'इनुमतराव और स्वेन्टन्प्राफ़-इरिया सोसायटी के कार्यकर्ताशों करी 
जितनो प्रशंसा की जावे, वह थोड़ी हैं, किंतु श्रधिकतर कार्य कर्ता सेवा- 
भाव से कार्य नहीं करते | 
इसका फल यद्द है कि सहकारों साख-समिति का सदस्य समिति 
को श्रपनी संस्था ने समझ कर सरकारी बक समझता हैं । वह समझता 
हे कि जिस प्रकार सरकार तकावी बांदती है, उसी प्रकार यह उरकारी 
चेढू ऋण देता है। इसका श्रथ यह है कि सहकारी हमिति का सदस्य 
एद्कारिता के मूल सिद्धान्त से अपरिचित है| वह यह नहीं उमरूता 
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“कि सहकारिता का मूल सिद्धान्त स्वावलम्बन है | इसका मुख्य कारण 
यह है कि सेन्द्रल बेक के कर्मचारी तथा अन्य संगठनकर्ता सदस्यों 
नो सहकारिता के सिद्धांतों की शिक्षा नहीं देते जो अत्यन्त आवश्यक 
हैं, और जित पर मैऊलेगन कमेटी ने विशेष जोर दिया था। वे 
सदब्यों को यह नहीं बतलाते कि यह समिति तुम्हारी है, ठुम्हीं इसके 
मात्रिक हो, तुम इसका प्रशनन्ध स्वयं जैसा चाहो कर सकते हो। 
कर्मचारी यह समभते हैं कि ऐसा करने से सदस्यों पर रोच नहीं रहेगा, 
तथा सेन्ट्रल बक का रुपया वसूल नहीं होगा। ऐी परिस्थिति में मला 
किसान यह कैसे उमक सकता है कि समिति उठती की चीज है। और 
जब तक किसान ऐसा न उमभने लगे ओर उनमें स्वावलम्बन के 
भाव जागृत न हो उठे, तब तक यह आन्दोलन सहकारिता 'श्रान्दोलेन 
नहीं कहा जा सकता श्लौर सफल नहीं हो तकता। श्रान्दोलन की 
भ्रारम्मिक स्थिति में सरकारी सह्षायता की श्रावश्यकता थी। श्र वद्द 
बात नहीं रही । अब तो आन्दोलन को जनता के हाथों में जोंप देना 
चाहिए, गेर-सरकारी अवैतनिक कार्यकर्ताश्रों को आन्दोलन में आने के 
लिए प्रोत्ताहित करना चाहिए | 
इस सम्बन्ध में एक बात उल्लेखनीय है, कहीं कहीं सहकारी 
समितियों का उपयोग डिप्ट्रिक्ट बोड, प्रान्तीय कॉसिल, तथा असेम्बली 
के चुनाव सम्बन्धों प्रचार में किया जाने लगा है। सेन्ट्रल बकों के 
डायरेबटर तथा श्रन्य प्रभावशाली कायकर्ता श्रपने चुनाव में उमितिया 
का उपयोग करते हैं | पंजाब के रजिस्ट्रार महोदय ने पिछली रिपोर्टों 
में इस ओर संकेत किया था'। अभी यह रोग श्रधिक नहीं है. किन्तु 
सम्भव है कि भविष्य में यह मययंकर रूप धारण करे, इस कारण श्रभी 
-से इसे रोकने का प्रयत्न दोना चाह्यि। पिछले वर्षों में कहीं-कड़ीं 
सहकारी सप्तितियों के द्वारा सरकार ने राष्ट्रीय आन्दोलनों के विरुद्ध 
' इ कराया था, उससे श्रान्दोलन ने जनता की सहानुभूति 
व्वो दी । 
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तहकारिता श्रान्दोलन कौ असफलता का एक कारण सहकारी 
समिति के साथ अठस्व व्यवहार होना भी है। बक के कर्मचारए 
उठ गाँव में पहुँचते है, जिसके सदस्यों पर ऋण होता है। बक केः 
मैनेजर अ्रथवा निरीक्षक (सुपरवाइजर) मालिक की भाँति बेठते हैं, 
श्र तदस्य हाथ बांघ कर दूर खड़ा रहता है; जो आदमी समय पर 
रुपया अदा नहीं कर पाते उन पर फटकार पढ़ती है, गाली दी जाती? 
है, और कभी-कभी पिटवाया भी जाता है | इससे दो बड़ी हानियां होती 
हैं, एक तो सदस्य की दृष्टि में समिति का मूल्य नहीं रहता | वह 
महाजन की तरद्द ही बंक के कर्मचारी को ऋण॒-दाता समझता है। 
दूसरे, जो किसान यह सब्र देखते हैं, वे यह समझते हैं कि समिति से 
तो महाजन ही अच्छा है, क्योंकि वह सब के पामने श्रपमानित तो! 
नहीं परता। यही कारण है कि सहकारिता आन्दोलन ग्रमी तक 
जनता को श्राकषित नहीं कर सका । पंजाब तथा मदरास को छोड़कर 
अन्य आन्तों में सहकारी साख सप्तितियों ने महाजन का ध्यान भी! 
अपनी ओर भ्राकर्षित नहीं किया। महान्न३ क्री स्थिति गाँवों में 
उतनी ही मजबूत है, जैत्ती पहले थी; वह सहकारी साख समितियों से' 
भयमीत नहीं हुआ्रा है। इन सब्र बातों से त्पष्ट शे जाता है कि 
श्रान्दोलन में जीवन-शक्ति की कमी है। 

भारतीय सहकारिता अन्दोलन की एक कप्ती यह भी है कि श्ान्दो- 
जन साज्न-सप्तितियों तक ही सीमित रहा । गैर-खख-समितियां संख्या 
में बहुत कम हैं | बात यह थी कि आमीण ऋण की इतनी भयड्डुर 
समस्या सामने उपल्यित थी कि आ्ररम्भ में केवल साख-समित्तियों ही' 
स्थापित करने का प्रयत्न किया गया और श्राज कायेकचाश्रों का ध्यान 
जल-उमितियों की श्रोर ही अधिक है। भारतवर्ष जैसे कृषि-प्रधान देश: 
में साल तमतियों भत्यन्त आवश्यक है, उनके महत्व को कोई श्रस्वी- 
कार नहीं कर सकता, किन्तु गैर साख समितियों की भी उतनी हीः 
आवश्यकता है | गाँव का महाजन किसान को केवल ऋण ही नहीं देत# 
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>तह गोव का दुकानदार भी होता है, श्र्णत्‌ किसान के हाथ श्रावश्यक 
वस्तुएं वेचता है श्रौर उसके खेतों की पैदावार खरीदता है | जब तक 
“सहकारी उमितियाँ क्रयन-विक्रय को भी श्रपने हाथ में लेकर महाजन को 
उसके स्थान से हटा नहीं देती, जत्र तक महाजन का बल नष्ट नहीं शेगा 
श्रोर न कितान की श्रार्थिक दशा ही सुधर सकती है गह-उद्योग घंषों 
में लगे हुए फारीगरों के लिये मी उत्पादक समितियों की नितान्त आ्राव- 
श्यकता है| इर्प का विषय है कि कुछ दिनों से सहकारिता विभाग तथा 
अन्य कार्यकर्ता गे र-साख-सम्रितियों की श्रावश्यकता का श्रमुमव करने 
“लगे हैं श्रौर इस श्रोर भी प्रयत्त किया छा रहा है । 


एक दोध, णो श्रान्दोलन में घुम श्राया है, कांगनी लेन- 

“देन है। जब समिति के सदस्य रुपया भ्रदा नहीं करते तो सप्रिति«से 

उतना ही ऋग ले लेते है, जितनी किस्त उन्हे चुकानी होती है। बेक 

के वही-खाते में पहुली किप्त चुकती दिखा दी जाती है श्रौर उतना 

«डी रुपण नये ऋण के रूप में दिखला दिण जाता है। इसका अथे 

यह है कि दपया वसूल नहीं शेता, केवल लिखापढ़ी कर ली जाती हे, 
'और अधिकारियों को धोखा दिया जाता है | 


आ्रांदोलन की निर्बलता का एक कारण यह भी है कि सहरारिता 
विभाग के कर्मचारी तथा श्रारगेनाइजर ऊँचे श्रध्रिकारियों की दृष्टि में 
अच्छे कार्यकर्ता साब्ति होने के लिये शीघ्रतापूषंफ बिना अधिक ध्यान 
(दिये, समितियाँ स्थापित फरते चले घाते हैं | कुछ समय उपरांत वे 
कर्मचारी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं| घल्दी में संगठित सम्रितियोँ 
“ठीक तरह से कार्य नहीं करतीं, 'ब्रन्त में दिवालिया हो जाती हें। 
आन्दोलन पर इसका प्रमाव बुरा पढ़ता हे। 
कही-कष्टीं पंचायत के सदस्य बेरमानी करते हैं, और कफर्दी-करीं 
महाजन ही सप्तिति को हथियाने का प्रवन्ध करता हे, किन्तु श्रत॒ यह 
“दोष कप्त हो रहे हैं| परन्तु एक बात मप्रानक है, कहीं-कही 
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उम्िति के प्रभावशाली सदस्य समिति को इथिया लेते हैं और वे ही 
उससे श्रधिक लाभ उठाते हैं । 

ऊपर लिखी हुईं श्रालोचना से पाठक यह न समझ ले कि- 
श्रान्दोलन से कोई लाभ ही नहीं हुआ है | यह ठीक है कि श्रान्दोलन 
श्रमी निर्बल है, दोष-पूर्ण सगठन तथा कार्यर्ताओं की श्रकर्म्यता 
के कारण यह अभी तक बबल नहीं हो तका है | फिर भो श्रांदोलन फरे 
देश को बहुत लाभ हुआ है | शादी कृषि कमीशन की सस्मति में , 
“सहकारिता श्रादोलन के विषय में जानकारी बढ़ रही है, मितव्ययिता 
को प्रोत्साइन दिया जा रहा है । बेकिंग के ठिद्धांतो की शिक्षा दी जा रही" 
है; जो श्रान्दोलन की नीव दृढ़ है, वहां महाजन ने सूद की दर घटा दी 
है, तथा महाजन का प्रभुत्त कम हो गया है। इसका परिणाम यह्ट 
हुआ है कि किसानों की मनोदवृत्तियों बदल रही हैं।” आन्दोलनः 
के दोषों को शोर सकेत करते हुए कृषि-क्ीशत ने कहा है कि श्रान्दो- 
लन की श्रार्थिक दशा सन्तोषजनक हे; हों, उसके सम्बालन में बहुता' 
से दोष हें | 

कभी तक सहकारिता का प्रचार बहुत कम हो पाया है। ऐसा" 
श्नुभान किया जाता है कि सहकारी साख समितियों आमीण जनता 
को जितने ऋण की आवश्यकता होती है, उसका केवल पॉच फीसदी” 
ऋण देती हैं। सहकारी साख-समितियों के तदस्थों को एक शिकायत 
यह रही है कि जब उनको रुपये की आवश्यकता होती है, तब उन्हे” 
रुपया नहीं मिलता; लिखापढी तथा जॉच में बहुत समय लगाः 
जाता है। किसान को समय पर रुपया न मिलने पर उसे बहुत 
कठिनाई होती है, इस कारण विवश होकर उसे महाजन से रुपया लेना, 
पढ़ता है | 

भारतवर्ष में लगभग ७ लाख गाँव है, अभिकाश (६० प्रतिशत) 
जनतख्या गांवों में निवास करती है । आज इमारे गोंवों को दशा 
अत्यन्त शोचनीय है, और उनमे ग्हनेवाली अधिकांश जनता काः 
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जीवन निर्धनता, अ्रशान तथा गन्दगी से भरा हुआ्रा हे, उठका शोषण" 
श्रत्यन्त निर्देयता से हो रद्द है | ऐसी दशा में ग्रामीण जनता जीवित 
हे, यही क्या छंस आश्रय की बात है | आयरिश किसानों के उद्धार- 
कर्ता श्रायरलेंड में सहकारिता आन्दोलन के जन्म-दाता, सर होरेस 
प्लेकट के शब्दों में कियान के उद्धार के लिये तीन वस्तुओं की आाव-- 
श्यकता हैः--अच्छी खेती, श्रच्छा जीवन तथा अच्छा कारोबार । 
मारतीय ग्रामीण को इनकी श्रत्यन्त श्रावश्यकता है | 

लिन प्रांतों में सहफ़ारी साख-समितियों को विशेष उफ़लता मिली” 
है, उनमें उन्होंने किसान को उचित दर पर ऋण देने की व्यवत्या' 
को है; यह नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जावेगा | 


आरम्भिक समितियाँ।--- 
सदस्यों से लिया जानेवाला यूद ७ से ६ प्रतिशत । 


डिपाजियों पर दिया जानेवाता सूद ४ से ६ प्रतिशत | 
सेन्ट्रल चेंको को दिया जाने वाला सूद ५ से ७ प्रतिशत | 


सेन्ट्रल बेइ।--- 
डिपानिटों पर दिया गया सूद २ से £ प्रतिशत । 
प्रान्तीय्‌ बेझ्डों को दिया गया सूद ४ से ९ प्रतिशत | 
बे 
गन्तीय बढ़ु--- 


डिपाजिटों पर दिया गया सूद २ से ३ प्रतिशत | 
इम्पीरियल बैंक को ऋण पर दिया गया सूद ३ प्रतिशत | 


६0-०5. िडंकाकीक सका रश रकम 


सहकारिता श्रान्दोलन ने अ्रभी तक देश की बहुत कम बनसंख्या- 
को छुश्ना है श्रौर श्रमी तक वह एक सबल आन्दोलन नहीं बन पाया 
है, यह नीचे दी हुईं तालिका से रष्ट है | 
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प्रान्त प्रति १००० व्यक्तियों पीछे; प्रारस्मिक 
सहकारी समितियों के सदस्य 
आ्रतम ० *** ४.६ 
घगाल. ० "** लि 
विद्वर +० ००० ००० ६.३ 
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मदरातध ४. ४ *** 5 
उड़ीता हब ७७% १२.३ 
पंजाब ००० ००० ढ्ग्न ३६.४ 
उत्तरप्रदेश **  ** जे १५ 'प 
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आते डे 2 9 कक 


एपं का विषय दे कि कुछ दिनों से शिक्षित भारतीयों का ध्यान 
प्राम-जीवन फो सुधारने की श्रोर गया है। किन्तु, प्राप-संगठन-कार्य 
सहकारिता के घिना हो ही नहीं सकता | यदि हम चाहें कि 'इमारे 
ग्रामीण भाहयों की दशा सुधरे तो इमें सहकारिता श्रान्दोलन में लग 
जाना चाहिये। जो चमत्कार सहकारिता आन्दोलन ने श्रायरणैड, 
उमनी श्रौर इटली में कर दिखलाया, चह भारतवर्ष में भी हो सकता 
है। यदि हमारा शिक्षित वर्ग विशेषक्षर नवशुवक समुदाय इस ओर 
लग जावे तो थोड़े समय में आन्दोलन गाँवों की काया पलट कर दे | 
अब इम संत्त प में यहोँ यह बतलाने क्षा प्रयत्न करेंगे कि सहकारी 
सप्रितियाँ किस प्रकार स्थापित की जा सकती हैं | 
उत्ताही कायकर्ता द्वारा सहयोग समिति की स्थापना[- 
यदि कोई शिक्धित कार्यकर्ता गाँव में या शहर में तहफारी समिति की 


स्पापना करना चाहता हे तो उसे नीचे लिखे अथुसार कार्य करना 
' हग[०-« 
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(१) सर्वप्रथम कार्यकर्ता को उप गांव या उम्र वेग की सामाजिक 
आशधिर् तथा श्रन्य उमध्याश्रों को दृष्टि में रख कर यह तय करना 
चाहिए, कि ,वह किंत प्रकार की सहकारी समिति स्थापित करेगा; 
चकबनन्‍्दी सम्रति, साध समिति, या विक्रप समिति आदि। कौन- 
सी उमिति कित गाँव के लिए अधिक आवश्यक है, यद उस गाँव की 
स्थानीय बानों पर निर्भर ग्हेगी। 

(२) इसका निर्णय कर लेने के उपरान्त कि कौन सी समिति 
स्थापित का जाय. कार्यकर्ता को चाहिए कि वह गाँव वालों को 
उस सप्तिति का उद्देश्य, उसकी स्थापना से होनेवाला लाभ श्रोर 
उसके सद॒त्यों को क्‍या करना होगा, इत्यादि बातें भलो भाँति 
समभावे । समिति का विधान कैता होगा, प्रत्येर्र सदस्य का क्‍या 
दतंव्य होगा; उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, यह भी बतला देना 
आवश्यक है। ए५ प्रकार उसे २५ या ३० तदस्थों को तैथार करना 
चाहिए । यद्यपि कांबूत के श्रनुतार केवल १० सदस्य ही आवश्यक 
है, परन्तु व्यवहार में सहकारिता विभाग समिति की स्थापना के 
लिए, २५ सदस्य आवश्यक समझता है। 

(३) जब सदम्य तैयार हो जो तो' कार्यकर्ता को चाहिये कि वह 
उस जिले के सहकारी विभाग के इन्स्पेक्टर या श्रारगेनाइजर से मिलते 
श्रौर उसकी सहायता से उस सम्रिति के उपनियम इत्यादि बनाले। 
डपनियम बनाने की सबसे सरल विधि यह है कि कार्यकर्ता सहका- 
रिता विभ)ग के जिला इन्प्ेक्टर से था बेक के दफ्तर से "को श्रापरे- 
टदिव मेतुश्रल' नामक पुस्तक ले ले | उठ पुस्तक में सत्र प्रभार की 
समितियों के नमूने के उपनियम्र दिये रहते हैं । मेनु श्रल में से कार्य- 
कर्ता विधान और उपनियमों की नकल कर लें और आवश्यकता हो 
तो उक्षमें कुछ परिव्तत करते | 

(४) इतना कर चुकने के उपरान्त कार्यकर्ता को उस प्राम्त या 
'राज्य के सहकारिता विभाग के सर्वोच अधिकारी रजिस्ट्रार के पास 
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इस आशय का प्रायनापत्र भेजना चाहिए कि निम्नलिखित व्यक्ति 
अमुक प्रकार की सहकारी समिति की स्थापना करना चाहते हैं । 
प्रस्तावित उमिति का विधान तथा उपनियम साथ में मेज्नना चाहिए । 
समिति के होनेवाले सदस्यों के नाम, उपनियमों की नकल, गोंव, 
जिल्ञा इत्यादि सभी लिख भेजना चाहिए, 

(५) रजिस्ट्रार उत जिले के सहकारिता विभाग के इंस्पेक्टर को 
आदेश देगा कि वह जाकर जॉच करे |क उस गाव के लोग वास्तव 
में सहकारी समिति की स्थापना करना चाहते है, और वे उध् प्रकार 
की समिति के उद्देश्य या लाभों को समभते हैं या नही । जब इस्पे- 
क्टर जांच कर लेता है और श्रनुकूल रिणेट दे देता है तो रजिस्ट्रार 
समिति को रजिस्टर कर लेता है, रजिस्टर हो जाने के उपरान्त 
समिति काम करने लगती है। 

रजिस्टर होने पर समिति की साधारण सभा बुलाई जाती हे, 
जिपमे श्रन्य बातो के श्रतिरिक्त पंच, सरपश्च तथा मन्त्री का चुनाव 
होता है और कार्य आरम्भ हो जाता है। 

कार्य किए प्रकार किया जावे, हिसाप्र किस प्रकार रखा जावे तथा 
अन्य प्रकार की लिखापढ़ी किस प्रकार को जावे, इमकी शिक्षा 
सहकारिता विभाग के कर्मचारी, आरगनाइजर और इंस्पेक्टर देते 
है। यह उनका मुख्य कार्य हे, उसकी वोई चिन्ता न करनी चाहिए । 

समिति का हिसाब रखने के लिये तथा श्रन्य कार्यों के जो 
रष्तिस्टर इस्पादि होते हैं, वे सहकारिता विभाग के द्वारा खरीदे जा 
सकते हैं । 

(६) काय्कर्ता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सहकारी 
समिति की सफलता उसके सद्श्यों में लहकारिता की भावना के जागत 
होने पर निर्भर है | श्रतएव उसे सदस्यों का सदैव समिति के कार्य में 
भाग लेने और उसके उद्दे श्य-प्रचार में सहयोग प्रदान करने के लिये 
प्रोत्थाहित करते रहना चाहिए, उसे सदस्यों पर अपनी सम्मति लादने 
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की चेष्ट न करनी चाहिए, वरन्‌ सत्र सदस्पों को अपनी स्वतन्त 
उब्मृति प्रकट करने देना चाहिए । सदस्यों में यह भावना बादण्व हाना 
बाहिए कि समिति उनकी भ्रपनी संस्था हैं, और वे दें 38के मालिक । 
स्ावतम्घन को भावना के जगाये बिना सहकारिता आन्दोलन को 
सफलता प्राप्त नहीं हो तकती | 


(७) जब कार्यकर्ता कोई समिति खोलना चाहेगा तो महाजन, 
ज़मींदार, पटवारी तथा श्रन्य स्थिर स्वार्थ वाले लोग उठका विरोध 
करेंगे । इसलिए कार्यकर्ता को बड़ी सावधानी से काय करना चाहिए । 
लोगों को सत्र बाते समक्राऋर 0मिति का सदस्य बनने के लिए 
सैयार करना उहका काम है। आवश्यकता इसबात की है कि 
जहाँ तक हो सके आरम्म में जब तक कि समित्ति का संगठन 
हृढ़ु न हो जावे, स्थिर स्वार्थ वाले के विरोध को बचाया 
जावे | 


यदि कार्यकर्ता समिति को स्थापित बरने में इतना मंभट तथा 
लिखी-पढ़ी न करना चाहे तो एक ओर भी सरल उपाय है। वह गाँव 
वालों से बातचीत करके उन्हें समझा बुझाकर सप्रिति की सदस्य 
बनाने के लिए तैयार कर ले। फिर यदि वह चाहे तो उत्त सकत्त या 
जिले के कोआपरेटिव इंस्पेक्टर से मिल ले या उसको पत्र लिखकर 
गाँव की श्रावश्यक्रता तथा गाँव वालो को रजामंदी बताकर उससे एक 
समिति उसके गाँव में स्थापित करने के लिये कहे | सहशरिता विभ'ग 
के क्मंचारियों का यह मुख्य कार्य है। अतएव जैसे ही इंस्पेक्टर को यह 
घूचना प्रिलेगी कि श्रमुक गाव में ,समिति के स्थापित होने की सम्भा- 
बना है, 'वह उस क्षेत्र के आरंगेनाइजर को[उस गाँव में भेजेगा | 
आरगेनाइजर पहले इस बात की जॉच करेण कि उस गाँव में उस 
समिति के छफल होने की सम्भावना है या नहीं। फिर वह वहाँ के 
निदासियों को समिति के उद्देश्य, उसके सदस्प होने से लाभ तथा 
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उनके कर्तव्य उमकाकर उन्हें सदस्य बनने के लिये प्रोत्ताहित 
करेगा। 

जब आरगेनाइजर सब्र प्रारंम्मिक कार्यवाही कर चुकेगा ते वह 
इंस्पेक्टर को सूचित कर देगा कि समिति स्थापित कर दी जाय । इंस्पे 
कटर स्वयं उठ गोंव में जाकर एक वार जाँच कर लेगा, फिर रजिस्ट्रार 
को अनुकूल रिपोट कर देगा और समिति रजिध्टर कर लो जावेगी | 
तदुपरान्त समिति की देखभाल सहकारी विमाग के क्मंचारी 
करते रहेंगे | वे पंचों को सब्र प्रकार का परामर्श और सहायता देते 
रहते है । 


यदि भ्रशिक्षित आमीण व्यक्ति अपने गाँव में सम्रिति खुलवाना 
चहें तो उन्हें एक प्रार्थनापत्र इस आशय का कि हम श्रपने गाँव में 
अम्ुक सहकारी उप्रिति खुलवाना चाहते हैं, सहकारिता विभाग के 
रजिद्भार या उस जिले के इंस्पेक्टर को भेजना चाहिए | अच्छा 
हो कि उनमें से कोई एक आदमी इंस्पेक्टर से सवय॑ मिलकर उसे सब 
बातें बतला दे। यदि सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को विश्वात हो 


गया कि उठ गाँव में समिति सफलतापूर्वक स्थापित की जा सकती 
हैं तो वे उसे स्थापित कर दूँगे | 


सहकारिता आन्दोलन का भविष्य-सच तो यह है कि 
सहकारिता आंदोलन की सफलता का श्रनुमान समितियों की या उनके 
सदस्यों की संख्या और कार्यशील पूंजी से नहीं लगाया जा सकता | 


उसका अनुमान तो केवल इससे ही हो सकता है कि जिन लोगों की 
आशिक दशा को सुधारने के लिए. उसको देश में चलाया गया है, 
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प्रिच्छेद--२२ 
सहकारी योजना समिति की रिपोर्ट 


सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रारों के चौदहवे उम्मेलन ने एक 
प्रस्ताव के द्वारा भारत सरकार का ध्यान इस ओर आव षित किया 
था कियाद युद्बोत्त? भारत के आथिक निर्माण में सहकारिता' 
श्रान्दोलन को एक कार्यशील और सबल श्रान्दोल्लन बनना है और 
भारत में सहकारिता के आधार पर आर्थिक निर्माण होना है तो यह' 
श्रवश्यक है कि एक सहकारी योजना तैयार की जावे और उसके 
लिये एक कमेटी बिठाई जावे। भारत सरकार ने इस प्रध््ताव को 
स्वीकार कर लिया औ्रौर श्री सरया की श्रध्यक्षता में एक योजना 
समिति बिटाई, जिसकी रिपोर्ट अभी हाल में प्रकाशित हुई है। भारत 
में सहकारिता श्रान्दोलन का मविष्य बहुत दूं छु इस रिपोर्ट से सम्बन्धित 
है। इस रिपो्ट के सुभाश्रों का श्रान्दौलन पर गहरा प्रभातर पड़ेगा 
श्रौर सहकारिता श्रान्दोलन का निर्माण रिपोर्ट द्व रा निर्धारित योजना 
के अ्रतुणार होगा । रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें श्रागे दी जाती हैं। 

प्रारस्भिक 

२--सहकारिता आन्दोलन की उन्नति की योजना की सफलता के 
लिए उत्तरदायी जनतम्त्री सरकार की आवश्यकता है, जो सामाजिक 
तथा श्रा्थिक मामलों में अहस्तक्षेप नीति क्रो त्याग कर सावंजनिक 
ह्वित के कार्यो को अपने हाथ में ते । 

२-सहकारिता श्रान्दोलन की योजना बनाने का यह अर्थ नही है 
कि इस श्रान्दोलन के मूल रिद्धान्त अर्थात्‌ सहकारी समिति के 
स्वेच्छा से उदत्य बनने की स्वतन्त्रता को छीन लिया जाय और 
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व्यक्तियों को समिति का सदस्य बनने के लिये विवश किया जाय | ' 
कमेदी का प्रस्ताव है कि किठी को उनकी इच्छा के विदद्ध सहकारी 
समिति का सदस्य बनने के लिए. वित्रश न किया जावे | फिर भी कुछ. 
दशाश्रों में इस नियम को भंग करना पड़ा सकता है| उन कार्यों में 
जिनके द्वारा सत्र का समान हित हे श्रौर जो श्रनिवार्य है यद कोई 
व्यक्ति समिति का तदस्य नहीं होना चाहता तो उसे विवश किया जा 
सकता है, उदाहरण के लिये भूमि-चकब्नन्दों समितियाँ, फंतल रक्षक 
समितियों तथा विचाई समितियाँ | इन कारों के लिए यदि सहकारी 
क्षप्तिति के सदस्य जो उ8 गाँव के दो-तिहाई हों, एक प्रस्ताव द्वारा * 
योजना को स््रीवार कर लेते है तो वह योजना गेर सदस्यों पर भी 
कानून द्वारा लागू हो बावेगी । इस बात' का निर्णय करने के लिये कि 
अमुक योजना का श्रनिवार्य श्रावश्यकता है, उत्तरदायी व्यक्ति नियुक्त 
फिये जावेगे | परन्तु कमेटी का विश्वाठ है कि स्वतन्त्र भारत के उत्तर- 
दाया राष्ट्र निमोणकारी विभाग के कर्मचारी प्रचार, शिक्षा प्रदर्शन 
श्र प्रोत्साहन द्वारा तथा गेर-सदस्यों को सुविधाएं न देकर उन्हें 
बानूनी दवात्र डाले बिना 6हकारिता आदोलन में शाप्तिल करने का 
अयल करेंगे। 

२--देश की ग्राथिक उन्नति करने का सहकारी समिति ही एक- 
मात्र उत्मम साधन है।.' 

४- कमेटी की सम्मति है कि सहकारिता आन्दोलन के अभी तक, 
अधिक सफल न होने के नोचे लिखे कारण है;-- राज्य की श्रहस्तत्षेर 
अथधा उदासीन नीति, जनता का अ्रशिक्षित होना, श्रान्दोलन' का 
व्यक्ति के जीवन की सभी श्रायिक समत्याश्रों को एक साथ न लेना 
प्रारम्भिक समिति का छोटी होना, और श्रवैत्निक कार्यकर्ताओं १र अधिक 
भरोसा रखना । 

खेती की उन्नति । 
( १ ) प्रान्तीय सरकारों को मली प्रकार इस बात की जॉच करव! 
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लेनी चाहिए कि प्रान्तों में जो जोतने योग्य बंजर भूमि पड़ी है, उसमें 
मे कितनी भूमि सरलता-पूर्वक जोतो जा सकती है | कमेटी का मत है कि 
मेती की पैदावार में वृद्ध अधिक भूमि को जोत कर इतनी नहीं होगी, 
जितनी भूमि की पैदावार बढ़ाने से होगी । 

( १) सहकारी समतियों के द्वार अच्छे यन्त्रों श्रर श्रच्छे घीज 
के प्रचार का काम कराना चाहिए | वे केवल अच्छे हल ओर बीज का 
वितरण और प्रचार ही न करे. खाद का वितरण भी करे । कृषि विभाग 
केवल श्रच्छे वीज. खाद हल की खोज करे औ्रौर उनका प्रचार करे, 
किन्तु वितरण का कार्य केवल सहकारी समितियोँ ही करे। गाँवों भें 
ईंधन की लकढ़ी के वन लगाने की योजना जगल-विभाग तेथार करे, 
दिन्तु उसको कय रूप में तहकारी समितियों परिणत करें । 

(३ )ठिंचाई के मुख्य साधनों का निमोण करना राज्य का कार्य 
है; किन्तु पानी देना. आ पाशी वसूल करना श्रौर बम्मों करी मरम्मत 
करना सहकारी सम्रितियों के हाथ में दे देना चाहिए। राज्य कुएं: 
खोदने के लिये जो सहायता देता है, वह सहकारी समितियों के द्वारा 
दी जानी चाहिए। 

(४) भारत के आ्आाथिक निर्माण के लिये राज्य को सड़कों का 
विस्तार करना होगा । सढ़शें को बनाने का काम राज्य करे किन्तु माल 
को तथा सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लैबाने का काम 
यातायात सहकारी समितियों को करने दिया जाय। श्रम सहकारी 

समि/तयों स्थापित करके उन्हे सड़कें बनाने का ठेका दे दिया जाय । 

(५) साख सहकारी समितियों केवल साख का प्रबंध करती है, 
परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ 

सदस्य के पूरे जीवन को छुए। उन्हें बहु-उद्दे श्य'तहकारी समितियाँ में 
परिणत कर दिया जाता चाहिये। किठतो क्षेत्र के सभी उ्यक्तितों को 
स,मति का सदस्य बनने को प्रोत्साहित करना चाहिए, समिति के कम- 
से कम १० सदस्य तो अ्रवश्य हों, श्रौर उतका छेत्र तथा कार्य इतने 
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विस्तृत होने चाहिएँ कि वह सम्तिति भली प्रकार चल सके और हानि 
की सम्भावना न रहे | 
(६ ) जहाँ श्रपरिमित दायित्व सफल हुआ हो, वहाँ उसे हटने 
की आवश्यकता नहीं हैं | परन्तु कमेटी को राय हैं कि प्रायः श्रपरिमित 
दायित्व से सहकारिता आन्दोलन की प्रगति रुकी है, इस फारण समि- 
तियां परिमित दायित्व वाली स्थापित की जाव. और जो प्रारम्मिक 
समितियां अपरिपित दायित्व वाली हैं, उन्हें परिमित दायिस्व वाली 
बना दिया जावे | 
(७) इत बात का प्रयत्न करना चाहिये कि दप्त वर्ष में देश के 
4० प्रतिशत गाँव श्रौर ३० प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या प्रारम्मिक सह- 
कारी समितियों से सम्बन्धित हो जावे | प्रारस्मिक सहकारी समित्ति की 
न्यूनतम सदस्यता ४० होनी चाहिये। छरकार को पहले पांच वर्ष 
तक ठभी प्रारम्मिक समितियों ( नई और पुरानी ) को उनका आधा 
अबंघ-व्यय ग्रांट रूप में देना चाहिये | 
(८) प्रत्येक ५० समितियों के पीछे दो सुपरवाहजर और एक 
आडिटर होना चाहिए; १०० समितियों के पीछे एक इंस्पेक्टर, १०८० 
समितियों के पीछ एक श्रत्तिष्टेंट रजिस्ट्रार, और एक रेवन्यू-डिबोजन 
में एक डिप्टी रजिस्ट्रार होना चाहिए | 
(६ ) स्थायी रूप से खेत की पैदावार की वृद्धि के लिये बड़ी 
-मात्रा में खेती करने की आवश्यकता होगी। मारतवर्ष में बड़ी मात्रा 
की खेठी केघल सहकारी खेती के ही द्वारा सम्भव है, क्योंकि किसान 
को अपनी भूमि का स्वामित्व नही छोड़ना पड़ता | श्रतएव सहकारी 
खेती को प्रोत्ताइन देना आवश्यक है | 
(१० ) जिस बंजर भूमि को राज्य खेती के लिये तोड़े और खेती 
के योग्य बनावे उप्त पर खेत-मज़दूरों के सहकारी खेत स्थापित कर दे | 
“इन सहकारी संत्याश्रों को खेती के यंत्र इत्यदि के लिये जिछ पूंजी की 
आवश्यकता हो, वह राज्य दे | प्रत्येक जिले में सहकारी खेती-सुधार 
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दे 


समितियों का संगठन किया जाना चाहिये, और राज्य उन्हें विशेष 
तथा श्रार्थिक सहायता दे | 

(११ ) फल्ल तथा सरकारों की खेती की बृद्धि की जावे | कृषि- 
विभाग को यह निश्चय कर देना चाहिये कि कौनठी सब्जी वा फल 
किस प्रदेश में मल्ती मात उतलन्न हो सकता है; उही का उस प्रदेश में 
अचार करना चाहिए | बह-नह। फ्नों को पैदावर को बढ़ने की चेष्ट 
की जावे, वह वहा सहकारी फल्रसप्रितिय्रों के द्वारा ही यह करना , 
चाहिए । ये त मतिया झल उत्पन्न करने के उत्तम तरीकों का प्रचार, 
करे तथा उनको रिक्रा का प्रबन्ध करें, सदस्यों को पल 
उत्सन्न करने के लिये क्र॒ए दे श्रौर फर्तों को सुरक्षित रखने तथा 
उन$ मुख्बे तया रन इत्पा द बनाने के लिये कारख/ने मी खड़े करे |, 

प्रत्येक प्रात में सहकारी विभाग एक फल-विशेषज्ञ रखे बो इना 
सहकारी सप्रितियों को सलाह दे। 

(१२ ) बिन गांवों मे ऊपर भृपति हो वर उस पर जगल उतल्क्तः 
करने के लिए जगलन विभाग की सहायता से वृक्षों को पैदा करना 
चाहिये | इसके लिये सहकारा बन समितिया ध्थापित होनी चाहिए |, 
लिन पदेशों में नदियों या बह्नेवाले पानी मे खेती की भूमि! का कटाव' 
होता हैं वहा उसे रोकने के लिये सहकारी समितियां स्त!प्रित होनी 
चाहिए । 

पशु-पालन 


( १३ ) कमेटी की राय यह है कि अच्छे साड़ों को उत्पन्न करना 
श्रीर उन्हें गांव में बारना सरकार का फाम होना चाश्यि | हतके लिए 
पत्य पशुओं से नस्त-सुधार कार्य स्थापित करे और घूपनेवाल्े 
रददी साडों ढो फानून बनाकर नपुंपक करवादे | 

( १४) प्रत्येक गांव में सहकारी सतत एऋ उत्तम सांड रखे ॥, 
नगर कोई गाय गामिन कराई जावे तो पदस्प से फीस ली जावे, जब, 
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उसके बच्चा हो तो भी कुछ लिया «ता सकता है। यही नहीं, जन 
उत्तम नस्‍्त का बच्चा बेवा जावे तो तमिति उसे कुछ फ्मीशन 
से सकती है । इस प्रकार उत्तम साड के रखने का व्यय निकल 
सकता है । ' 


श्रच्छी नस्तर के पशुप्रों को खरीदने के लिये मदस्थों को सरकार 
सहकारी ममितियों के दाग ऋण दे | 

खानवदोश फिकों की सहकारी समितियां म्थाण्ति की जय» जो 
उनके पशुप्रों की नर को सुधारने का काम करे उन्हें अपनी सप्रि- 
तियां स्थातित करने के लिए प्रोत्ताइन देने के उद्दे श्य से प्रान्तीप 
सरकार अथशभ हिह्ट्िक्ट बोड उन्हें चयगाह की भू'म दे' ओर बुल्ल, 
फार्म उन्हें उत्तम साड दे | 

ग्राम सहकारी समितियों को चरागई की भूय की पद्दों लेना 
चाहिए और फौध लेकर उपमें तदस्पों के पगुप्रों के नियंत्रित ठग मेचरने 
'की व्यवस्था करना चाहिर, जिकसे उन चरगाहों में श्रविक से अधि- 
चारा उत्पन्न हो सके | 


ग्राम सऊकारी समितियों को 'साइलेज' प्रणाली से चारे की सुरक्षित 
“रखने को व्यव॒स्था करनी चाहिए, जिससे गरप्यों में चारे की कमो न 
रहे | ज गन-विभाग इन समितियों को जयज्न से घास मुफ्त लेने दे, 

“जित्तको वह “साइतेव' में परिणत कर तके। 

पशु चिकित्सा विभ ग को इन समितियों के द्व।र पशुभ्रों के रोगों 
"की रोक थाम करने की व्यवस्था करनी चाहिए। 

( १५ ) प्रत्येक शहर या बड़े कस्बे के झाउपाछ, जिसकी श्रात्रादी 
३००० की हो तीछ मोल के घेरे में पड़नेत्राले गांवों में दृध-सहकारी 
सप्रितियाँ स्थापित को जानी चाहिए | यदि किसी ग्राम सहकारी धमिति 

'के अधिकांश सदस्य दूध बेचना चाहते हों तो वह समिति भी दूध 
“इकट्ठा करने की एजसी बनाई जा सकती है | बि6 गाँव में इस प्रकार 
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दूध इकट्ठा करने को एजंसी न हो, एक प्रथक्‌ दूध-समिति स्थापित को: 
"नी चाहिए । 

तदस्ों के पशुश्रों का दूध समिति के मंत्री के सासने या दुसरे 
सदस्यों के वाप्रने दुहना होगा। तद॒स्‍्यों को पशुओं के खरीदने तथा 
चारा इत्यादि लेने के लिए जो घन चाहिए, उसे वे गांव सहकारी 
समिति से पा सकेंगे | 

ग्राम समितियां एक दूध-यू नियन से सम्बसधित होंगी इस यूनियन का 
मुख्य काय गाँव से दूध इकट्ठा करना, उसको शहरों तक पहुँदाना श्रौर 
उठकी बिक्री करना होगा। प्रान्तीय सरकार को इन यूनियनों को 
आधिक सहापता देनी होगी। 


खेती की पेदावार की बिक्री 


(१६) खेती को पेदाबार की बिक्ती के लिए किसान को उचित 
सुविधाएं नहीं हे | उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सह- 
कारी विक्रो-समितियों की स्थापना श्रावश्यक्र है। ऐसा प्रयत्न होना 
चाहिए कि ३० वर्ष के अन्दर देश की २५ प्रतिशत पैदावार की बिक्री 
सहकारी समितियों द्वारा होने लगे | उसके लिए देश में २००० विक्रय 
समितिया, प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय समिति तथा एक अखिल मारत- 
वर्षीय एसेसियेशन की स्थापना होनी चाहिए | यह समितियां पैदावार 
को इकट्ठा करने, मरकर रखने, उनको ग्रेडिंग करने उनको एक स्थान” 
से दूछरे स्थान तक लेजाने तथा उनके बेचने का प्रद॑ध करे | 

कमेटी की राय है कि साख खेती की पैदावार को विक्की को 
सम्बंधित कर देना चाहिए ,इसके लिए आवश्यक है कि याँद सहकारी 
सप्रिति भ्रूण देदे समय शर्त ल्गादे कि सदस्य को श्रपनी पैदा- 
शर समिति के द्वारा हो बेचनी होगी। इस प्रकार गाँव की प्रारम्मिक 
'सहकारी समिति गांव की पैदावार को इकट्टी कर लेगी, और उसके 

पर सदस्यों को कुछ पेशंगी रुपया दे देशी | 
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देश मे जो में २००० मंडियों हैं उनमें एक मार्केटिंग धमित्ति हो,. 
जिसका मुख्य कार्य होगा कि वह अपनी सम्बन्धित समितियों की पैदावार 
अच्छे मूल्य पर बेचने का प्रगन्ध करे | यह ।धमिति पेदावार को इकट्ठा 
करने उपको भर कर रखने तथा उसकी ग्रेडिंग कराने का भी 
प्रबन्ध करे | 

प्रत्येक मार्केटिंग समिति की हिस्सा-पूजो कम से कम ३०,००० 
रु० होनी चाहिए, प्रत्येक प्रारम्भिक गाव समिति को उसके हिस्से: 
खरीदने होंगे। पेदावार की ग्रेिंग के लिए सरकार मार्केटिंग समिति 
को कृषि-विभाग के एक इस्पेक्टर की सेवाएं देगी | श्रावश्यकता ढोने पर 
वह सोसायटी पैदावार सम्बन्धी कुछ क्रियायें कराने के लिये पेच इत्यादि 
मी खड़ा करेगी | इसके लिए,जो पूजी श्रावश्यक हो, वह सरकार 
ऋण रूप में देगी | 

इन मार्केटिंग समितियों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के- 
लिए तथा उनकी सहायता करने के लिए एक प्रान्तीय मार्वेधिग- 
एशोसियेशन की स्थापना आवश्यक होगो | यह प्रान्तीय एसोसियेहन - 
अन्तप्रन्तीय व्यापार तथा विदेशों को निर्यात करेगी, तथा प्रारम्मिक 
सहकारी सम्रितियों तथा मार्केटिंग समितियों कोबाज़ार भाव तथा श्रन्य " 
आवश्यक बातों की जानकारी कराती रहेगी। प्रान्तीय सरकार को इसे 
गोदाम या भंडार बनाने के लिए आंट देनी शेगी तथा पांच वर्ष तक 
वाधिंक सहायता देनी होगी। एलोसियेशन के सदस्य ये 
दंगे “7 आरस्भिक सहकारी समितियां; मार्केटिंग एसोसियेशन, सेन्ट्रल 
बक, तथा ब्यक्ति | 

प्रन्तीय मार्केटिंग एसोसियेशनों के कार्य का नियंत्रण करने, उनका * 
एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने तथा भय देशों के मार्केटिंग संगठनों " 
से संभन्ध त्थापित करने श्रोर आवश्यक जानकारी देने के लिए एक 
श्रखिल्न भारतीय मार्केटिंग एसोसियेशन की आवश्यक्षता शेगो | 

(१७) कषि-साख--कृषि साख समितियों को अपना कार्य केवल: 
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ताख देने तऊ ही सीमित नही रखना चाहिए वरन्‌ अ्रन्य कार्य भी 
करना चाहिए | 

कमेटी का यह दृढ़ विचार है कि गैडगिल बमेटी द्वारा प्रस्तावित 
हृपि साख संघ (कारपोरेशन) को कोई 'आवश्यञता नहीं है, प्रान्तीय 
सहकारी बेक तथा सैम्टूल बैक खेती के धंघे को पूँजी की श्रावश्यक- 
ताश्रो को मली भॉति पूराकर सकते हैं । हाँ, प्रान्तीय बैंक को पुन; बड़े 
पैमाने पर सगठित करना होगा; राज्य को उनके हिस्से खरीद कर श्रौर 
कमर सूद पर ऋण देकर उनकी यथेष्ट सहायता करनी होगी, बिभसे 
प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ क्रित्तान को थोड़े उमय के लिए 6वा 
छः प्रतिशत, तथा लम्बे समय के लिए चार प्रतिशव सूद पर रुपया 
उधार दे सक्रे। 

(१८) गृह-उद्योग-बंधे तथा ग्रापीण धंधे _..+मेटी की राय में 
भूमि पर श्रात्रादा के भार को क्र करने तथा ग्रह-उद्योग-घंषरों की 
उन्नति फरने के लिए यह श्रावश्यक है कि चीन को तरह मारत में भी 
्ौद्योगिक सहक्वारी समितियाँ स्थापित की जाय | इसके लिए प्रत्येक 
ग्रान्त में एक प्रादेशिक श्रोौद्योगिक एजं पी स्थापित होनी चाहिए | जहाँ 
जहाँ श्रौद्यागिक सहकारी समितियों स्थपित की जायेगी, उनका सम्बन्ध 
इस प्रादेशिक श्रोद्योगिक एजसी से कर दिया जावेगा। प्रादेशिक 
एजंसो एक श्रोद्योगिक उन्नति करनेवाला श्रफमर नियुक्त “करेगी 
श्रौर एक थोड स्थापित करेगी, जो एजंपी की श्रौद्योगिक नीति निर्धारित 
करेगा श्रौर तलाहकारी मडल का काम करेगा | 

प्रादेशिक श्रौद्योगिक एजन्धी पहले यह निर्धारित करेगी कि किन 
गोवो में बोनसे गृह उद्योग-धंघे स्थापित करने चाहिएँ यदि उछ्त प्रदेश 
में बल विद्य त की व्यवस्था दोगी तो वह कारीगरों को त्रिजली के मोटर 
मोल लेकर छोटी छोटो हल्की मशीनों के द्वारा शाधुनिक ढंग से बस्तुश्रों 
को तैथार करने के लिए प्रोत्ताहित करेगी । उदाहरण के लिए यदि 
फिच्दी गाँवों में जुलाहे भ्रौर कोरी अ्िक रहते हैं तो वहों बुनकर समिति 
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स्थापित की जावेगी, और जुलाहों को बिजली के छोटे मोटर दिलाकंर 
छोटे-छोटे पावरूलूमों ( शक्तिःसंचालित कर्षो ) का प्रचार' किया 
जावेगा | 

यदि प्रदिशिक एजन्सी सममे फि एक क्षेत्र में कपड़ा बुनने के घन्धे 
की ययेष्ट उन्नति हो गई है, वहाँ श्रौद्योगिक सहकारी समितियों स्थापित 
हो गई है और यूत की बहुत श्रधिक श्रावश्यकता हे तो वह उस प्रदेश 
में यूत कातने की मिल खड़ी कर सकती है | प्रत्येक बुनकर समिति 
उसके हिस्से मोल लेगा | सरकार प्रादेशिक एजन्सी कों आवश्यक 
पूंजी ऋण स्वरूप दे। 

जत्र श्रोयोगिक सहकारी समितियाँ बलवान हो जावें और सफलता- 
पूर्वक कार्य करने लगे तो उनका एक स्वतंत्र संगठन (फेडरेशन) बना 
दिया जावे, जो प्रादेशिक एन्नन्ती के काय करें | 

संक्षेप में फेडरेशन कच्चे माल की व्यवस्था करेगी, श्रच्छे और 
वैज्ञानिक यंत्रों का प्रचार करेगी तथा तैयार माल को बिक्री का प्रबन्ध 
करेगी | प्रादेशिक एजन्सी की अधीनता में तथा श्रौद्योगिक उन्नति करने 
वाले अफसर की देखरेख में डिप्टी अफपर रखे जावेंगे प्रान्त का 
एक भाग सोंत दिया जावेगा । प्रत्येक डिप्टी श्रफवर की श्रधीनता में 
कुछ कार्यकर्ता होंगे 


मेज़हरों की सरकारी समितियाँ 
रेल-माग को बनाने, सड़कों को बनाने तथा मरम्मत करने, नहरों 
सथा बांधों के बनवाने, भूमि को समतञ्न करने तथा श्रन्य ऐसे हो 
कार्यों को करवाने में मजदूरों को सहकारी समितियों का खून उपयोग 
हो सकता है। श्रतएव आ्रावश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के 
मज़दूरों की सहकारी समितियाँ स्थापित कर दी जावे, जो काम का 
ठेका ले लिया करे। सरकार ग्युनितपेलटियों तथा ड्िघ्ट्रिक्ट बोडों' को 
चाहिए. कि ते इन मज़दूर सहकारी समितियों को प्रायमिकता दें । 
२१ 
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सार्यध्ननिक निर्माण विभाग को ठेके टेन्डर से न देकर इन” मज़दूर 
सफारी सम्रितियों को देने चाहिए 


महकारी उपभोक्ता स्टोर--कमेटी की राय में प्रत्येक गांव में 
एक उपभोक्ता स्टोर होना चाहिए | यदि यह सम्भव ने हो तो गांव की 
प्रारम्मिक सहकारी समिति को ठतका भी काये करना चाहिये | यदि 
गाव को प्रारम्भिक सहकारी समिति हो घ्टोर का भी काम करे तो उसे 
साय विभाग तथा स्टोर विभाग पृथक्‌ रखना चाहिए और फेवल उन्हीं 
कल्तुश्रों को बेचना चाहिये, लिनकी प्रतिदिन आ्रावश्यकता पढ़ती हे | 
प्रारभ्मिक सहफारी समिति सदस्य को जो वस्तुएं बेचे, वे नकद मूल्य 
पर दे, श्रथवा उस पैदावार के एवन में दे, जो सदस्य ने समिद्ि के 
पाम रखी है। यदि वस्तुएँ उधार दी जाये तो उनका मूल्य तथा 
तद्म्प का ऋण दोनों मिलाकर सदस्य की निर्धारित की हुई साख से 
अधिक न होने चाहिए | प्रारम्मिक सहकारी समिति गैर-सदस्यों को भी 
वातुएँ बेचे, पर बोनस ( लाभ ) केवल सदस्यों को ही दे | सदस्यों में 
प्रितन्ययिता पी भावना जाणत करने के लिये समिति को चाहिये हि 
उन्‍हें लाभ की समिति में जमा करने के लिये प्रोत्साहित करे | 

शररों श्रोर फस्मों में राकडेल स्टोरों के ढंग के सहकारी र्टोंरों की 
स्थापना होनी चाहिये | प्रयत्न यह होना चाहिए कि ५००० व्यक्तियों 
के पौछ्ठ एक स्टोर हो । पहले पाच वर्ष तक इन स्टोरों के चलाने में 
थो व्यय हो उसका आधा प्रान्तीय सरकार दे 

प्रत्येक पचास शहरी रटोरों तथा ग्रामीण समितियों के लिये एक 
ऋद्रीय सप्रिति की स्थापना की जावे । पांच वर्ष तक सरकार केन्द्रीय 
संप्रिति के श्ावे व्यय को स्वयं सहन करे। 

गएथरे स्टोरों को देखभाल करने, उनकी सह्ययता करने, तथा 
उन परसर सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रान्तीय उपभोक्ता समिति 
% स्थापना श्रावश्यक शोगी | यह समिति अ्रन्तर्पान्तीय व्यापार करेगी 


सहकारी योजना समिति की रिपोर्ट ३२३१ 


तथा श्रपने से सत्रन्धित स्टोरों तथा समितियों को ग्रावश्यक जानकारी 
देगी | हु 

इसके श्ररितिक्त कमेटी ने नगर सहकारी बक्षों, सहकारी बीमा 
कम्पनियों, सहकारी गह-समितियों, रहनसहन-्सुघार समितियों तथा 
स्वास्थ्य और चिकित्सा का प्रअन्ध करनेवालो सम्रितियों की स्थापना ' 
पर भी जोर दिया है। 

कमेटी के एक सदत्य प्रो० हीराज्ाल काजी ने, जो भारत में सह- 
कारिता विषय के बड़े विद्वान हैं, कमेटो से एक बात पर मतभेद प्रगट 
किया है। उनका कहना है कि भारतवर्ष में सहका रिता-श्रान्दोलन की 
अ्रसफलता के मुख्य कारण की श्रोर कमेटी ने ध्यान ही नहीं दिया। 
उनकी राय में अ्रसफल्नता का मुख्य कारण यह है कि सहकारिता 
आंदोलन एक श्रान्दोलन न होऋर एक सरकारी नीति बन गया है | 
राजिट्रार उसका सर्वेर्तर्वा हे और सरकारी कर्मचारी ही उसको चलाते 
हैं। श्री काजी का कहना है कि जत्र तक हम आन्दोलन को सरकारी 


कर्मचारियों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नही कर देते तब तक आन्दोलन 
सबल और सफ़ल नहीं बन सकता | 


तेहमवाँ परिच्छेद 
कृषि सम्बधी साख 


कृषि उम्पंधी साख का श्रध्ययन करने के लिए पिछले द्षो 
में बहुत सो कमेथिया बिठाई गई । भ्रभी कु समय हुआ प्रोफेसर 
गैडगिल को त्ध्यत्ञता में एक कमेटी कृषि सम्बेधी लाख का पुनः 
भ्रध्ययन करने के लिए बिठाई गई। गैडगिल कमेटी ने ग्रामीझ 
पण तथा कृषि सम्बधी साख का गहरा प्रध्ययन किया और इस 
सम्ंध में श्रपनी सिफारिश सग्कार के सामने रक्खी हैं । 

गैडगिल कमेटी का मत है कि भारत में कृषि साख के लिए 
तब तक कोई उचित आर उपयोगी प्रणाली नहीं निकाली जा सकती 
पत्र तक कि कृषि के धे की एमी श्रथिक समस्याओं को इल न 
किया जावे । इपके लिए यह आवश्यक शोगा कि खेती और 
उद्योग घ॒धों में जनसंख्या का उचित विभाजन हो आर्थिक जोतों पर 
खेती को न वे खेत! की पैदावार का मूल्य लाभदायक स्तर पर खत्जा 
बावे, धिचाई और यात यात के साधन उपलब्ध किए बावें तथा 
मेती के साथ सद्ायक धर्घों का भी समावेश किया जावे | इसके 
ग्रतिरिति इस बात को मो आवश्यकता है कि आमीण ऋण को 
भो दूर किया जावे क्योंकि उत्ता म.र खेती पर बहुत है श्रौर उससे 
फिछान की उत्पादन शक्ति कम द्वोती है। 

गैडगिल कमेटी का मत है कि भारत के कुछ प्रदेशों में समय 
स्प्रय एर वर्षा को कमी अथवा बहुतायत से फसल नष्ट हो जाती है। 
ऐसे प्रदेशों में फरलें नष्ण हो धाने पर खेती के धंघे को पू'जी की 
सहायता को आवश्यकता होगी कुछ प्रदेश ऐसे' हैं जहाँ कि फसलें एक 
नियमित समय के भ्रन्तर पर लगातार नष्ट हो जात हैं। ऐसे प्रदेश 


'क्षि सम्बन्धी साख श्श्र्‌ 


के लिए इत बात की श्रावश्यकता' होगी कि उठ प्रदेश'के आर्थिक 
दाँचे में मूलभूत परिवर्तन किया जावे और वहाँ के आ्रायिक ढांचे का 
इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जावे कि वें का किधान आर्थिक दृष्टि से 
दिवालिवा न रहे। क़दने का तात्पर्य यह है कि मारतीय ग्रा्मों का 
को घाटे का श्रयशास्त्र है उसके संतुलित श्र्यशान्त्र में बदलना दोगा 
तभी कृषि उम्बंधी वाख का स्थायी प्रबंध हो सकेगा | कृषि सम्बंधी 
साल का उचित प्रबंध करने के लिए, गैडगिल कमेटी ने नीचे लिखीं 
(हिफरिश की हैं। 

(१) महाजनों के त्ेन देन को नियंत्रित क्या जावे। गैडगिल 
ऋमेटी का कहना है कि आज़ महाजन ग्रामीण साख झा प्रबंध करने 
वाली संस्याश्रों में सत्रसे श्राधक्त महत्वपूर्ण है अतएव उसको श्रभी 
निकट भविष्य में हटाया नहीं जा सकता | पर-तु महाजन बहुत 
अ्रधिक सूद लेता है तथा अ्रन्य प्रकार से कजद र का शषण करता 
है | अ्रतण्व इस बात की श्रावश्यकता है कि उसका नियत्रण 
किया जाबे। 

(२) देश की आवश्यकता को देखते हुए श्रधिकाघिक साख 
देने वाली संश्याश्रों की स्थापना श्रावश्यक है साख देने वाली 
सस्थाश्रों को पदणने के लिए. 4ह आवश्यक है कि खेती की पैदावार 
की बिक्री का कानून द्वारा नियत्रेत किया जाय और लाइसेस प्राप्त 
शोद्वामों को स्थापित किया ज'वे जिनको रसीद विनिमय साध्य पू्णी 
के रूप में साथ देने गली संस्थाये स्वीकार करें | यदि ऐज होगा तो 
व्यापारिक वेड्ड भो खेतो की पेदावार की जिक्रो के लिए श्रधिक्ाधिक 
आथिक सहायता प्रदान कर सकेंगे। उदाहरण के लिए यदि एक 
किसान १०० मन गेहूँ गोदाम में रखकर एक रसीद ले लेता है श्रौर 
उस रसीद का जिएके पक्ष में बयान करदे वही उस गेहूँ का मालिक 
डो जावे तो उत रसीद को किसी भी बैक के पास रखकर किसान 
'शोड़े उमय के लिए ऋण भी ले सकता है | 


2२६ मारतीय धहकारिता भश्रान्दोलन 


(३ ) गैरमिल कमेटी का मत दे कि सहकारी साख आन्दोलन! 
को 2६ वर्ष हो गए किन्तु श्रमी तक वह इस योग्य नहीं हुआ है कि 
ग्रामीण साख का उचित प्रबंध कर सके | श्रवष्व इस बात की बढ़ी 
ग्रावश्यक्रता है कि एक नई साख संध्या फो जन्म दिया जावे | 


(४) गैदगिल कमेटी का मत था कि गांवों में साख देने के “ 
लिए एक भ्रविल भारतीय कृषि साख ,कारपोरेशन स्थापित की 
छावे कि यो किसानों के लिए. सास स्थापित करे। यह कारपोरेशन 
अपनी श खायें स्थापित करे और उनके द्वारा साख देने का कार्य करे । 
मारता योजना तम्रिति तथा श्रन्य सहकारिता कमे'टरयों ओर 
नहाग्ति श्रान्दोलन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताश्ों ने गेडगिल' 
कमेटी के इस मत का चिरोध किण | उनका मत था कि यदि सहकारी 
गाख सम तर्या सेन्ट्रल बैंकों तथा प्रान्तीय वेंकों को अधिक सबल! 
बनाया लाते श्रौर उन्हें श्रधिक्र सहायता दी जावे तो तहकारी संस्थायें 
ह कृषि वाल का उचित प्रबंध कर सकती हैं । इसमें त्तो तनिक भी 
संदेह नहीं है कि "कृषि साख कारपोरेशन” के स्थापित होने पर 
गावों मे ठाख देने व ली दो संध्यायं काय करेंगी एक सहकारी साख 


समिति दूसरी कृषि शारवकारपोरेशन की शारवा । यह बहुद 
छत्पकर नहीं दोगा । 


किन्तु भारत सरकार ने गैडगिल करमेंटो के सुझाव को स्वीकार 
ऊर लिया है और कृषि साख कारपोरेशन को स्थापित करने के लिए 
एक विल्ल उपस्यत किया जाने वाला है। ह 


प्रस्तावित श्रखिल भारतीय"क्रपि साख कारपोरेशन'' का 


विले:--यह फारपोरेशन संमस्त भारत में कृषि साथ का प्रबंध करेगी 
एउकी देश के मिन्न-भिन्न स्थानों पर शालायें होंगी और प्रान्तीय 
मदर वकें के लिए केन्द्रोय सहकारी सैंक का भी काम करेगी । यदि: 


कृषि सम्बन्धी साख ३२०७ 


कभी भविष्य में 'प्रान्तीय कृषि शाख कारपोरेशन” की स्थापंना की 
जई तो उनकी भी केन्द्रीय संस्था यही होगी। 


इसकी हिस्सा पूंजी ४ करोड़ रुपये होगी। यह पांच करोड़ रुपए 
की पूंजी ४००० रु०के १०,००० हितों में बांदी जावेगी । भारत सरकार 
हिस्सा पूजी तथा एक न्यूनतम लाभ की दर (जो श्रागे निश्चित होगी) 
गारंटी देगी। श्रर्थात दिवालिया होने पर सरकार पूछ्नी को श्रदा 
करेगी और पू'जी पर एक न्यूनतम लाभ देगी। इस कारपोरेशन के 
हिस्से केवल (१) भारत सरकार (२) रिजव बेक, (३) शिड्ठल बैंक 
(४) सहकारी बैंक तथा श्रन्य सइकारी संध्थायें (() तथा चेम्बर आव 
कामर्स इत्यादि ही खरीद सकेगी । 

हिस्सा पृजी .का भिन्न-भिन्न खरीदारों में इस प्रकार विभाजन 
कोगाः--भारत सरकार १ करोड़ रु०, रिजव बंक १ करोड़ रुपए 
'शिड्ठल बैंक १ करोड़ रुगए,सहकारी संस्थायें १ करोड़ रुपए,तथा चेम्बर 
आधव काम्स, काठन एसो।शयेसन, बीमा *कंपनियाँ तथा इनवैस्टमेंट 
टुस्ट १ करोड़ रुपए । 

कृषि सास्र कारपोरेशन अपनी हिस्सा पूज्ी से आठ गुने मूल्य 
के ऋशपन्न (5बेचर) निकाल सकेगी जिसके मूलधन तथा सूद की 
'अदायगी की गारंटी सरकार देगी। श्रर्थात कारपोरेशन ४० करोढ़ र० 
के डिबेंचर निकाल सकेगी | 

कारपोरेशन हिस्सा पूछी से दुगनी श्रर्थात १० करोड़ रुपए की 
जमा (डिपाजिट ) पाँच वर्षों या उससे अ्रधिक के लिए, ले 0केगी। 

कारपोरेशन मध्यम समय के लिए तथा लम्बे तमय [के लिए 
अचल सम्पति की जमानत पर ऋण दे सकेगी। श्रचल सम्पत्ति के 
मूल्य का ४० प्रतिशत से अधिक ऋश नहीं दिया जावेगा | कार- 
पोरेशन थोड़े समय के लिए भी साख दे सकेगी। थोड़े समय के 
पलिए, साख फसल पर गोदाम की रसीद पर श्रथवा अ्रन्य किसी चल 
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सम्पत्ति की जमानत पर दी जावेगो। लिन्होंने लम्बे समय के लिए 
राख लो है उनको सम्पत्ति के दूसरे वधक को बम्रानव पर १८ 
महीने लिए. साख और दी जा सकती है परन्तु वह मध्यम या लम्बे 
समय के लिए रिए गए ऋण को एंक तिहाई से श्रषिक नहीं हो सकतो 
लम्बे समय के लिए ऋण जमीन खरीदने इमारत बनाने अथवा कृषि 
वत्रतरीदने के लिए दिए जावेंगे श्रौर थोड़े तमप के लिए ऋद खेतो 
के लिए खेती को पैदावार की बिक्री के लिए तथा खेती से स्रधित 
धंघो ( जैसे दूध घो झा धंधा) के लिए दिए जावंगे। मध्यम्र समयः 
के लिए ऋश यत्रों को खरीदने पशुभ्रों को खरीडने भूमि में सुधार 
करने तथा श्रन्य ऐमे ही क्यों के लिए दिए बावेंगे। ह 
थोड़े समय के लिए. ऋण १८ महीने के लिए होगा, मध्यम 
समय के लिए कण १८ महीने से लेकर ७ वर्ष तक के लिए होगा 
तथा लग्बे तमय के लिए, ऋण ७ से ३० वर्षों तक के जिए, होगा । 
लम्बे समय के लिए बो ऋण दिया जावेगा वह २५००० रु) से कम 
नरीश्रीर ! लाव रु: से भ्रधिक का नहीं शेगा | कोई ऋण विना 
अचल या सम्पत्ति को बधक रक्‍खे नहीं दिया जावेगा । 
फारपोरेशन सहकारी समितियों के सदल्यों और ऋण लेने 
वाले तमह” के सदर्या को लम्बे ऋण पर १ प्रतिशत तथा मध्यम 
श्री योढ़े उम4्र के लिए. दिए जाने बाले पर १॥ प्रतिशत कर्म सूद 
पर झुण दे । । 
घहोँ तक हो सक्रेगा कारपोरेशन सहकारी सस्याओं को और 
कह कील को ही अपना एजेंट बनावेगी | 
बे (गे बड़ें तथा घनो किसानों को सोघे ऋण दे देगी । 
_ पटेपये यह होगा कि छोटे फिसान या तो सहकारी उमिदि/ 
बाई हा 6 श््कारी पमिति न बनावें तों ऋण लेने वाले पमूह 
ले ्ग्कणु मित्र सकेगा | 
करपेरेशन क्षा प्रबंध एक बोर्ड आँव डायरैक्टर करगा | बोड की 
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एक कार्यकारिणी होगी औ्रौर एक मैनेजिंग डायरैक्टर होभा जो कार- 
पोरेशन का संचाह्नत करेगा | 

बोर्ड श्राव डायरैक्टर के ११ उदस्य होंगे जो हम प्रकार होंगे 
केन्द्रीय सरकार २ डायरैक्टर, रिजव बेक २, डायरैक्टर, शिक्टज्ञ बैंक 
२ डायरेक्टर, सहकारी संस्थाये २, डायरैक्टर, श्रन्य २ डायरेक्टर | 
मैनेजिंग डायरैक्टर की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी | पहली बार 
मैनेजिंग डायरैक्टर नियुक्त करने में केन्द्रोय सरकार रिजर्व बेक से 
परामश लेगी और उसके बाद कारपोरेशन के वोर्ड श्रात्र डायरेक्टर 
की सलाह लेगी | 
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परिशि८ 


शब्दावली 


इह पुस्तक में जो पारिभाषिक शब्द आये है, उनके लिए भारतीय 
ग्ंथमाला की 'श्र्थशाशतर शब्दावली” पुस्तक देखना बहुत हपयोगी 
शेगा, बिसका दोठरा सस्‍्करण हो चुका है। यहोँ कुछ खास शब्दों 
के बारे में यह बताया जाता है कि वे अंग्रेजी के किन किन शब्दों की 


जगह काम में लाये गये हैं-- 


श्रपरिमित दायित्व 
ग्राय व्यय की जाँच 
शआधिक 

उत्पत्ति 

उत्पादक 

उपभोक्ता 

उपभोग 

एक।धिका[र 
श्रौद्योगिक संगठन 
फय-विकय समितियों 


कार्यशील पू बी 
गर-प सन्समितियों 
गृह-उद्योग पे 
गह निर्माण समिति 
धन फुट 


[9॥7॥॥०0 [80] ५ 
#4॥78 

६8070770 

?०वाकाणा 

27000४0७9/ 

७0॥0॥॥867' 

"०ाशयए0॥ 
॥[०॥000!९ए 

[हवा ण॥] 028॥78480॥ 
शिप्र।औ३86 800 886 804 

00908 

पकतग2 0एथं 
707*4%80॥ ७0 0७(98 
0०828 900867768 
पि00868-0ए ९१ 2 80९0७॥५ 
€प्र॥0 400+ 


यल पू जी 
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टठय बाज २ 
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परिमित पयित्व 

पूज पति 
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प्रारम्मिक तहकारे समिति 
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विनिमग्र व्यापार 
शक्ताति जीवन 
श्रम वी 

श्रम विभाग 

श्रम तमितियाँ 
सहझारिता 
सहकारिता श्रान्दो जन 
साख 

सावारण साख 
सप्रानवाद 
तुरक्षित काप 
!्घ 

सतुलन 

स्पिर सम्पत्ति 
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